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इकाई ।: शैक्षिक प्रबंध तथा शैक्षिक प्रशासन का विकास 
सतपस्गांणातओ िक्माइइशालसा भाव 0727श/0शाशा ण वप्टथा0ा॥4 
/(॥॥॥5॥9/0॥) 
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.] प्रस्तावना 


आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह संगठनों का युग कहा जाता है | परिवार, अस्पताल, सरकार, स्वयं सेवी 
संस्थायें, क्लब, बाजार आदि सभी हमारे दैनिक जीवन से जुड़े संगठन हैं | कोई भी संगठन चाहे कितना भी 
बड़ा या छोटा क्‍यों नहीं हो, प्रबंध के बिना वह अपने लक्ष्यों / उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता है। प्रबंध के 
सहारे ही ये संगठन अपनी निरंतरता और गुणवत्ता को बढ़ाये रखतें हैं | कोई भी शैक्षणिक संस्था (चाहे वह 
स्कूल या कॉलेज हो) एक विशिष्ट प्रकार का संगठन है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में ज्ञान एवं कुशलता का 
विकास करना है जिससे कि वे समाज को उन्नत बनाने में अपना योगदान दें सके । शैक्षणिक संस्थाओं को 
सभी गतिविधियों को सफल बनाने में प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 
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.2 उद्देश्य 
इस इकाई को पढने के बाद आप: 


० शैक्षिक प्रबंध की परिभाषाओं एवं अर्थ को बता सकेंगे। 

० शैक्षिक प्रबंध की विशेषताओं को बता सकेंगे। 

० शैक्षिक प्रशासन के विभिन्‍न प्रकारों को बता सकेंगे। 

० शैक्षिक प्रशासन के विकास की विभिन्‍न अवस्थाओं को बता सकेंगे। 


.3 शैक्षिक प्रबंध (&त7रट््वांणा॥। 92०॥6॥7): 


यहाँ शैक्षिक प्रबंध की अवधारणा पर प्रकाश डालने से पूर्व प्रबंध शब्द को समझना नितांत आवश्यक है। 
प्रबंध मनुष्य की सभी क्रियाओं में अंतर्व्याप्त है। यह सभी प्रकार की सामूहिक और संगठित क्रियाओं को 
एकीकृत करने की शक्ति है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सामूहिक 
प्रयास करते हैं तब उनकी क्रियाओं व प्रयासों को समन्वित किया जाता है। इसके अतिरिक्त संसाधनों को इस 
तरह से संगठित और उपयोग करना पड़ता है कि अनुकूलतम परिणामों की प्राप्ति हो सके । पूर्वनिर्धारित उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिये मानवीय प्रयासों और संसाधनों को एकीकृत करके उन्हें कार्यात्मक एवं फलदायक बनाने की 
प्रक्रिया ही प्रबंध कहा जाता है | यह संगठनात्मक जीवन की आधारभूत, समनन्‍्वयकारी एवं जीवन उत्प्रेरक 
प्रक्रिया है। जैसे-जैसे संगठित क्रियाओं के क्षेत्र, आकार और जटिलता में वृद्धि होती है वैसे वैसे प्रबंध कार्य 
की महता बढती है। प्रत्येक शिक्षण संस्थान एक संगठन के रूप में कार्य करता है जिसका उद्देश्य छात्रों के 
व्यक्तित्व का चहुँमुखी विकास करना होता है। यह संगठन जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, वे चार प्रकार 
के होतें हैं: 
» भौतिक(शा५भं८॥)): इसके अंतर्गत विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्क शॉप, 
खेल का मैदान, छात्रावास, श्रव्य दृश्य सामग्री आदि सभी आतें हैं। 
* मानवीय(म्ष्मातथ): इसके अंतर्गत छात्र, शिक्षक , प्रधानाचार्य/ प्राचार्य, प्रबंध कमिटी के सदस्य, 
शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ विद्यालय पर्यवेक्षक आदि शामिल हैं। 
० वित्तीयतफाशा८ं॥)): यह किसी शैक्षणिक संस्था के वित्तीय मुद्दों जैसे विद्यालय/कॉलेज की फ़ीस, 
अनुदान तथा कोष से सम्बंधित होता है। 
० सैद्धांतिक ॥००/०/८७)): शैक्षणिक संस्था को चलने हेतु अन्य तत्व जैसे-समय सारणी, 
अनुशासन, पाठ्य सहगामी क्रियायें, नियम, सिद्धांत आदि इसके अंतर्गत आतें हैं। 
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शैक्षिक प्रबंध यह शक्ति है जो इन चार प्रकार के तत्वों के बीच तालमेल बैठा कर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की 
दिशा में उस संगठन को अग्रसर करता है। शैक्षिक संगठन को नीचे दिये गये चित्र की सहायता से समझा जा 


मलियिलिश 


शैक्षिक प्रबंध ्््््ः 
कर ा 


कि 


मानवीय तत्वों का प्रबंध 


.3. परिभाषायें एवं विशेषतायें ()2॥#700॥5 & ए८श्लापा-९७): 

हैरोल्ड कूंटज: औपचारिक रूप से संगठित वर्गों के साथ तथा उनके द्वारा कार्य करवाने की कला का नाम ही 
प्रबंध है। 

जेम्स एल लुंडी: प्रबंध मुख्यतः विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित, समन्वित, 
प्रेरित और नियंत्रित करने का कार्य है। 

ग्लुड़क: प्रबंध से आशय किसी संस्था के मानवीय और भौतिक संसाधनों के प्रभावपूर्ण प्रयोग से है। 

जार्ज टेरी: प्रबंध लोगों से कार्य करने की कला है। 

हेनरी फेयोल: प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगाने एवं योजना बनाने, संगठन की व्यवस्था करने, निर्देश 
देने, समन्वय करने तथा नियंत्रण करने से है। 

उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रबंध वह विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके 
अंतर्गत सामूहिक प्रयासों की सहायता से मानवीय और भौतिक संसाधनों का उपयोग करके संगठनात्मक 
उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इसका क्षेत्र काफी व्यापक है तथा इसमें नियोजन, निर्देशन, अभिप्रेरण, समन्वय 
तथा नियंत्रण आदि कार्य शामिल हैं | दूसरी ओर, शैक्षिक प्रबंध एक संकीर्ण अवधारणा है| यह एक ऐसी 
प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक अन्य लोगों के साथ सहयोग और समन्वय का वातावरण बनाते हुये शिक्षण 
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संस्थान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शैश्षिक एवं सह शैक्षिक क्रियाओं व गतिविधियों संगठन एवं 


संचालन करता है।इसकी विशेषतायें निम्नलिखित हैं: 

]) गत्यात्मक प्रक्रिया (0एश॥47॥7स्‍0 ?7००८८४५): शैक्षिक प्रबंध एक गत्यात्मक प्रक्रिया है क्योंकि यह 
समय,परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार ढलती एवं बदलती रहती है। 

2) अनवरत प्रक्रिया (0०॥४ध0प्र०प5 770०९६५): यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनवरत रूप से चलती है। 
पूर्व निर्धारित शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद भी यह प्रक्रिया चलती रहती है । 

3) संगठित प्रक्रिया 07४2५॥7०१ 77-0०९४४): यह एक संगठित प्रक्रिया इस लिये है क्योंकि इसमें शैक्षणिक 
उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों का समूह एक जुट होकर कार्य करता है। 

4) उद्देश्यों की विद्यमानता (7ह्यांड॥शा८९ ० 00]०८४४९७): शैक्षिक प्रबंध शैक्षणिक संगठन के उद्देश्यों से 
जुड़ी हुई प्रक्रिया है। उद्देश्य उन गन्तव्यों को निर्देशित करतें है जिन्हें शैक्षणिक संगठन द्वारा प्राप्त किया जाना है 
| 

5) संसाधनों के बीच सम्बन्ध ( रिशीक्वाणाइआंफ भा।णाए 7९४0प्र८९४): शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के 
लिये प्रबंधक के सम्मुख सभी संसाधनों को उपलब्ध करवाया जाता है | वह अपने ज्ञान और अनुभव का 
प्रयोग करते हुये इनके बीच संबंधों की स्थापना करता है और वांछित परिणाम की प्राप्ति करता है। 

6) सामाजिक प्रक्रिया (६००4 ?7०८८४७): शैक्षिक प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें मानवीय 
संसाधन की विशिष्ट भूमिका होती है। प्रबंधक मानवीय संसाधनों को वांछित परिणामों की प्राप्ति की दिशा में 
क्रियाशील बनाता है। 

7) सार्वभौमिक प्रक्रिया (एरांए्श'54] 7770८९४७): शैक्षिक प्रबंध की प्रक्रिया के तत्व - नियोजन, संगठन, 
नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण - ये सभी किसी भी भी देश व संस्कृति की शैक्षणिक संस्थाओं में कमोवेश 
देखे जा सकते हैं। 

8) अंतर-विषयक उपागम (्राशतांडलंएछ॥॥4॥-५ १ए७77०३८॥): यद्धपि शैक्षिक प्रबंध ज्ञान की नवीन 
शाखा के रूप अपना अस्तित्व बनाने हेतु प्रयासरत है परन्तु इसके सिद्धांत और अवधारणायें व्यवसायिक 
प्रबंध और मनोविज्ञान से ग्रहण किये गयें हैं। 

9) अधिकार सत्ता (4५४/॥०7०४): प्रबंध एक अधिकार सत्ता की प्रणाली है| प्रबंधक ही किसी शैक्षणिक 
संस्था में कार्य निष्पादन हेतु आदेश - निर्देश देतें हैं, नियम - विनियम बनातें हैं तथा कार्य प्रगति का मूल्यांकन 
करतें हैं। 

0) अदृश्य कौशल (स्‍/थ्राष्टां)।९ त॥): कुछ विद्वानों ने इसके स्वरुप को अमूर्त और अस्पृश्य बताया है। 
उनका मत है कि किसी संगठन में प्रबंध कि जानकारी उसके द्वारा प्राप्त किये गये परिणामों से होती है। 


) संयोगिक प्रकृति ((०ाधग४थ०। ४७४7९): शैक्षणिक वातावरण सदैव ही बाह्य वातावरण से 
प्रभावित होता है | यही कारण है कि शैक्षिक प्रबंध की विधियाँ, तकनीक और सिद्धांत- ये तीनों ही 
परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार परिवर्तित होतें रहतें है। 
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स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न 

. शैक्षिक प्रबंध ............... के बीच एकीकरण करके शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वातावरण का निर्माण 
करता है। 

2. शैक्षिक प्रबंध के कार्य नियोजन, निर्देशन, अभिप्रेरण, तथा ................ होते हैं। 

3. शैक्षिक प्रबंध मुख्यतः भौतिक, ............... वित्तीय एवं ............... तत्वों के बीच तालमेल करता है। 


.4 शैक्षिक प्रशासन के विभिन्न प्रकार()ञ्लिशा 7977968 ण 90तप्रट्वांगातं 
#तारईशा70ा): 


शैक्षिक प्रशासन का शाब्दिक अर्थ शिक्षा के वातावरण में प्रशासन के नियमों एवं सिद्धान्तों के उपयोग से है। 
वास्तव में प्रशासन शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द "'ग7रांअ०" से लिया गया है जिसका मतलब होता है - 
सेवा (5८४०८) या वो कार्य जो दूसरों के कल्याण के लिये किया जाये | सरलतम शब्दों में, प्रशासन एक 
चेतना पूर्ण ध्येय की प्राप्ति के लिये किया जाना वाला नियोजित कार्य है। लुथर के शब्दों में "प्रशासन का 
सम्बन्ध कार्यों को करवाने से, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति से है।" प्रत्येक संगठन के अंतर्गत कुछ निश्चित उद्देश्यों 
की प्राप्ति हेतु एकत्रित किये गये व्यक्तियों का समूह होता है| प्रशासन वह शक्ति है जो किसी पूर्व निर्धारित 
उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी संगठन का नेतृत्व, पथ प्रदर्शन एवं निर्देशन करता है। यह एक उच्च स्तरीय प्रकार्य है 
जो किसी संगठन के उद्देश्य या नीतियों से संबंध रखता है। प्रशासन का प्रमुख विषय सत्ता या अधिकार माना 
जाता है। सत्ता या अधिकार किस बिन्दू पर आधारित है और उनका प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है इस 
आधार पर प्रशासन के दो प्रकार बताये गये हैं।इन दोनों का उल्लेख निम्नांकित है - 

केन्द्रीकण ((०॥0-भथांट॥४०॥): यह वह व्यवस्था है जिसमें निर्णयबन अधिकारों एवं दायित्वों को उच्च 
प्रशासक आपने पास सुरक्षित रख लेते हैं तथा निम्न स्तरों पर उनका प्रत्यायोजन नहीं करते हैं । उदाहरण के 
लिये, यदि किसी विश्वविद्यालय में फ़ीस बढ़ोतरी से संबंधित निर्णय सिर्फ उसके सीनेट के सदस्यों ही द्वारा 
लिया जाता है तब उसे केन्द्रीकरण कहा जायेगा | इसके लक्षण निम्नांकित हैं : 


० निर्णय-सत्ता उच्च स्तर पर केन्द्रीय बिन्दू पर पर संकेंद्रित होते हैं। 
० संस्था के सभी निर्णय उच्चाधिकारियों द्वारा लिये जाते हैं । 

* अधीनस्थ केवल आदेशानुसार कार्य करते हैं, निर्णय नहीं लेते हैं। 
* अधिकारों का प्रत्यायोजन बहुत कम किया जाता है। 


० सारे अधिकार उच्च प्रशासकों के पास सुरक्षित होते हैं। 
विकेंद्रीकरण (0८८०॥॥8#790०॥): यह वह व्यवस्था है जिसमें संगठन की छोटी से छोटी इकाई तक, 
जहाँ तक कि व्यवहारिक हो निर्णयन अधिकारों एवं दायित्व का वितरण किया जाता है | उदहारण के लिये, 
यदि किसी विश्वविद्यालय में परीक्षा प्रणाली में सुधार से संबंधित निर्णय में उसके शिक्षकों के अतिरिक्त 
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अभिभावकों, समाज के बुद्धिजीवी लोगों, नीति निर्माताओं, विभिन्‍न संकायों के छात्र प्रतिनिधियों आदि का 


सुझाव लिया जाता है तब ऐसी व्यवस्था को विकेंद्रीकरण प्रशासन कहतें हैं। इसके लक्षण निम्नांकित हैं : 
* यह संगठन में प्रत्येक स्तर सत्ता के व्यापक वितरण का परिणाम है। 
* इसमें अधीनस्थों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 
* यह प्रत्यायोजन का विकसित रूप है। 
* इसमें संगठन के निचले पदों तक अधिकाधिक मात्रा में निर्णय लिये जाते हैं जो अत्यंत महत्व के होते 
हैं। 
* उच्च प्रशासक आपने अधीनस्थों के निर्णयों का प्रतिदिन मूल्यांकन नहीं करते हैं वरन्‌ यह मानते हैं 
कि निर्णय ठीक ही लिये गये होंगे । 
परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक संगठन में प्रशासन का स्वरुप केन्द्रीकृत और विकेन्द्रीकृत - दोनों 
ही होता है । पूर्ण विकेन्द्रीकरण किसी भी संगठन में संभव नहीं है क्योंकि इसका अर्थ संगठन पर कोई नियंत्रण 
नहीं वाली स्थिति होगी जो कि वास्तव में संभव नहीं है। 








स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न 
|. केन्द्रीकरण के अंतर्गत ................... सिर्फ निर्णयों का पालन करते हैं। 
2, विकेन्द्रीकरण के अंतर्गत ............... एवं ............... का निचले स्तर पर वितरण किया जाता है। 


.5 शैक्षिक प्रशासन का विकास (06ए209्ञगगाला णएाी >ितप्रत्वाणातओं 
2 0वाय]श।9३70) 

अब तक हम यह जान चुके हैं कि शैक्षिक प्रशासन का उद्गम स्थल सामान्य प्रशासन रहा है। जैसे जैसे ज्ञान के 
भंडार में अभिवृद्धि होती गई है तथा सामाजिक परिवर्तनों को महसूस किया गया है वैसे वैसे सामान्य प्रशासन 
में नये नये आयाम एवं विचारधारायें जुड़ती गयीं हैं। इस नवीनीकरण का सीधा असर शैक्षिक प्रशासन के 
स्वरुप पर पड़ा है। इसमें नये नये संप्रत्यय एवं अवधारणायें जुड़ने से इसका दायरा विस्तृत हो गया है। शैक्षिक 
प्रशासन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिये सामान्य प्रशासन के विकास के विभिन्‍न अवस्थाओं को 
जानना आवश्यक है सामान्य प्रशासन की विभिन्‍न अवस्थाओं का अध्ययन तीन युगों में बांटकर किया जा 
सकता है। 


.5. परंपरावादी युग 900 - 935(( 48४८4 ॥.8): 

इस युग को प्रशासन के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत का युग माना जाता है। इस युग के प्रवर्तकों के 
अनुसार प्रशासन किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन मात्र है। विचारधारा के विकास के आधार पर 
इस युग के तीन निम्नलिखित भाग है: 
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० तवेज्ञानिक प्रबंध का युग (8ल॑ंशाधाीर शक्कार/शाशा। ॥9): इंग्लैड में औद्योगिक क्रांति के 
फलस्वरूप वृहद्‌ एवं यंत्रीकृत उत्पादन प्रत्येक उद्योग का लक्ष्य बन गया | इस लक्ष्य को प्राप्त करने क 
दिशा में वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत की गई । यह कार्य को संगठित एवं ज्ञान के आधार करने की 
पद्धति है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो रुढ़िवादी, परंपरागत एवं अनुमानित धारणाओं के स्थान पर 
तर्कों, तथ्यों, प्रयोग एवं विश्लेषण पर आधारित सिद्दधांतों को स्वीकार करती है। इस विचारधारा के 
विकास में अनेक विद्वानों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया । इसमें चार्ल्स बैबेज़, टेलर, हेनरी गैंट, 
फ्रेंक गिलब्रेथ, लिलियन गिलब्रेथ, कुक आदि हैं । परन्तु इस विचारधारा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण 


एफ० डब्लू? टेलर का है। इसलिये टेलर को "वैज्ञानिक प्रबंध का जन्म दाता" माना जाता है तथा 
उनकी विचारधारा को टेलरवाद भी कहा जाता है। 

० प्रशासनिक विचारधारा का युग (७०गांगरं॥7.॥0४९ [॥९०४ ॥29): यह विचारधारा प्रशासन 
के उच्च स्तर पर सामान्य पहलूओं से संबंधित रही है । इसके प्रवर्तकों में हेगररी फेयोल का नाम 
अग्रगण्य है । उन्होंने प्रशासन को सार्वभौमिक कौशल बताते हुये उससे संबंधित 4 मार्गदर्शक 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जो इस प्रकार हैं: 

) कार्य विभाजन (9ंशंश्रंण ० ,89०ए): फेयोल के मतानुसार प्रत्येक कार्य को सुविधाजनक कार्याशों 
में विभाजित करके अलग-अलग कार्याश को उसके लिये उसके लिये योग्य व प्रशिक्षित व्यक्ति से सम्पन्न 
कराया जाना चाहिये। 

2) अधिकार एवं दायित्व ($एता०ताए भाव 7०5७०ाशंण॥9): उनके अनुसार किसी संगठन में 
अधिकार और दायित्व साथ-साथ चलते है । दायित्वों के बिना अधिकार नहीं चलने चाहिये। 

3) अनुशासन (952ए०॥॥०): अनुशासन से आशय अपने से उच्च अधिकारी की आज्ञा का पालन करने 
नियमों के प्रति आस्था तथा संबंधित अधिकारियों के प्रति आदर भाव रखने से है । किसी संगठन में अच्छा 
अनुशासन उच्च कोटि के सुयोग्य प्रशासकों, स्पष्ट एवं निष्पक्ष नियमों तथा समझौतों, विवेकपूर्ण दंड विधान 
एवं न्यायोचित व्यवहार से ही स्थापित किया जा सकता है। 

4) आदेश की एकता (ए॥#0४ ० (०४7१0): इसका आशय यह है कि एक कर्मचारी को समस्त 
आदेश एक ही अधिकारी से मिलने चाहिये । आदेश की एकता के अभाव में अनुशासन भंग होने की आशंका 
बनी रहती है तथा संगठन में सर्वत्र भ्रान्ति का वातावरण छाया रहता है। 

5) निर्देश की एकता (ए7र(9 ० 9॥7०८४०॥): इस सिद्धांत का आशय यह है कि अमुक उद्देश्य से संबंधित 
क्रियाएँ अमुक वर्ग या समूह द्वारा ही सम्पन्न की जानी चाहिये तथा प्रत्येक समूह का एक ही अधिकारी होना 
चाहिये। 

6) व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों को प्राथमिकता (डप980-कांन्रांणा ० ग्रातशंताब्रा 
/श-९४६ (0 (0९ ००॥०॥ 2०००): फेयोल के अनुसार एक कुशक प्रशासक को चाहिये कि वह संस्था 
के हितों एवं व्यक्तिगत स्वार्थ के बीच समन्वय एवं सामंजस्य बनाये रखें | यदि कभी इन दोनों में संघर्ष की 
स्थिति उत्पन्न हो जाये तो व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों को प्राथमिकता चाहिये। 
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की पद्धति उचित व संतोषप्रद होनी चाहिये । यदि भुगतान की पद्धति उचित होगी तो कर्मचारी सदैव संतुष्ट रहेंगे 
तथा संबंधों में कभी तनाव नहीं होगा । उन्होंने कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिये गैर वित्तीय प्रेरणायें 
अपनाने पर भी बल दिया। 

8) केन्द्रीकरण ((०॥0-8॥7900०॥): किसी संगठन में केन्द्रीकरण की नीति अपनायी जाये या विकेंद्रीकरण 
की, इसका निर्णय संगठन के व्यापक हितों, वहाँ काम करने वाले लोगों की मनोभावनाओं तथा कार्य की 
प्रकृति आदि सभी तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद ही करना चाहिये । प्रत्येक ऐसी बात जो 
अधीनस्थों के महत्व में वृद्धि करती है, विकेंद्रीकरण कही जाती है तथा जो अधीनस्थों के महत्व को कम 
करती है केन्द्रीकरण की सूचक होती है। 

9) सोपान श्रंखला ($८॥॥47 (५४): सोपान श्रृंखला से तात्पर्य सर्वोच्च पदाधिकारी से लेकर निम्नतम 
पदाधिकारी के बीच संपर्क की व्यस्था के क्रम से है। फेयोल के मतानुसार संस्था के पदाधिकारी उपर से नीचे 
की ओर एक सीधी रेखा के रूप में संगठित होने चाहिये तथा किसी भी अधिकारी को अपनी सत्ता श्रेणी का 
उल्लंघन नहीं करना चाहिये । इस व्यवस्था को नीचे दिए गये चित्र से स्पष्ट किया गया है। यहाँ दोहरी सीढ़ी 
04४ के माध्यम से श्रेणी श्रृंखला को व्यक्त किया गया है। सिद्धांत के अनुसार, यदि विभाग # विभाग 0 से 
सम्पर्क स्थापित करना चाहता है तो प्रथम सीढ़ी पर पहले 7 विभाग से प्रत्येक विभागीय स्तर के द्वारा होते हुये 
& विभाग तक जाना होगा और तत्पश्चात इसी क्रम से ही /,] पर (विभाग तक नीचे उतरना होगा। 
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]0) व्यवस्था (0+62)): व्यवस्था से आशय सामग्री तथा कर्मचारियों - दोनों की व्यवस्था से है। इस संबंध 
में फेयोल ने दो उपसिद्धांत बतायें हैं: 


० प्रत्येक वस्तु के लिये निश्चित स्थान व प्रत्येक वस्तु नियत स्थान पर होनी चाहिये । 
* प्रत्येक व्यक्ति के लिये एक नियत स्थान एवं प्रत्येक व्यक्ति अपने नियत स्थान पर होना चाहिये। 


॥) समता (74४एं/५): इसका आशय यह है कि अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ न्याय व उदारता का 
व्यवहार होना चाहिये जिससे कि उनकी सदभावना व सहयोग बना रहे। 


2) कार्यकाल की स्थायित्वता (8(४9॥09 ० शाप्रा& ० 9०:४०॥५): किसी नये कर्मचारी द्वारा किसी 
नवीन काम को सीखने तथा कुशलतापूर्वक उसके निष्पादन में समय लगना स्वाभाविक है | अतः यदि उस 
अवधि के पूर्व ही उसे निकल दिया जाये अथवा काम सीखने पर समुचित समय न दिया जाये तो यह 
न्यायसंगत नहीं होगा । फेयोल ने इस बात पर बल दिया कि जहाँ तक हो सके कर्मचारियों के कार्यकाल में 
स्वामित्व होना चाहिये जिससे कि वे निश्चित होकर तत्परतापूर्वक कार्य कर सकें। 

3) पहलपन (7/0/9#४९०): इसका आशय यह है सभी लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक सोचने तथा योजना 


क्रियान्वित करने के का अधिकार होना चाहिये । प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीन काम करने वाले व्यक्तियों में 
पहल की भावना को प्रेरित करना चाहिये। 

4) समूह भावना का सिद्धांत (75फ॥7॥ १९ (०७७): फेयोल ने सहयोग एवं सहकारिता के साथ काम 
करने की भावना पर बल दिया है। इस भवना को विकसित करने के लिये उन्होंने दो सुझाव भी दिए है : 


» आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन कठोरता से होना चाहिये। 
७» सन्देशवाहन की प्रणाली अत्यंत प्रभावशाली होनी चाहिये 


इस सन्दर्भ में दूसरा नाम लूथर गुलिक का आता है। उन्होंने प्रशासन के कार्यों का सूत्र "९०59८078 
(पोस्डकोर्ब)" बनाया । इसमें ए-?],ग778 (नियोजन), 0-08भयंग्याग8 (संगठन), 5-80 (नियुक्ति), 
क्‍2-9760०077९8 (निर्देशन), (-(०००का79778४ (समन्वय), 7१-२९८८०००॥४९४ (रिकार्ड करना) , 8-87622०7॥8 
(बजट बनाना) से संबंधित है। 


७» नोकरशाही प्रबंध का युग (फ्पाश्ब्राटाबार शिक्षाबट्शाशा 79): नौकरशाही प्रबंध एक 
प्रतिष्ठित एवं परंपरागत विचारधारा रही है जिसका अस्तित्व आज भी अनेक प्रशासनिक व्यवस्थाओं 
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में देखने को मिलता है। इस विचारधारा के सबसे अधिक व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय जर्मनी के एक 
समाजशास्त्री मेक्स वेबर को जाता है। वेबर के अनुसार नौकरशाही का अर्थ होता है: नियुक्त किये गये 
अधिकारियों की एक प्रशासनिक संस्था । इस व्यवस्था में सत्ता और शक्ति पद में निहित होतें हैं, 
किसी व्यक्ति में नहीं । नौकरशाही व्यवस्था अपनी विशेषताओं जैसे- पद सोपान, श्रम विभाजन, 
अवैयक्तिक सम्बन्ध, लिखित नियम, निश्चित कार्य विधि, क़ानूनी सत्ता एवं शक्ति आदि के कारण 
तकनीकी दृष्टि से उच्च मात्रा की विवेकशीलता तथा प्रभावशीलता प्राप्त करने की योग्यता रखती है। 





.5.2 नव परम्परावादी युग, 935-950 (४९००-८5 ८ 9): 





इस युग को संक्रमण का युग भी माना जाता है । व्यवहारवादी विज्ञान में हुये नये अनुसन्धानों एवं प्रयोगों ने 
परम्परावादी विचारधारा को त्रुटिपूर्ण साबित किया जिसके फलस्वरूप प्रशासन की नई विचारधारा का सूत्रपात 
हुआ | इसमें औपचारिक संगठन के स्थान पर मानवीय पहलूओं पर बल दिया जाने लगा । इस युग के प्रवर्तकों 
का योगदान निम्नांकित हैं: 

०» जार्ज एल्टन मेयो: उन्होंने अपने साथियों -प्रो एफ"जे०रोथलिसबर्जर तथा विलियम०जे०डिक्सन के 
साथ मिलकर वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कम्पनी के शिकागो स्थित हव्थोर्न संयंत्र में श्रमिकों पर |924-933 
ई० के बीच कई प्रयोग किये । उन प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने यह कहा कि किसी संगठन 
को एक सामाजिक प्रणाली के रूप में तथा इसके सदस्यों को चेतनायुक्त प्राणी के रूप में देखा जाना 
चाहिये । उन्होंने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे "मानवीय संबंध विचारधारा" के नाम से जाना 
जाता है जो आगे चलकर प्रशासन के विचारधारा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ । 


० मेरी पार्कर फोलेट: फोलेट ने संबंधों के मनोविज्ञान पर महत्वपूर्ण कार्य किया । उन्होंने प्रबंध के कई 
महत्वपूर्ण विषयों जैसे नेतृत्व, रचनात्मक संघर्ष, आदेशों का मनोविज्ञान, सत्ता, नियंत्रण, समायोजन, 
सहभागिता, सहमति समझौता आदि पर अपने मूल्यवान विचार प्रकट किये । उन्होंने प्रबंध में 
"मेलजोल", "समूह चिंतन" तथा "नवीन प्रजातांत्रिक मूल्यों" को अपनाने पर जोर दिया था। 

*» ओलिवर शेल्डन: शेल्डन ने भी उपक्रम को मनुष्यों तथा मानवीयता का एक जटिल आकार माना 
था | उनका आदर्श था कि "व्यक्ति पहले हैं।" 

० चेस्टर बर्नार्ड: बनार्ड ने प्रबंधकीय प्रक्रिया का मानवीय एवं सामाजिक विश्लेषण किया था। उन्हें 
सामाजिक प्रणाली विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। 

940 के बाद मानवीय सम्बन्ध की विचारधारा में एक नया मोड़ आ गया । कई विद्वान यह मानने 
लगे कि मनुष्य केवल सामाजिक संबंधों से प्रेरित होकर ही कार्य नहीं करता है वरन्‌ वह अपनी 
मानसिक, भावात्मक तथा आत्मविकास की भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य करता है। इस तरह 
प्रशासन का विकास व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में होने लगा जिसमें विभिन्‍न पहलूओं जैसे- 
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सामाजिक अंतर्व्यव्हार, अभिप्रेरणा, सत्ता के प्रारूप, संप्रेषण, नेतृत्व, कार्य रचना, वैयक्तिक 
आवश्यकताओं आदि पर बल दिया गया । इस दृष्टिकोण को समृद्ध बनाने में जिन विचारकों का 
योगदान है उनका उल्लेख निम्नांकित है: 


० कर्ट लेविन: उन्होंने व्यक्तित्व तथा व्यवहार की अवधारणा के सम्बन्ध में अपने विचार दिये | उनका 
परिवर्तन मॉडल, शक्ति क्षेत्र के विश्लेषण तथा अभिलाषा का स्तर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 

० रेंसिस लिकर्ट: लिकर्ट के अनुसन्धान का केंद्र मानव रहा है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकला कि कार्य- 
केन्द्रित पर्यवेक्षण के स्थान पर कर्मचारी-केन्द्रित-पर्यवेक्षण अधिक महत्वपूर्ण है। 

० अब्राहम मास्लो: मास्लो ने मानव अभिप्रेरणा की विचारधारा को स्पष्ट करते हुये मानवीय 
आवश्यकताओं को पांच श्रेणियों - शारीरिक, सुरक्षात्मक, सामाजिक, स्वाभिमान तथा आत्म 
विकास में विभक्त किया है | उसका यह मत है कि व्यक्ति एक निश्चित क्रम में ही अपनी 
आवश्यकताओं कि पूर्ति के लिये प्रयासरत रहता है। 

० हर्ज़बर्ग: हर्ज़बर्ग ने अभिप्रेरणा की द्वि-घटक आरोग्य विचारधारा का प्रतिपादन किया । उनका कहना 
है की मनुष्य की आवश्यकताओं के दो समूह हैं- () स्वास्थ्य तत्त्व: ये तत्त्त कार्य के वातावरण का 
निर्माण करते हैं। ये अभिप्रेरणा के लिये आवश्यक होते हैं किन्तु वे स्वयं अभिप्रेरणा नहीं होते हैं । 
अभिप्रेरक तत्त्व: इसके अंतर्गत वे तत्त्व आते हैं जो संगठन के सदस्यों के अभिप्रेरणा स्तर को ऊँचा 
उठाने में सहायक होते हैं। 


.5.3 आधुनिक विचारधारा का युग-950 से अब तक (०१७३ प0एष्टा। ए-4- 
906 950 00 0 0५): 


950 के बाद प्रशासन के क्षेत्र में विभिन्‍न विचारधाराओं के एकीकरण एवं संयोजन का दौर प्रारंभ हुआ तथा 
कई नवीन प्रवृतियों का भी विकास हुआ इन प्रवृतियों की चर्चा निम्नलिखित है: 


० प्रणाली विचारधारा ($५४श०॥ ॥॥००-४): यह विचारधारा संगठन को पृथक-पृथक विभागों, 
कार्यों एवं साधनों के संकलन के रूप में नहीं वरन एकीकृत सम्पूर्णता, संगठित इकाई या समन्वित 
पद्धति के रूप में मानती है। 

० संभाव्यता विचारधारा ((०ाप्राए्ृआ८५ १7९०१): यह विचारधारा यह मत है कि प्रशासन की 
कोई एक श्रेष्ठ विधि नहीं होती है, वरन्‌ सब कुछ परिस्थिति पर निर्भेर करता है। अतः किसी प्रशासक 
को वही मार्ग अपनाना होता है जो समय की मांग होती है। 

०» गणितीय विचारधारा (भश्नाशा४८॥॥ [॥००%): यह विचारधारा संपूर्ण प्रशासन को एक 
गणितीय मॉडल मानती है | इसकी यह मान्यता है की संपूर्ण प्रशासन एक तार्किक प्रक्रिया है जिसे 
गणितीय संकेतों, सूत्रों, चिन्हों, समीकरणों अथवा काल्पनिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा 
सकता है। 
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० 7-एस मैककिन्सी मॉडल (एफ भटाताइ०ए 7-$ 7९७०0: इस मॉडल को थोमस 
पीटर्स, रोबेर्ट वाटरमैन तथा रिचर्ड पास्कल आदि के साथ मिलकर मैककिन्सी ने यह मॉडल तैयार 
किया है। उनके अनुसार संगठनात्मक प्रशासन सात घटकों - व्यूहरचना, संरचना, प्रणालियाँ, स्टाफ, 
शैली, कौशल तथा अधिलक्ष्यों का जोड़ है। इसमें अन्त:निर्भरता का संबंध होता है। अतः किसी 
एक घटक में परिवर्तन होने पर सभी में संयोजन आवश्यक हो जाता है। 

७» प्रबंध सूचना पद्धति (१ब्राइ्एशाशा वराकियाबनांणा 9७५४श॥): कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के 
विकास के साथ ही प्रबंध में सूचना प्रणाली का महत्व बढ़ गया है। सूचना प्रबंध एक महत्वपूर्ण 
संसाधन बन गया है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें समंकों का एकत्रीकरण, संग्रहण एवं प्रविधियन 
किया जाता है तथा सूचना के रूप में नियोजन, नियंत्रण एवं निर्णयन के लिये प्रशासकों को उपलब्ध 
करवाया जाता है । दूसरे शब्दों में प्रबंध सूचना पद्धति मानवीय एवं कम्पयूटर आधारित पूंजी- 
संसाधनों का सम्मिश्रण है। 

० ज़ेड विचारधारा (7 प॥००१): यह विचारधारा जापानी प्रबंधदर्शन एवं जापान में प्रयुक्त तकनीकों 
का दूसरा नाम है। 98] में विलियम आवूची ने अमेरिकी संगठनों में जापानी दर्शन अपनाये जाने 
का सुझाव दिया था | यह विचारधारा मानवीय सम्बन्ध के सिद्धांतों एवं वैज्ञानिक पर्बंध के सिद्धांतों 
का योग है। 


उपर्युक्त विवेचनों से यह स्पष्ट है कि आज भी प्रशासन के क्षेत्र में विचारधाराओं द्रुत गति से परिवर्तन 
हो रहे हैं। इसी वजह से प्रशासन के सम्बन्ध में कोई एकीकृत विचारधारा बन नहीं पायी है | वस्तुतः 
शैक्षिक प्रशासन ज्ञान की विविधता, विचारकों के विभिन्‍न परिवेश तथा उसकी विकासोन्मुख प्रकृति 
के कारण ही ऐसा हुआ है। 

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न 


. एफण्डब्लू“्टेलर ने को ............... का जन्मदाता माना जाता है। 

2. हेनरी फेयोल ने प्रशासन सम्बन्धी ............... सूत्रों का प्रतिपादन किया है। 

3. प्रशासन के नौकरशाही सिद्धांत के प्रवर्तक............... हैं। 

4. हव्थोर्न संयंत्र के प्रयोगों ने ............... विचारधारा को जन्म दिया है। 

5. अब्राहम मास्लो मानव अभिप्रेरणा को ............... भागों में विभक्त किया है। 

6. प्रशासन की............... विचारधारा के अनुसार सब कुछ परिस्थिति पर निर्भर करता है। 


४“ विचारधारा जापानी प्रबंधदर्शन एवं जापान में प्रयुक्त तकनीकों से सम्बंधित है। 
8. संगठन की ............... विचारधारा उसे एक पूर्ण इकाई के स्थापित करता है। 


9. लूथर गुलिक ने प्रशासन के सूत्र ............... का प्रतिपादन किया । 
॥/ | नकल विचारधारा किसी प्रशासनिक संगठन को एक तर्क पूर्ण प्रक्रिया मानती है। 
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. प्रबंध सूचना पद्धति में ............... को सूचनाओं के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। 
2. 7-एस मैककिन्सी मॉडल के अनुसार संगठन ............... घटकों का जोड़ होता है। 


.6 सारांश(४प्राज/) 


प्रबंध संगठनात्मक जीवन का अभिन्‍न अंग है । इसके बिना एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में 
सामूहिक प्रयासों को यथोचित नियोजित, निर्देशित, समन्वित एवं नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। किसी 
शैक्षणिक संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये उसके विभिन्‍न तत्वों के बीच समन्वय आवश्यक है। शैक्षिक 
प्रबंध वह प्रक्रिया है जो शैक्षणिक वातावरण में सामूहिक प्रयासों के कुशलतम उपयोग के लिये भौतिक, 
मानव, वित्तीय एवं सैद्धांतिक - इन चारों तत्वों का प्रयोग करता है। दूसरी ओर, शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के 
क्षेत्र में सामान्य प्रशासन के नियमों, सिद्धांतों, विधियों, प्रवृतियों आदि के प्रयोग से संबंधित है । इसका उद्देश्य 
शैक्षिक वातावरण में सुधार लाना है ताकि छात्र, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य कार्यकर्ता लाभान्वित हो सकें 
| शैक्षिक प्रशासन के विकास को सामान्य प्रशासन के विकास से जोड़ा गया है। सामान्य प्रशासन के विकास 
को तीन युगों में विभक्त किया गया है:परम्परावादी युग, नव परम्परावादी युग और आधुनिक विचारधारा का 
युग । परम्परावादी युग के तीन महत्वपूर्ण भाग हैं: वैज्ञानिक प्रबंध युग, प्रशासनिक विचारधारा का युग एवं 
नौकरशाही व्यवस्था का युग । नव परम्परावादी युग में मानव सम्बन्ध सिद्धांत एवं व्यवहारवादी सिद्धांत: इन 
दोनों ने जड़ें जमा लीं। ।950 से अब तक का समय आधुनिक विचारधारा का युग कहा जाता है। समय के 
साथ साथ शैक्षिक प्रशासन में अनेक नई विचारधाराओं को जोड़ने की आवश्यकता है जिससे कि यह एक 
स्वतंत्र विषय का रूप ले सके । 


.7 शब्दावली 


. विकेंद्रीकरण:अधीनस्थ कर्मचारियों को अधिकार सत्ता का व्यवस्थित हस्तांतरण । 

2. वैज्ञानिक प्रबंध: टेलर महोदय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत । 

3. सोपान श्रृंखला: सर्वोच्च पदाधिकारी से लेकर निम्नतम पदाधिकारी के बीच संपर्क की व्यवस्था के 
क्रम। 

4. नौकरशाही: वह व्यवस्था जो जिसमें वैधानिक सत्ता पद से जुडी होती है, किसी व्यक्ति से नहीं । 

5. ?0$87000789: लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित प्रशासनिक कार्यों का सूत्र.। 

6. प्रबंध सूचना पद्धति: समंकों का एकत्रीकरण संग्रहण प्रविधियन तथा सूचनाओं के रूप में उनकी 
उपलब्धता । 
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.8 स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर 

. संसाधनों 2. नियंत्रण 3.मानवीय, सैद्धांतिक 

.अधीनस्थ 2.अधिकार एवं दायित्व 


].वैज्ञानिक प्रबंध 2.चौदह 3. मेक्स वेबर 4. मानव सम्बन्ध 5.पांच 6.संभाव्यता 7.ज़ेड 8.प्रणाली 
9.009)00र२98 0.गणितीय . समंकों 2. सात। 
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.0 निबंधात्मक प्रश्न 


 .शैक्षिक प्रशासन से आप क्‍या समझतें हैं ? इसकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। 

2 .केंद्रीकरण एवं विकेन्द्रीकरण में अंतर बतायें। 

3. प्रशासन के विकास के परम्परावादी युग से आप क्‍या समझते हैं ? इसके मुख्य विचारधाराओं पर प्रकाश 
डालें। 

5. प्रशासनिक विचारधारा के युग में हेनरी फेयोल के योगदानों की चर्चा करें 

6. प्रशासन के विकास के नव परम्परावादी युग के मुख्य बातों को लिखें । 

7. प्रशासन के आधुनिक विचारधारा के युग का वर्णन करें । 
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इकाई 2: वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, प्रशासनिक विचारधारा 
एवं नौकरशाही का सिद्धांत $ठशा॥क९ ध्ना॥8०शा। ॥९07, 


#ताए5॥902 ९009 & 6९09 ण 5फ्रर)्7070) 


2. प्रस्तावना 

2.2 उद्देश्य 

2.3 वैज्ञानिक प्रबंध 

2.3. वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषायें 
2.3.2 वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत 
2.3.3 वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें 
2.3.4 वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचनायें 
2.4 प्रशासनिक विचारधारा 

2.4. हेनरी फेयोल का योगदान 

2.4.2 लूथर गुलिक का योगदान 
2.4.3 प्रशासनिक विचारधारा की आलोचनायें 
2.5 नौकरशाही 

2.5.] नौकरशाही की परिभाषायें 
2.5.2 नौकरशाही की विशेषतायें 
2.5.3 नौकरशाही की आलोचनायें 
2.6 सारांश 

2.7 शब्दावली 

2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 

2.9 सन्दर्भ सूची 

2.0 निबंधात्मक प्रश्न 





2. प्रस्तावना 


बीसवीं सदी से लेकर आज तक के अवधि को "आधुनिक प्रशासन युग" के नाम से जाना जाता है। पिछले 
एक सदी में अनेक विचारकों ने प्रशासन के अध्ययन को समुन्नत बनाने का प्रयास किया । परम्परागत 
विचारकों में एफ डब्लू टेलर, हेनरी फेयोल तथा मेक्स वेबर के नाम अग्रगण्य हैं। 
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.. प्रस्तुतइकाई में आप इन्हीं तीनों विचारकों के सिद्धान्तों को विस्तारपूर्वक पढेगे।.......़््ऱर. 
2.2 उद्देश्य 
इस इकाई को पढने के बाद आप: 


० वैज्ञानिक प्रबंध को परिभाषित कर सकेंगे। 

० टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीकों को बता सकेंगे । 

० टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचनात्मक समीक्षा कर सकेंगे । 

० प्रशासनिक विचारधारा में फेयोल एवं लूथर गुलिक के योगदानों का वर्णन कर सकेंगे । 
० प्रशासनिक विचारधारा की आलोचनाओं को बता सकेंगे। 

० नौकरशाही को परिभाषित कर सकेंगे। 

० नौकरशाही की विशेषताओं पर प्रकाश डाल सकेंगे। 


७ नौकरशाही व्यवस्था की आलोचनाओं को स्पष्ट कर सकेंगे। 


2.3 वैज्ञानिक प्रबंध (8267० (४92०70॥ ): 


20 वीं सदी के आरम्भ में प्रशासन ने एक नया रूप ग्रहण जिया जिसे वैज्ञानिक प्रबंध कहा जाता है। इसके 
जन्म के पीछे औद्योगिक क्रांति की तत्कालीन परिस्थितियां उत्तरदायी थीं। 9 सदी के अंतिम दशक में कम 
लागत पर क्षेष्ठ किस्म का माल बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी | फलतः उद्योग में प्रत्येक 
कार्य के लिये विज्ञान का विकास किये जाने लगा । वैज्ञानिक प्रबंध की आधारभूत मान्यता यह है कि "प्रत्येक 
कार्य का एक विज्ञान है (७० 8 8 50०१०९ ० ०ए०9 ए0० )".वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा को 
सार्वभौमिक मान्यता दिलाने में फ्रेडरिक टेलर 856-95) का नाम अग्रगण्य है | टेलर का जन्म संयुक्त 
राज्य अमेरिका के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था | टेलर ने अपना व्यवसायिक जीवन में अमेरीकन 
मिडवेल स्टील कंपनी में श्रमिक के रूप में शुरू किया परन्तु आपनी मेहनत और लगन के कारण अल्पावधि में 
ही उसी कम्पनी के मुख्य अभियंता बन गये । इसी दौरान संध्यकालीन स्कूल में अध्ययन करते हुये उन्होंने 
मास्टर ऑफ़ इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की । तत्पश्चात्‌ उन्होंने यूगोप के अनेक देशों का भ्रमण किया तथा 
अनेक पदों पर कार्य करते हुये श्रमिकों की प्रवृतियों व समस्यों को जानने का अवसर प्राप्त किया । प्रबंध के 
सम्बन्ध में उनके विचार सबसे पहले "(०८८ 7४० 5ए४०॥" शीर्षक लेख के रूप में 895 में प्रकाशित हुये । 
]9-92 में उन्होंने "ज्वाएांफ65 एा इठांथागयीर 7॥ा३2शाशा।" शीर्षक निबंध प्रकाशित किया 
जिसमें वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया । टेलर ने अपने अध्ययनों एवं परीक्षणों के आधार 
पर यह बताया कि श्रमिक अपने कार्य में रूचि नहीं लेते है तथा जी चुराते हैं । उनमें यह धारणा बन गयी थी 
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कि आधिक उत्पादन करने पर कार्य में कमी हो जायेगी और उन्हें कार्य से हटाया जा सकता है। अतः 
अरुचिपूर्वक एवं धीरे धीरे कार्य करने का ढंग बन गया था ($0]0८ग7ाड़ ए8$ & 5५ड०॥)। उन्होंने यह भी 
पता लगाया कि नियोक्ताओं एवं श्रमिकों की अज्ञानता के कारण ही उत्पादकता में वृद्धि नही हो पा रही है। 
उन्होंने यह सुझाव दिया कि वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग करके बिना अतिरिक्त मानवीय उर्जा एवं प्रयासों के 
उत्पादकता बढ़ायी जा सकती है ताकि श्रमिकों को उच्च वेतन एवं नियोक्ताओं को उच्च लाभ मिल सके। 
2.3. वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषायें 

पीटर ड्रकर: वैज्ञानिक प्रबंध का सारभूत तत्व कार्य के व्यवस्थित अध्ययन, कार्य का इसके तत्वों में विश्लेषण 
तथा श्रमिक के कार्य के प्रत्येक तत्व के निष्पादन में व्यवस्थित सुधार करने में निहित है। 


टेलर: वैज्ञानिक प्रबंध सही रूप से यह जानने की कला है कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते है तथा यह 
देखना कि वे उसे सर्वोत्तम ढंग तथा अधिकतम मितव्ययिता पूर्वक करते हैं। 


जी एस सुधा: वैज्ञानिक प्रबंध एक ऐसी प्रबंधकीय विचार धारा है जो रुढ़िवादी, परंपरागत एवं अनुमानित 
धारणाओं के स्थान पर तथ्यों, तर्कों, प्रयोगों एवं विश्लेषण पर आधारित सिद्धांतों को स्वीकार करती है। यह 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित सुव्यवस्थित प्रबंध है। 


उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्छेषण से वैज्ञानिक प्रबंध के सम्बन्ध में निम्नलिखित विशेषताओं का पता 
चलता है : 

* यह एक विचारधारा होने के साथ साथ तकनीकों एवं सिद्धांतों का समूह है। 

* यह विज्ञान, तर्क एवं विश्लेषण पर आधारित है। 

* यह किसी संगठन में उत्पादकता बढ़ाने पर बल देता है। 

* यह मितव्ययिता एवं सर्वोत्तम तरीके की वकालत करता है। 

० यह श्रमिक को एक आर्थिक शक्ति के रूप में देखता है तथा वैज्ञानिक तरीके से उसकी कार्य क्षमता में 

सुधार लाने के पक्ष में है। 

2.3.2 वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत (एनालंए॥९४ ण॑ $2ंसावग८ शश्चा4/शाशा।): 


]) विज्ञान न की अनुभव या अनुमान ($2८ंशा८९ ॥0 706 ० 0प्रा70): टेलर का यह मत है कि प्रत्येक 
कार्य के लिये वैज्ञानिक विधि का विकास किया जाना चाहिए कार्य निष्पादन की परंपरागत विधियों -"अंगूठे 
के नियम", अनुमान, परीक्षण एवं भूल विधि, अटकलबाजी का कोई स्थान नही होना चाहिए । अंगूठे के नियम 
पर आधारित ज्ञान का अर्थ बताते हुये टेलर लिखते हैं कि "यह श्रमिकों के मस्तिष्क, हाथों व शारीर तथा उनके 
कार्य कौशल, दक्षता व चतुराई पर आधारित होता है तथा जो अभिलिखित नही होता है ।" विज्ञान के विकास 
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के लिये सम्बन्धित सूचनायें एकत्रित की जातीं हैं, उनका वर्गीकरण और सारणीयन किया जाता है तथा उसका 
विश्लेषण करके सामान्य नियमों व सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। 


]) संघर्ष के स्थान पर मैत्री (प॥॥॥079 ॥0 705८०): टेलर का यह मत है कि किसी भी संगठन में 
नियोक्ता और श्रमिक दोनों ही महत्वपूर्ण होते है| दोनों के समन्वित प्रयासों से ही संगठन का संचालन हो 
सकता है। अतः उन दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध एवं हित सामंजस्य होना चाहिए। संघर्ष और असंगति से 
संगठन को क्षति पहुँचती है। 


गा) सहकारिता न कि व्यक्तिवाद (000फ॒थ-थांणा ॥0 ग्राठशंतपरश्नांआ)): टेलर का यह मत है कि 
किसी भी संगठन में नियोक्ता एवं उसके श्रमिक/सदस्य परस्पर सहयोगी होते हैं। अतः उन्हें एक दूसरे के हितों, 
लक्ष्यों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर कार्य करना चाहिये । उनके प्रयास पृथक व एकाकी न होकर 
सहकारिता पर आधारित होने चाहिये । उन्हें एक दूसरे को अपना पूरक मानना चाहिये। 


॥५) सीमित के स्थान अधिकतम उत्पादन (४ब्रद्मागपाा ०प्रप॒एा की ए3९९ ण 7+९४जंलटत 
०एए००) वैज्ञानिक प्रबंध किसी संगठन के प्रबंधक एवं उसके सदस्यों की आर्थिक समृद्धि पर जोर देता है। 
अतः टेलर ने साधनों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करते हुये तथा सदस्यों की कार्यक्षमता में वृद्धि करके 
उत्पादकता बढ़ने पर बढ़ने पर जोर दिया था । उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्पादकता बढ़ा कर एक ओर जहाँ 
संसाधनों का उपयोग, लागतों में कमी एवं लाभों में वृद्धि की जा सकती है वहीँ दूसरी ओर सदस्यों को ऊँचा 
वेतन देना संभव हो पाता है। 


9) प्रत्येक व्यक्ति का चरम सीमा तक विकास (0९एशकुणाशा ० €बला ग्रात्षा 00 6 प्री 
«०0: टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी चरम सीमा तक विकसित होने का 
अवसर प्रदान किया जाता है। व्यक्ति को अपने विकास के लिये उचित प्रशिक्षण दिया जाता है तथा रूचि के 
अनुसार कार्य सौंपा जाता है। उनके लिये प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति लागू की जाती है तथा पदोन्नति का 
अवसर भी प्रदान किया जाता है। 


9) कार्य एवं दायित्वों का विभाजन (0गरांड्ंगा ० एक राव 7+९४णाडशंत।॥(): टेलर ने कार्य के 
नियोजन एवं क्रियान्वयन पहलू को पृथक-पृथक करने पर जोर दिया था । उनके अनुसार किसी संगठन में 
नियोजन का दायित्व उसके प्रबंधकों पर होना चाहिये जबकि क्रियान्वयन का कार्य उसके सदस्यों द्वारा किया 
जाना चाहिये | इस प्रकार दोनों वर्गों की क्षमता का सही सही उपयोग हो सकता है। 


शा) मानसिक क्रांति (४०॥(७] 7०९४०ए७४०॥): मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंध का मूल दर्शन है। इसका 
तात्पर्य यह है कि संगठन के प्रबंधकों एवं उसके सदस्यों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना 
चाहिये । वास्तव में ये दोनों ही संगठन के महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ होते हैं । उन्हें नवीन ढंग से सोच कर एक 
दूसरे के प्रति निश्छल एवं निष्कपट बनना चाहिये । 
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टेलर तथा उसके अनुयायियों ने वैज्ञानिक प्रबंध की कई नई तकनीकों का विकास किया था। इनमें से कुछ 
निम्नलिखित है: 


]) क्रियात्मक फोरमैनशिप (7प्रालांणान। िशथातरा5॥ं)): टेलर ने क्रियात्मक संगठन को वैज्ञानिक 
प्रबंध का आधार माना है । उन्होंने इस प्रारूप को क्रियात्मक फोरमैनशिप का नाम दिया है । यह प्रारूप 
विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें किसी संगठन में कार्यात्मक विशेषज्ञों का 
सदस्यों से प्रत्यक्ष संपर्क होता है तथा प्रत्येक सदस्य को कई विशेषज्ञों से आदेश एवं निर्देश प्राप्त करने होतें हैं। 
इस प्रारूप में प्रत्येक कार्य को छोटे-छोटे भागों में बांटकर प्रत्येक कार्य के लिये एक विशिष्ट फोरमैन नियुक्त 
किया जाता है जो कि उस क्रिया में विशेषज्ञ होता है। 


॥) प्रमापीकरण (8(॥094-05900॥): टेलर ने प्रबंधकों को यह सुझाव दिया कि यंत्रों, उपकरणों, सामग्री, 
कार्यविधियों, कार्यदशाओं, संसाधनों आदि सभी के प्रमाप निर्धारित कर दिए जाने चाहिये । ये प्रमाप वैज्ञानिक 
अनुसंधानों, प्रयोगों व अवलोकनों के आधार पर निश्चित किये जाने चाहिये । प्रमापीकरण के द्वारा अनावश्यक 
अपव्यय को रोका जा सकता है तथा उत्पादन के लागत में कमी और उत्पाद की किस्म में सुधार किया जा 
सकता है। 


पा) प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली (#८शा॥#४९ छ42० $४४०॥): टेलर ने यह सुझाव दिया कि श्रमिकों 
को उनकी क्षमता एवं प्रयासों के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाना चाहिये । उन्होंने श्रमिकों को अधिक कार्य 
करने की प्रेरणा देने के लिये विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली का प्रतिपादन किया । इस पद्धति के अनुसार के 
निर्धारित समय में प्रमापित कार्य पूरा करने करने वाले सदस्यों को प्रति इकाई ऊँची दर से मजदूरी दी जाती है 
तथा जो सदस्य निर्धारित समय में प्रमापित कार्य को पूरा नहीं कर पाते नहीं कर हैं, उन्हें प्रति इकाई नीची दर से 
मजदूरी दी जाती है। यह प्रणाली योग्य सदस्यों को अधिक मजदूरी प्रदान करती है तथा अकुशल सदस्यों को 
कुशल बनने की प्रेरणा देती है। 


॥५) श्रमिकों का वैज्ञानिक चुनाव एवं प्रशिक्षण ($82लंशाजीट इछी९लांणा भाव ॥थ्ागराए ० 
७0०772/$): टेलर का यह मत है कि कार्य के अनुसार ही सदस्यों का चयन किया जाना चाहिये ताकि सही 
कार्य पर सही व्यक्ति की नियुक्ति की जा सके । सदस्यों के वैज्ञानिक चयन के लिये मनोवैज्ञानिक एवं 
व्यावसायिक परीक्षण रखे जा सकते हैं| इसके अतिरिक्त कार्य के प्रति उनकी रूचि, योग्यता, प्रवृति, व्यक्तित्व 
आदि की भी जाँच की जा सकती है । वैज्ञानिक विधि से चयनित सदस्यों की कार्यक्षमता अधिक होने के साथ 
साथ उसके कार्य का पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता भी नहीं होगी।इतना ही नहीं अच्छे परिणामों की प्राप्ति 
के लिये सदस्यों को कार्य पर नियुक्त करने से पहले आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । 


३) कार्य का वैज्ञानिक वितरण (इलंशाधाट शा०८4४7०॥ ० छ०४2): टेलर का यह मत था की जब तक 
कार्य का उचित वितरण नहीं किया जायेगा तब तक उस संगठन की क्षमता में वृद्धि नहीं की जा सकती है। 
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उन्होंने सदस्यों की रूचि और योग्यता को ध्यान में रख कर सही व्यक्ति को सही कार्य देने की वकालत किया 


। कार्य का वैज्ञानिक वितरण नहीं होने से एक ओर जहाँ लक्ष्य प्राप्ति में बाधा पहुँचती है वहीँ दूसरी ओर सदस्यों 
में कार्य के प्रति उदासीनता, अरुचि, अनुपस्थिति व अन्य समस्‍यायें उत्त्पन्न हो जाती हैं | इसके अतिरिक्त 
सदस्यों की कार्य कुशलता पर प्रभाव पड़ने से उसके पारिश्रमिक में कटौती हो जाती है। अतः टेलर ने कार्यों के 
वैज्ञानिक वितरण पर बल दिया। 


३) यन्त्र ब सामग्री का वैज्ञानिक चयन (8टठलांशागी( ब्री0टब्राणा 400 जाते 740795): टेलर का 
यह मत था की जब तक उपयुक्त किस्म के यंत्र या सामग्री उपलब्ध न हो सकें तब तक कोई भी सदस्य दक्षता 
पूर्वक कार्य नहीं कर सकता है। अतः प्रबंधकों को चाहिये कि वे प्रयोग में लायी जाने वाली सामग्री के पहले 
से ही प्रमाप निर्धारित कर लें तथा उसी के अनुसार सामग्री का क्रय करें 


शा) नियंत्रण की सामूहिक विचारधारा ((णा८्लांए८ ८णा८०७छ४ ० ००7०): टेलर ने प्रबंधकों 
नियंत्रण की सामूहिक विचारधारा प्रदान की । इसके अंतर्गत किसी संगत में यांत्रिक नियंत्रण पर जोर ना देकर 
संवेददशील एवं बौद्धिक नियन्त्रण पर जोर दिया जाता है ।इस पद्धति में सदस्यों एवं प्रबंधको दोनों 
आवश्यकताओं की पर ध्यान दिया जाता है। 


शा) कुशल लागत लेखा प्रणाली (#तिलंशा ००४गा९ए $१४शथा॥): कुशल लागत लेखा प्रणाली 
वैज्ञानिक प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा किसी कार्य को करने में जो लागत आता है उससे 
सम्बन्धित लागतों का अनुमान लगाया जाना चाहिये । ऐसा करने से सामग्री, समय, मशीन आदि के अपव्ययों 
को रोका जा सकता है। 


2.3.4 वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचनायें((-+#ल॑ड्ञा5 णलांशात6 १ब्रा42एशाशा ): 


टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों ने प्रशासन के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी तथा औद्योगिक समस्याओं के 
निराकरण में अमूल्य योगदान दिया हैं| फिर भी टेलर के सिद्धांत आलोचनाओं से अछूते नहीं रहे | वैज्ञानिक 
प्रबंध की निम्नलिखित बिदूओं पर आलोचना की गयीं हैं - 


]) यह सिर्फ कारखाना स्तर पर उत्पादन पर बल देता है तथा किसी संगठन के प्रशासकीय 
ढांचा के सम्बन्ध में कोई मंतव्य नहीं देता है। 


प) यह मानवीय पक्ष की अवहेलना करता है इसके अनुसार श्रमिक/सदस्य सिर्फ एक मशीन है जिनका उद्देश्य 
उत्पादन करना है। 


गा) इसमें मानवीय अभिप्रेरणाओं की व्याख्या सिर्फ आर्थिक लाभ के सन्दर्भ में की गयी है। यह सिद्धांत 
श्रमिकों/सदस्यों के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलूओं की अवहेलना करता है। 
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[५) यह प्रशासनिक तानाशाही को जन्म देता है क्योंकि समस्त नियोजन का कार्य प्रशासकों/ प्रबंधकों द्वारा ही 
किया जायेगा तथा श्रमिक/कर्मचारी सिर्फ उनके आदेशों के अनुसार कार्य करेंगे। 


५) कार्य विधियों, कार्य माप तथा मजदूरी दर का वैज्ञानिक ढंग से सही- सही मापन नहीं किया जा सकता है। 


५7) टेलर की मानसिक क्रांति के सिद्धांत के अनुसार सभी औद्योगिक समस्याओं का निपटारा नियोक्ता तथा 
श्रमिकों के बीच आपस में विचार विमर्श द्वारा होगा । ऐसे में श्रम संगठनों की शक्ति कम होती जायेगी । 


शा) इस सिद्धांत की आलोचना प्रबंधकों द्वारा भी की गयी क्योंकि इसे लागू किये जाने से उनका दायित्व 
और काम - ये दोनों ही बढ़ गये । साथ ही वैज्ञानिक प्रणाली अपनाने से उनकी निर्णय प्रक्रिया पर अंकुश लग 
गया। 


स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न 


. वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 99 में किया गया। 

. वैज्ञानिक प्रबंध का सार तत्त्व विज्ञान एवं तर्क है। 

. टेलर के अनुसार किसी संगठन के सदस्यों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य नहीं है। 
टेलर ने किसी संगठन के सदस्यों के लिये प्रेरणात्मक मजदूरी की वकालत की । 

. क्रियात्मक फोरमैनशिप विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। 
. टेलर वाद कार्य निष्पादन में अंगूठे के नियम को अपनाने पर जोर देता है। 


७५४ (आओ ते (५० >> 


2.4 प्रशासनिक विचारधारा (७ 6॥79874#7०॥॥0079) 


वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा का प्रारंभ अमेरिका से हुआ था । किन्तु ठीक उसी समय यूरोप में भी एक पूरक 

सम्पूर्ण विचारधारा प्रचलित हो रही थी जिसे प्रशासकीय विचारधारा के नाम से जाना जाता है | यह 
विचारधारा अनेक विद्वानों के विचारों का परिणाम रही है | इसमें हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक तथा ऑलिवर 
शैल्डन आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


2.4. हेनरी फेयोल का योगदान ((०४ापरांणाड ० प्रशा१ 7४8५०) 


हेनरी फेयोल एक फ्रांसिसी (84-925) अभियंता थे जिन्हें "आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता" माना जाता है 
। उन्होंने प्रशासन से सम्बंधित विचार आपनी लोकप्रिय पुस्तक "06लालाव| क्रात प्रातपरञांब 
7982०72॥7" में 96 प्रकाशित किया । उनके प्रशासन से सम्बंधित सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिली 
और विश्व के सभी राष्ट्रों के प्रशासकों एवं संगठन के मालिकों ने अपनाया । इकाई । में आपने पढ़ा कि हेनरी 
फेयोल ने प्रशासन के 4 सिद्धांतो का प्रतिपादन करके प्रशासकों की कार्यक्षमता बढ़ाने में सक्रिय योगदान 
दिया । उनका यह मत था कि प्रशासन कुछ निश्चित कार्यों के द्वारा संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने से सम्बंधित 
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है।यह एक प्रक्रिया है जो कि पृथक पृथक क्रियाओं से मिलकर नहीं बनती है जबकि यह अंतर्सबंधित कार्यों 


का एक समूह है जिसे एक विशिष्ट क्रम में निष्पादित किया जा सकता है। प्रशासन प्रक्रिया को नीचे दिये गये 
चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। 


प्रशासन प्रक्रिया 


(नियोजन) 
एज ग्रण्तक्रात्म त 






(नियंत्रण ) (समन्वय) (संगठन) 


(-07070॥९ (-00-करात्रााा 


हेनरी फेयोल ने प्रशासन प्रक्रिया के पांच महत्वपूर्ण क्रियायें बतायें हैं जिनकी चर्चा निम्नाकित है : 


]) नियोजन (709॥72): नियोजन के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है की क्‍या किया जाना है, कैसे 
जब और कहाँ करना है, कौन करेगा तथा परिणामों का मूल्यांकन कैसे किया जायेगा । नियोजन के के लिये 
निम्न कदम उठाये जाते हैं: 


()7एथ्ाांडा।2 


० लक्ष्य /उद्देश्य निर्धारित करना 
० नियोजन की आधारभूत मान्यताओं को निर्धारित करना 
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* वैकल्पिक उपायों की खोज तथा परीक्षण करना 
० किसी क्षेषप्ठ विकल्प का चयन करना 

* आवश्यक सहायक योजनाओं का निर्माण करना 
० योजना का क्रियान्वयन एवं अनुवर्तन करना 


पर) संगठन (07एथांशा2): नियोजन जिन उद्देश्यों व कार्यक्रमों को निर्धारित करता है, उनके क्रियान्वयन के 
लिये संगठन एक साधन या उपकरण है । इसके अंतर्गत प्रशासक विभिन्‍न साधनों को एकत्रित करता है तथा 
उनमें कार्यकारी संबंध स्थापित करने का कार्य करता है| संगठन विभिन्‍न कार्यों का समूहीकरण करने, कार्यों 
का वितरण करने तथा संबंधित व्यक्तियों को अधिकार एवं दायित्व सौपने की प्रक्रिया है। किसी संस्था के 
संगठन के लिये प्रशासक को निम्न कार्यों को करता है: क्रियाओं का निर्धारण करना 


० क्रियाओं का समूहीकरण करना 

० क्रिया - समूहों को विभागों को सौपना 

० क्रियाओं के लिये अधिकारों व दायित्वों का निर्धारण करना 
* आपसी कार्य-संबंधों का निर्धारण करना 


गा) निर्देशन 0)7००॥॥2): निर्देशन वह कार्य है जिसके अंतर्गत संस्था के सदस्यों का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन 
एवं अभिप्रेरण किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों को अधिकतम कुशलता के साथ प्राप्त किया जा सके । 
टेरी के अनुसार, निर्देशन में, "किसी कार्य को गति देना व्यवहार में परिणित करना तथा गति समूह को 
प्रेरणात्मक शक्ति प्रदान करना शामिल है ।" वास्तव में, निर्देशन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है निम्न कार्य शामिल 


होते हैं: 


७ पर्यवेक्षण (5प्र0०"शंष0०॥): यह कार्य प्रशासक द्वारा आपने अधीनस्थों के कार्यों का निरीक्षण करने 
से संबंधित है ।इसमें वह आपने अधीनस्थों को कार्य करने के ढंग, प्रक्रिया और नियमों की जानकारी 
देते हैं। 

*» सम्प्रेषण (7०॥रए्णा८४४॥£): इसके अंतर्गत प्रशासक आपने अधीनस्थों को कार्य के सम्बन्ध में 
आदेश- निर्देश प्रदान करते हैं, विभिन्‍न प्रकार की सूचनायें प्रेषित करते हैं तथा उनकी शिकायतों व 
सुझावों को सुनते हैं। 

७» अभिप्रेरण( ४०४४५४॥९): इसके अंतर्गत प्रशासक अपनी संस्था के सदस्यों में कार्य भावना तथा 
संस्था के प्रति अपनत्व की भावना का करते हैं। 

० नेतृत्व( ,९9०॥॥72): यह प्रशासक के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वह संस्था के सदस्यों को 
एक सूत्र में बंधे रखता है और उन्हें पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है। 
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९) समन्वय (ट0#म्।१0॥9): किसी संस्था के कार्यों में सुविधा उत्पन्न करने एवं सफलता प्राप्त करने के... 
लिये सभी क्रियाओं में सामंजस्य उत्पन्न करना ही समन्वय है। इसके अभाव में लोग अलग अलग दिशाओं में 
कम करते हैं और उत्पादकता कुप्रभावित होती है और लागत व्यय बढ़ता है । अतः बर्नार्ड ने लिखा है 
"समन्वय किसी संगठन को जीवित रहने का महत्वपूर्ण तथ्य है।" समन्वय के अंतर्गत निम्न तत्व शामिल होते 
हैं: 

* संतुलन 

० समय निर्धारण 

* विलयन 
२५) नियंत्रण ((०॥।णाए॥ं): नियंत्रण से आशय निर्धारित लक्ष्यों कि प्राप्ति हेतु किये जा रहे प्रयासों की 
जाँच करना तथा उनमें यदि कोई त्रुटि है तो उसे दूर करना है । नियंत्रण प्रक्रिया के निम्न चार तत्व हैं: 


* लक्ष्यों तथा प्रमापों का निर्धारण करना 

० कार्यों का मूल्यांकन करना 

* वास्तविक प्रगति को निर्धारित प्रमापों से तुलना करना 
* विचलन हेतु सुधारात्मक कार्यवाही करना 


2.4.2 लूथर गुलिक का योगदान ((णातजाप्रांण तीर ,प्रा०--"ाशंटर ): 


लूथर गुलिक ने 937 में "०४7०४ णा ॥6 $लंशा०० ० #&9ाग्रांआ॥०7" नामक पुस्तक का संपादन 
किया जो प्रशासन के नियमों पर सर्वाधिक प्रभावशाली कृति है । उन्होंने प्रशासन के सात कार्य बताये । इन 
कार्यों के लिये "?08790079 (पोस्ड कोर्ब)" शब्द का प्रयोग किया । इस चिन्ह का प्रत्येक शब्द प्रशासन 
के कार्यों का संबोधन करता है ये कार्य निम्नलिखित हैं : 


ए- एभशा।2 (नियोजन): यह किसी संग का एक प्रमुख एवं सर्वोपरि कार्य है। नियोजन का अर्थ होता है 
निर्धारित लक्ष्यों कि प्राप्ति हेतु उपलब्ध वैकल्पिक नीतियों, विधियों एवं कार्यक्रमों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन 
करना है। 


0-0एथांटा।ए (संगठन): इसके अंतर्गत नियोजन को कार्य रूप में परिणित करने के लिये क्रियाओं का 
निर्धारण करना, उन्हें विभिन्‍न भागों में विभक्त करना, विशिष्ट व्यक्ति समूह को सौपना तथा उनके मध्य 
पारस्परिक संबंधों को परिभाषित करना आदि सभी शामिल हैं। 


$-5(४॥7ष (नियुक्तियां): स्टाफिंग से तात्पर्य प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन हेतु योग्य एवं 
कर्मठ व्यक्तियों की नियुक्ति से हैं। इसके अंतर्गत पदाधिकारियों/कर्मचारियों का चयन, उनकी भर्ती, मूल्यांकन 
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एवं प्रशिक्षण शामिल हैं जिससे कि कार्य शक्ति संस्था/संगत के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग दे सके तथा कार्य 


निष्पादन के दौरान अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके। 


9-97#०८४॥९४ (निर्देशन): निर्देशन से आशय नियत सिद्धांत एवं नीतियों के अनुसार किसी कार्य के 
क्रियान्वयन की समुचित देखभाल करना ही निर्देशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत आदेश देना, निरीक्षण 
करना, मार्गदर्शन, अभिप्रेरित करना आदि शामिल है। 


(- (००-गं।॥४॥९ (समन्वय): यह प्रशासन का वह कार्य है जो किसी संगठन के विभिन्‍न विभागों, सदस्यों 
तथा उनके समूहों में इस प्रकार एकीकरण स्थापित करता है की न्यूनतम लागत पर वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की 
जा सके | 


7२- 7२०००-४॥४ (रिपोर्ट तैयार करना): इसके अंतर्गत प्रशासक अपने संगठन में हुये कार्यों या उसकी 
उपलब्धियों का विवरण तैयार करता है तथा अपने उच्चाधिकार्यों को इसकी जानकारी समय समय पर देता 
रहता है। 


8-8762०7॥72 (बजट बनाना): इसके अंतर्गत एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत राजस्व तथा खर्चों का 
लेखा जोखा तैयार किया जाता है। 


2.4.3 प्रशासनिक विचारधारा की आलोचनायें(( जॉाालंंडा$ ०एा 4१वाा$7॥75९ 7॥6079): 


प्रशासनिक विचारधारा के अनुयायियों ने ही सर्वप्रथम प्रशासन को एक प्रक्रिया के रूप में बताया | इस 
विचारधारा ने सभी संगठनों पर लागू होने वाले सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया । ये नियम आज भी 
सार्थक हैं| परन्तु इसकी आलोचना निम्नलिखित बिन्दूओं पर हुई है: 


]) यह विचारधारा प्रशासन के सिर्फ उच्च स्तरों पर ही ध्यान देती है। 
]) यह सिर्फ संगठन के औपचारिक स्वरुप की व्याख्या करती है। 


गा) व्यवहारवादियों ने इसे यांत्रिक बताते हुये यह कहते हैं इसमें मानवीय पहलूओं को नकार दिया गया है। 
यह विचारधारा मानव रहित संगठन की कल्पना करता है। 


[५) यह किसी संगठनात्मक व्यवहार की गत्यात्मकता की व्याख्या नहीं करता है। 
९) यह पर्याप्त सत्यापन के बिना ही सर्वव्यापी नियमों पर बल देता है। 


श५!]) यह किसी संगठन को बंद व्यवस्था के समान समझता है। 
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शा!) प्रशासकों का मार्गदर्शन करने के लिये को प्रशासन प्रक्रिया से संबंधित जो निश्चित कार्य बताये गये हैं वे 


अपर्यप्ति हैं। यह सोचना भ्रम है कि बहु विविध उद्देश्यों वाले तथा जटिल संगठनों पर लागू करके एक अच्छा 
डिजाईन तैयार किया जा सकता है। 


स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न 

॥| ॥| 

&.. नियंत्रण 9. विविध संसाधनों का वितरण एवं उनके बीच कार्यात्मक 
सम्बन्ध स्थापित करना 

8. संगठन 6. कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना 

८. निर्देशन प. निर्णय लेना 

9. समन्वय [. पर्यवेक्षण मार्गदर्शन एवं अभिप्रेरणा 

8. नियोजन 7. कार्यों का मूल्यांकन 


2.5 नौकरशाही (8प्राध्थराट309) 


8 वी सदी के अंतिम दशक से ही प्रशासन के नौकरशाही रूप (8प्रा८४१०४०५) की नीव पड़ चुकी थी । 
मोर्सटीन मार्क्स के अनुसार अंग्रेजी शब्द '"ब्यूरोक्रेसी (छप्राध्थाटा4००)" फ्रांसिसी शब्द 
"ब्यूरोक्रेटी (/8॥#2८४८7४४८)" से आया है। इस फ्रांसिसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के वाणिज्य मंत्री 
द्वारा ।8 शताब्दी में उस समय की सरकार के लिये किया गया । 9 शताब्दी में इस शब्द का नया रूप 
20/7०/7०४४ जर्मनी में अपनाया गया और वहाँ से यह शब्द अंग्रेजी भाषा में आया |आज संगठन का 
प्रभुत्वशाली रूप नौकरशाही है। इस शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है।इसका प्रयोग कई बार एक 
प्रशासकीय वर्ग की पहचान के लिया किया जाता है तो कभी एक कार्य पद्धति, एक सिद्धांत या सामाजिक 
श्रेणी के रूप में किया जाता है। 


2.5. नौकरशाही की परिभाषायें (0९ग्रांपणा$ 0 ऐछैप्राध्यपट-१८९): 


मैक्स वेबर: नौकरशाही प्रबंध कार्य निष्पादन के लिये संबंधों, सत्ता, उद्देश्यों, भूमिकाओं, क्रियाओं, सम्प्रेषण 
आदि घटकों की संरचना है। 
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आशर्थर डेविस: नौकरशाही व्यवस्थित नियमों द्वारा परिभाषित विशिष्ट पदों की एक एकीकृत श्रंखला है यह... 


एक अवैयक्तिक नित्यक्रमिक संरचना है जिसमें वैधानिक सत्ता पद से जुडी होती है किसी व्यक्ति से नहीं । 


हिक्स एवं गुलिट: नौकरशाही विशिष्ट पदों का एकीकृत सोपान होता है जिनको व्यवस्थित नियमों के द्वारा 
परिभाषित किया किया गया होता है - यह एक अवैक्तिक नित्यचर्या पर चलने वाली संरचना है जिसमें सत्ता 
पद से जुडी होती है, न कि उस व्यक्ति के साथ जो उस पद ओर काम करता है। 


2.5.2 नौकरशाही की विशेषतायें (#€ब्रापा'९5 एण छ/€श्राट-१८१): 


नौकरशाही को अपने अध्ययन का विषय वस्तु बनाने वाले विचारकों में कार्ल मार्क्स, रोबेटों मिकल्स आदि 
प्रमुख हैं । परन्तु नौकरशाही का सबसे व्यवस्थित अध्ययन जर्मनी के समाजशास्त्री मैक्स वेबर ([864-920) 
ने किया है। यह प्रशासन का एक प्रतिष्ठित एवं परम्परागत रूप है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नांकित हैं : 


]) विशिष्टीकरण एवं कार्य विभाजन ($ए८लंब्वांटभांणा & .ंशंडांणा ० ]॥0०0): वेबेर के अनुसार 
नौकरशाही योग्यता का एक विशिष्ट क्षेत्र है। इसमें कार्यों का विभाजन करके पदधारक को उन कार्यो के 
सम्बन्ध में आवश्यक दायित्व एवं अधिकार सौंप दिए जाते हैं। 


) पदानुक्रम (प्रांशा॥०॥५): नौकरशाही के समस्त पद, स्तर, श्रेणियाँ एवं स्थितियाँ श्रिंखलाबद्ध होती हैं। 
प्रत्येक निम्न पद एक उच्च पद के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में होता है। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी किसी न 
किसी के नियंत्रण में होता है। 


का) निरपेक्ष नियमों की प्रणाली (6 9५४शा। 0 340809८8$ #प९$): नौकरशाही प्रशासन में निरपेक्ष 
नियमों, विनियमों तथा कार्यविधियों की स्थिर व्यवस्था के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। संस्था के सदस्यों 
का व्यवहार अनुशासित एवं नियंत्रण के अधीन होता है। 


॥५) अवैयकिक्तक संबंध (रग0०"४०॥७। #९)४४०॥४॥ 9): नौकरशाही प्रशासन में कर्तव्यों का पालन 
अवैयक्तिक भावना के आधार पर किया जाता है। इसमें भावनात्मक संबंधों का कोई स्थान नहीं होता है । यह 
आदर्श बुद्धिवाद पर टिका रहता है यथार्थता पर नहीं । 


9) योग्यता पर आधारित (335९९ णा ८०7एशशथा८०१): इस प्रकार के प्रशासन में सदस्यों का चयन 
निष्पक्ष योग्यताओ के आधार पर किया जाता है। इन योग्यताओं की प्राप्ति प्रशिक्षण, परीक्षाओं के पास करने, 
डिप्लोमा अथवा इन सभी के माध्यम से होती है। 


(7) कानूनी सत्ता एवं शक्ति (०29॥ 40079 »॥0 9०७०): नौकरशाही में सत्ता या शक्ति संस्था या 
पद में निहित होते हैं। एक व्यक्ति एक समय में एक पद पर कार्य करता है। जिस शक्ति का वह प्रयोग करता है 
उसकी वबैधता उसे पद से प्राप्त होती है। 
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शा) जीवनकालिक उन्नति दृष्टिकोण ((#०० १४७०८७): रोजमर्रा ही साधारणतया आधिकारियों का... 


एक मात्र पेशा होती है । यह कार्य जीवन कालिक उन्नति का होता है जिसमें कार्य काल की स्थिरता और पेंशन 
के अधिकार प्राप्त होते है | पदोन्नति वरिष्ठता तथा अथवा उपलब्धि पर आधारित होती है जिसका निर्णय 
उच्चाधिकारी करते हैं ।किसी निपेक्ष या विशिष्ट कारण से ही किसी को नौकरी से हटाया जा सकता है। 


शा।)) लिखित अभिलेख (५//४[श॥ १००८ए्रा7०॥) : नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत सभी प्रशासनिक 
नियमों, निर्णयों, तथा कार्यवाहियों का लिखित अभिलेख रखा जाता हैं । ऐसा करने से दो लाभ होते हैं - ) ये 
अभिलेख ही प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। 2) भविष्य के निर्णयों में इन अभिलेखों का 
इस्तेमाल सन्दर्भ के रूप में होता हैं। 


2.5.3 नौकरशाही की आलोचनायें ((जाॉगंटांड्रा।$ 0 ऐछप्रार्थ्ा ०28८१): 

]) नौकरशाही सिद्धांत को मशीन सिद्धांत भी कहा जाता है क्‍योंकि यह संगठन एवं वातावरण के बीच 
अन्तःक्रिया की व्याख्या नहीं करता है। 

॥) यह बंद प्रणाली का एक मॉडल प्रस्तुत करता है जिसमें परिवर्तन के साथ समायोजन की क्षमता नहीं होती 


है। 


गा) नौकरशाही के संरचनात्मक घटक उन कार्यों के लिये असरदार नहीं होते हैं जिनमें नवीनता एवं 
सृजनात्मकता होती है। ये केवल रूटीन कार्यों के लिये लाभकारी होते हैं। 


॥५) इससे संगठन में जड़ता, लोचहीनता, संकीर्णता तथा नियमों के बुद्धिहीन अनुगमन पर जोर देता है। 


२) इससे अधीनस्थों के व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुँचती है क्योंकि वे सिर्फ अपने अधिकारियों के हाथों 
की काठपुतली मात्र होते हैं। 

३९7]) इस व्यवस्था में प्रशासकों का अधिकांश समय कागजी कार्यवाही में व्यतीत होता है। प्रशासकों को 
"(5]077०0 (]०॥५" की संज्ञा दी गयी है। 

शा) लाल फीताशाही एक ऐसी समस्या है जिसका उद्म स्थल नौकरशाही ही रही है। 

शा) यह व्यवस्था इस मान्यता पर आधारित है कि पद पर आसीन व्यक्ति तकनीकी रूप से योग्य ही होता है 
| परन्तु ऐसा कोई जरुरी नहीं है उसके आदेश हमेशा सही हों । ऐसे में अधीनस्थों के समक्ष विरोधाभास उत्पन्न 
हो जाता है कि वो किसकी आज्ञा का पालन करें - सही आदेश निर्गत करने वाला व्यक्ति या अत्यधिक 
योग्यता वाला व्यक्ति (6 छशइणा शत 6 कंशाी एणाशभातव ० 6 शाशा शांत गोल शालवां 


€579०॥56 ) 
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स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न 





। नौकरशाही सिद्धांतों की विस्तृत विवेचना मेक्स वेबर ने किया | 

2 ब्यूरोक्रेसी फ्रांसिसी शब्द 'ब्यूरोक्रेटी(/8॥//2८४८/४४०)" से लिया गया है। 
3 नौकरशाही व्यवस्था में सभी निर्णय शाब्दिक रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। 
4 नौकरशाही व्यवस्था में सभी सदस्यों के बीच भावनात्मक सम्बन्ध होते हैं। 


5 सत्ता और शक्ति - इन दोनों से ही नौकरशाही व्यवस्था में पद की पहचान होती है। 


2.6 सारांश ($प्रााध्ा१): 


इस इकाई में हमने यह पढ़ा कि प्रशासन के परम्परागत युग में तीन प्रमुख विचारधाराएँ प्रचलित हुई थीं । प्रथम, 
वैज्ञानिक प्रबंध - इसके जन्म दाता टेलर महोदय थे । यह कार्य को करने में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर बल 
देती है। उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध की महत्वपूर्ण तकनीकें - क्रियात्मक फोरमैनशिप, प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली, 
प्रमापीकरण, श्रमिकों का वैज्ञानिक चुनाव एवं प्रशिक्षण, कार्य का वैज्ञानिक वितरण, यन्त्र व सामग्री का 
वैज्ञानिक चयन, नियंत्रण की सामूहिक विचारधारा, कुशल लागत प्रणाली आदि को अपनाने पर बल दिया। 
द्वितीय, प्रशासकीय विचारधारा - इसके प्रवर्तकों में हेनरी फेयोल एवं लुठेर गुलिक का नाम अग्र गण्य है।इन 
सबों ने प्रशासन को प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करने के लिये प्रशासकीय कार्यों को आधार माना । हेनरी 
फेयोल ने प्रशासन के पांच कार्य बताये: नियोजन, संगठन,निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण | जबकि लूथर गुलिक 
ने 7087000787 सूत्र के रूप में प्रशासन के कार्यों को स्पष्ट किया | तृतीय, नौकरशाही - इसका व्यवस्थित 
अध्ययन पहली बार मेक्स वेबर ने किया | उनके अनुसार नौकरशाही एक ऐसी व्यवस्था है जिसका अस्तित्व 
आज भी अनेक देशों में देखा जा सकता है। इसकी विशेषतायें- विशिष्टीकरण और कार्यविभाजन, पदानुक्रम, 
निरपेक्ष नियमों की प्रणाली, योग्यता पर आधारित, अवैयकिक्तक संबंध, कानूनी सत्ता एवं शक्ति, जीवगनकालिक 
उन्नति दृष्टिकोण, लिखित अभिलेख आदि हैं। 


2.7 शब्दवाली (0058899) 
मानसिक क्रांति: श्रमिक एवं नियोक्ताओं की अभिवृतियों और दृष्टिकोणों में परिवर्तन । 


क्रियात्मक फॉरमैनशिप: वह प्रारूप जिसमें कार्यात्मक विशेषज्ञों का श्रमिकों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है तथा 
प्रत्येक श्रमिक को कई विशेषज्ञों से आदेश प्राप्त करने होतें हैं। 


प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली: कुशल मजदूरों को मजदूरी ऊँची दर दिये जाने की पद्धति । 


विशिष्टीकरण: विशेष योग्यता के आधार पर कार्य का वितरण 
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पदानुक्रम: सत्ता और उत्तरदायित्व के आधार पर पदों का श्रृंखला बद्ध होना । 

2.8 स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर 

अभ्यास प्रश्न । 

.गलत 2 सही 3.गलत 4.सही 5.सही 6. गलत 

अभ्यास प्रश्न 2 

4-7, 8-9, 0-॥, 0- 6, #-पत 

अभ्यास प्रश्न 3 


]. सही 2.सही 3. गलत 4. गलत 5. सही 





2.9 सन्दर्भ ग्रन्थ (89॥0ट-49॥%9) 





दित09॥ 70 ढ7043. //7#टाए/छ छा मव॥्रशापंतत (/8क्कांदांका, |967. 


दित007 & 70070. 7/फटाए/2४ ० ॥/क्व&कालां। 4 4कऋद्धाफऑफ ता ॥/ककवटलांता #फ्राटांताडऊ, 
॥0(79फए-ँता।|, ४९ए ॥06॥॥, 972. 


वुलाए, (९0ण2०.२, 7##टाए/०४ छा ॥/क्राव्‌2०कआल्ा, # पाता॥773ए९०।॥४ 8007 8९॥0, 'र९्फ़ 
क्‍2९0, 98. 


८४970. (६३2०7॥0०77 77टाफा/छएरए क्ाब॑ 7#बूटा22, ३०), र८एो४ ०९, [976. 


()॥एल मर. 9#९600॥., 776 7)/00०7/7 ० ॥/कराव्टकआलछां, शिागाक्षा एप्रहराए (णएक)णथाणा, 
८०४०९, 965. 


व, (7१ए99. 7॥#6 477 छा 4चंकांकांडए'47600, /०(79ए-मरा।], ।ए८ए ॥0९007, 95. 





2.0 निबंधात्मक प्रश्न (0६599 प'9७९ 0प८४४०॥७) 





वैज्ञानिक प्रबंध से क्‍या तात्पर्य है ? टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को स्पष्ट करें। 
प्रशासन के क्षेत्र में हेनरी फोयोल के कार्य की समीक्षा कीजिये। 

प्रशासन के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये। 
नौकरशाही को परिभाषित कीजिये | इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें। 
नौकरशाही व्यवस्था की कौन कौन सी कमियाँ होती है ? 


40, पत्य >कण 4 
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इकाई 3: प्रशासन का मानवीय सम्बन्ध सिद्धांत एवं 
कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
[पाक्षा रिशक्वाणा 00००090 0 १5 9/0ा भा ५९९४ाए 
6 ?7>9५0९०00शं079 ४९2९५ ए 0१2८५ 





इकाईकी रुपरेखा......<य<य<य<य<य<य<्<्या- | 

3. प्रस्तावना 

3.2 उद्देश्य 

3.3 मानवीय सम्बन्ध सिद्धांत 

3.3.] परिभाषायें 

3.3.2 मानवीय सम्बन्ध सिद्धांत और जार्ज एल्टन मेयो 

3.3.3 मानवीय सम्बन्ध सिद्धांत के प्रमुख तत्व 

3.3.4 मानवीय सम्बन्ध सिद्धांत में अन्य विचारकों का योगदान 
3.3.5 आलोचनायें 

3.4 कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकतायें 
3.4. सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुझाव 
3.5 सारांश 

3.6 शब्दावली 

3.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 

3.8 सन्दर्भ ग्रन्थ 


3.9 निबंधात्मक प्रश्न 
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३3.| प्रस्तावना (##06प7८०णा) 


प्रबंध जगत में 920 तक टेलरवाद प्रचलित रहा । कार्यकुशलता तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिये अब तक 
भौतिक एवं यांत्रिक घटकों पर ही ध्यान दिया जाता था । टेलरवाद के परिणामों - श्रमिक वर्ग की 
अमानुषिकरण की स्थिति तथा श्रमिक संगठन के आंदोलनों के कारण पश्चिमी देशों, विशेषतया संयुक्त राज्य 
अमेरिका में पूंजीवाद उद्योग में प्रबंध एवं संगठन की नई समस्या खड़ी हो गयी । इन्हीं औद्द्योगिक अशांति की 
समस्याओं के निदान हेतु तथा उत्पादकता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु उद्ध्योग मालिकों ने समाजशास्त्रियों 
से सुझाव मांगे । इन समाजशास्त्रियों ने परम्परावादी विचारधारा के सिद्धांतों की कमियों को उजागर किया । 
अपने प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकला कि सारी समस्या मानवीय संबंधों की है। उन्होंने एक नई विचार धारा को 
जन्म दिया जिसे मानवीय सम्बन्ध सिद्धांत भी कहा जाता है। 

3.2 उद्देश्य (0४]००४२ए८४): 

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप - 


० मानवीय सम्बन्ध सिद्धांत के अर्थ एवं परिभाषा को बता सकेंगे। 

० मानवीय सम्बन्ध विचारधारा में एल्टन मयो के प्रयोगों के बारे में जानकारी दे सकेंगे। 
० मानवीय सम्बन्ध सिद्धांत के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डाल सकेंगे। 

० मानवीय सम्बन्ध विचारधारा में बर्नार्ड एवं फोलेट के योगदान की समीक्षा कर सकेंगे। 
० मानवीय सम्बन्ध सिद्धांत के आलोचनाओं पर प्रकाश डाल सकेंगे। 


० संगठन के सदस्यों की मनोवैज्ञानिक-सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुझाव दे सकेंगे । 


3.3 मानवीय सम्बन्ध सिद्धांत: ( पप्मगाक्षा २९४ध०णा$ [#609) 


मानवीय सम्बन्ध से आशय किसी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने तथा 
उनके हितों को सामान्य हितों के साथ एकीकृत करने से है । यह विचारधारा मानव को सिर्फ उत्पादन का 
साधन न मानकर उनके साथ मानवीय आधार पर व्यवहार करने पर बल देती है। प्रशासन सम्बन्धी विश्लेषण 
का यह दृष्टिकोण इस तथ्य पर आधारित है कि किसी प्रशासक का प्रमुख कार्य लोगों के साथ तथा उनके द्वारा 
काम करना है। अतः किसी संगठन में परस्पर वैयक्तिक संबंधों का केन्द्रीय स्थान होना चाहिए। 

3.3.] परिभाषायें (0०९८ग्रा00॥$): 


मेयर: मानवीय संबंध व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से व्यवहार करना है। 
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जोसेफ एल मेसी: मानवीय संबंध अभिप्रेरण की प्रक्रिया है जो उद्देश्यों में संतुलन स्थापित करती है तथा... 


जिसका लक्ष्य अधिकतम मानवीय संटुष्टि प्राप्त करना तथा संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग करना होता है 
| 


रोबेर्ट साल्टन स्टाल: कार्यरत व्यक्तियों का अध्ययन ही मानवीय संबंध है। 


उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि मानवीय संबंध किसी संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों का अध्ययन 
करता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों के व्यवहार को समझना, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा संतुष्टि 
प्रदान करना है ताकि वे संगठन को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग दें सकें । 


3.3.2 मानवीय संबंध सिद्धांत और जार्ज इल्टन मेयो (प्रप्राक्षा 7२९न्नांणा पफ्र९०-ए रात 6९००-९९ 
7]0 ४७५७०) 


इस विचारधारा के जन्मदाता जार्ज एल्टन मेयो रहे हैं | उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मानवीय 
संबंधों की दिशा में अनेक प्रयोग किये हैं। ये प्रयोग वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के शिकागो स्थित हव्थोर्न संयंत्र में 
श्रमिकों पर 924-933 तक किये गये | अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ये प्रयोग चार भागों में विभक्त किये 
जा सकते हैं: 


७ प्रकाश प्रयोगताप्रयं।नवां गा #ऋएुश्ाा॥शा): ये परीक्षण महिला कर्मचारियों पर किये गये 
तथा इनका मूल उद्देश्य यह पता लगना था कि प्रकाश का श्रमिकों की कार्यक्षमता एवं 
उत्पादकता पर क्या प्रभाव पडता है । परीक्षण के अंतर्गत श्रमिकों को दो समूहों में विभक्त दिया 
गया, एक समूह के श्रमिकों को ऐसे स्थान पर रखा गया जहाँ प्रकाश की अच्छी व्यवस्था थी 
तथा दूसरे समूह के कार्यस्थल में प्रकाश की मात्रा में समय-समय पर परिवर्तन किया जाता रहा । 
इस प्रयोग में यह पाया गया कि दोनों समूहों की उत्पादकता बढ़ी है। इस प्रयोग से यह स्पष्ट हो 
गया कि श्रमिकों कि कार्य क्षमता और उत्पादकता - दोनों पर ही प्रकाश का प्रभाव नगण्य है। 
इसलिये शोधकर्ताओ ने यह निष्कर्ष निकला कि प्रकाश के अतिरिक्त भी कोई तत्व है जो 
उत्पादन को प्रभावित करता है और वह घटक है " मानवीय संबंध "॥ 

७ प्रसारण संयोजन जाँच-कक्ष प्रयोग (२८94४ ३६४४९०॥०।५ ॥68 २००॥ ॥5ए३शताशा।$): 
यह प्रयोग पूर्व की विसंगतियों को दूर करने के लिये किया गया था । इसका उद्देश्य उत्पादन पर 
थकान के प्रभाव का माप करना था। इन परीक्षणों के लिये 6-6 लड़कियों के दो-दो समूह बनाये 
गये तथा उन्हें पृथक कक्षों में टेलीफोन उपकरण जोड़ने का का सौंपा गया । ये लड़कियां कार्य 
कुशलता एवं अनुभव में औसत श्रेणी की थीं । उनके कार्य की देख भाल के लिये एक 
सुपरवाइजर भी नियुक्त किया गया जो काम के निरीक्षण के साथ साथ कार्य वातावरण को 
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सौहार्दपूर्ण भी बनाता था। चार से बारह सप्ताह की प्रयोग अवधि में विभिन्‍न परिवर्तन करते हुये 
प्रयोग प्रारंभ किये गये । प्राप्त परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला गया कि कार्य के 
भौतिक वातावरण का उत्पादन पर किसी तरह का प्रभाव पड़ना अनिश्चित है। दूसरे शब्दों में, 
फिर भी उत्पादन कम या आधिक हो सकता है । उत्पादकता एवं कार्य दशाओं में किसी प्रकार 
का कोई सह-सम्बन्ध नहीं किया जा सकता है । उत्पादन वृद्धि का प्रमुख कारण प्रबंधकों का 
सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार एवं कार्य के दौरान कर्मचारियों को दी गयी स्वायतत्ता तथा उच्च 
कर्मचारी मनोबल है। 

७ बैंक कर्मचारी अवलोकन कक्ष प्रयोग (छ्कार शातग्राए .0फछ्छक्रांणा रि०णा 
एफफ़ुण्मागथा)): इस परीक्षण का उद्देश्य अनौपचारिक कार्यसमूहों का अवलोकनात्मक 
विश्लेषण करना था। इस प्रयोग के लिये ]4 कर्मचारियों का एक समूह बनाकर उन्हें एक पृथक 
कक्ष में काम करने को कहा गया । कार्य दशाओं को अपरिवर्तित रखा गया तथा कार्य की 
देखभाल के लिये पर्यवेक्षक रखे गये थे । इस प्रयोग का यह निष्कर्ष निकला कि अनौपचारिक 
समूह का मुख्य कार्य अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित एवं नियमित करना होता है। इस 
प्रयोग ने यह भी स्पष्ट किया किया कि वित्तीय अभिप्रेरणा तथा कार्य सुरक्षा के स्थान पर 
कर्मचारियों के साथ अनौपचारिक सामाजिक संबंध करने से अच्छे मानवीय संबंध की स्थापना 
होती है। 

७ साक्षात्कार कार्यक्रम (स्‍0०रशं०्शां।ए्‌ 07/02/7986): इस कार्यक्रम के अंतर्गत 600 
कर्मचारियों के 20,000 साक्षात्कार लिये गये थे जिनका उद्देश्य कंपनी की नीतियों, कार्य 
दशाओं, कार्य पद्धतियों, पर्यवेक्षण कार्य, वातावरण आदि के संबंध में कर्मचारी की रुचियों को 
जानना था | इस अध्ययन के ये निष्कर्ष निकले कि कर्मचारियों कि आजादी से अपने विचार 
प्रकट करने का अवसर देने से उनके मनोबल में वृद्धि होती है। कर्मचारी की मांगों पर संस्था के 
भीतर और बाहर दोनों प्रकार की पर्यावरणीय अनुभव का प्रभाव पड़ता है। 


3.3.3 मानवीय सम्बन्ध सिद्धांत के मुख्य तत्व (भव्ा ॥.रशाशा$ ० प्ष्यात्रा रिटीतज्ांणा 
पु॥९०१): 


हव्थोर्न प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर मेयो ने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया वे मानवीय संबंधों के 
मुख्य तत्वों के रुप में विकसित हुये । ये तत्व निम्नांकित हैं। 
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आर्थिक शक्ति नहीं है जिसका उद्देश्य मौद्रिक लाभ या प्रतिफल के लिये कार्य करना है | जबकि वे इच्छाओं, 
भावनाओं, आवश्यकताओं आदि से परिपूर्ण एक चेतनायुक्त प्राणी होते हैं। 


पर) अनौपचारिक समूहों का महत्व (]904॥0९९ ० |ठित4] (०0७७): कार्य स्थल पर एक साथ 
कार्य करते-करते आपसी अंतःक्रियाओं एवं मेलजोल के कारण सदस्यों के बीच छोटे छोटे अनौपचारिक समूह 
बन जाते हैं जो कि उनकी क्रियाओं, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारओं पर सामाजिक नियंत्रण रखते हैं । इन 
अनौपचारिक समूहों के स्वयं के कार्य मानदंड, कार्य प्रारूप, नियम, सिद्धांत व मान्यतायें बन जाती हैं जो 
समस्त कार्य वातावरण को प्रभावित करती हैं। 


गा) कार्यक्षमता पर मानवीय एवं सामाजिक तत्वों का प्रभाव (श6ल॑  प्रप्मयात्ना ब्रात $0लंब्रा 
म_शाशा5& णा १९४०ााताए (३०१०१): किसी उपक्रम के सदस्यों की कार्यक्षमतापर न केवल भौतिक 
वातावरण सम्बन्धी घटकों का प्रभाव परता है बल्कि मानवीय व्यवहार सम्बन्धी तत्व जैसे- मनोबल, 
अभिवृति, आपसी संबंध, सामाजिक संतुष्टि आदि का भी प्रभाव पड़ता है। 


॥५) सामाजिक व्यक्ति की अवधारणा ((०ा८०७४ ण॑ $०ल८ं॥ 79): इस विचारधारा के अनुसार 
सामाजिक व्यक्ति की मान्यतायें निम्नांकित हैं: 


० व्यक्ति मूल रूप से अपनी सामाजिक आवश्यकताओं से प्रेरित होता है तथा समूह संबंधों के द्वारा 
अपने व्यक्तित्व एवं पहचान के बीच बोध को विकसित करता है। 


*» वह कार्य में सामाजिक संबंधों पर बल देता है। 


*» वह अपने समकक्ष समूह की सामाजिक शक्तियों के प्रति अधिक अनुक्रियाशील होता है। 


9४) मान्यता, आत्मविकास व मनोबल पर बल (रगफ्राबडंड णा रि९ट०श्रांंएणा, $९- 
4लप्शांरक्रांणा। 0 ध०-4॥९): मान्यता, आत्मविकास व मनोबल - ये तीनों ही किसी उपक्रम के 
सदस्यों की उच्च मनोवैज्ञानिक आवश्यकतायें होती है जिनकी संतुष्टि उचित अवसरों को प्रदान करके की 
जानी चाहिये। 


9४]॥) मानव सहयोग (मप्रागत्रा (णात्रा0त-था0ा): किसी उपक्रम में श्रेष्ठ कार्य संस्कृति बनाने हेतु 
तकनीकी कौशल के स्थान पर मानव सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। 


ता) शिकायतें संकेत मात्र हैं ((णाफ़ञक्रा।$ 47९ णाए $४790॥$): किसी उपक्रम के सदस्यों की 
शिकायतें केवल तथ्यों का विवरण ही नहीं होती, वरन्‌ वे उनके अंदर छुपे हुये दुखों एवं असंतोष का द्योतक 
होती हैं। 
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पर्यवेक्षण प्रणाली सदस्यों को आर्थिक कार्य करने के लिये प्रेरित करती है। जब सदस्यों को स्वतन्त्रतापूर्वक 
विचार विमर्श करने, कार्य की विधि एवं आवश्यक पहलूओं का निर्धारण करने तथा कार्य एवं वातावरण पर 
नियंत्रण रखने की स्वतंत्रता होती है तो वे अधिक लगन तथा उत्साह से कार्य करते हैं। 


[४) कार्य एक सामूहिक क्रिया है (५७४०-४६ ६ 3 270फ; ब4०[शां(9): किसी संगठन में कार्य वैयक्तिक 
क्रिया नहीं है वरन यह एक सामूहिक क्रिया है । सामूहिक रूप से कार्य करते हुये सदस्य न केवल संगठनात्मक 
बल्कि वैयक्तिक लक्ष्यों को भी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। 


5) भाग लेने योग्य प्रबंध व्यवस्था (एब्लानांटं०४॥४९ 'शिक्षा2४॥शथ॥): कोई भी संगठन सामाजिक 
संबंधों से निर्मित एक सामाजिक इकाई होती है। अतः किसी भी संगठन में निर्णयन प्रक्रिया में केवल प्रशासक 
ही नहीं वरन उसमें काम करने वाले कर्मचारीगण भी होते हैं। 


3.3.4 मानवीय सम्बन्ध सिद्धांत में अन्य विचारकों का योगदान ((०र/वंएपांणा ण॑ 00 गा 
प्रणाक्षा रिश्आाणा 7॥609) 


मेयो के विचारों को आगे बढ़ाने में निम्नलिखित दो विचारकों के भी योगदान अद्वितीय हैं 


चेस्टर०आई०बर्नार्ड ((ए०४८- ॥ 8५॥970): मानवीय सम्बन्ध आन्दोलन के प्रतिभाशाली सिद्धांतवादियों 


में चेस्टर०आईगबर्नार्डका नाम आता है | वे मेयो के समकालीन थे । 938 में प्रकाशित पुस्तक "6 
प070०00॥8 0 ॥6 7%6०४॥४९८ "में उनके विचार प्रकाशित हुये जिसने प्रशासकीय विचारधारा के विकास 
को नयी दिशा दी।उनके प्रमुख विचार निम्नाकित हैं : 


]) संगठन एक सहकारी प्रणाली (07एशथांखबं०णा 45 4 (००7०-९९ $ए४शा॥): उनके अनुसार 
संगठन एक ऐसी प्रणाली है जो मानवीय क्रियाओं से मिलकर बनती है तथा सदस्यों के प्रयास जो कि समन्वित 
होते हैं, इन क्रियाओं को एक प्रणाली में बदल देते हैं। कोई भी संगठन योगदानों एवं संतुष्टि के संतुलन सिद्धांत 
पर काम करता है। सदस्यों के प्रयास को योगदान कहते हैं जबकि संतुष्टि संगठन द्वारा प्रदान किये जाते हैं । 


]) प्रेरणाओं की अर्थव्यवस्था ([॥6 ॥९८ण॥०॥५ ० ॥८श0४०७): उसके अनुसार व्यक्तिओं के प्रयास 
ही संगठन की उर्जा बन जाते है। किन्तु ये प्रयास उन्हें प्रदान की गयी प्रेरणाओं पर निर्भर करते हैं। उसने 
प्रेरणाओं को दो भागों में विभक्त किया है: 


(क) विशिष्ट प्रेरणायें: ये निम्नलिखित चार प्रकार के हैं - 


० भौतिक प्रलोभन जैसे - मुद्रा, वस्तुयें या भौतिक दशायें; 
० व्यक्तिगत अभौतिक प्रेरणायें जैसे - विशिष्ट पद, प्रतिष्ठा, मान्यता के अवसर, निजी अधिकार; 
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० कार्य की उपयुक्त भौतिक दशाएं; 


*» आदर्श उपकार जैसे शिल्प का गौरव, परमार्थवादी भावना, राष्ट्र भक्ति, पूर्णता का अहसास, संगठन 
निष्ठा, धार्मिक एवं सौन्दर्य बोध आदि; 


(ख) सामान्य प्रेरणायें: ये निम्नलिखित चार प्रकार के हैं - 


० संस्थात्मक आकर्षण जिसे बनार्ड ने सामाजिक संगतता कहा है। उन्होंने बताया कि जातीय मतभेद, 
वर्ग संघर्ष, राष्ट्रीय शत्रुतायें, रीति-रिवाज, सामाजिक स्तर, शिक्षा, आकांक्षा, धर्म व नैतिकता संगठन 
में सहयोग को समाप्त कर देते हैं। अतः मानव प्रेम, एकता व मैत्री पूर्ण संबंधों के आधार पर प्रेरणा 
प्रदान की जानी चाहिये। 


० परम्परागत कार्य की दशायें व अभ्यास जनित व्यवहारों व प्रवृतियों की अनुपालना 
* विस्तृत भागीदारी के अवसर एवं 
० बंधुत्व ओर भाईचारे की स्थिति 


बनार्ड ने यह सुझाव दिया कि इन प्रेरणाओं का दिया जाना परिस्थिति, समय और व्यक्ति पर निर्भर करता है। 


गा) औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन(70-रा4। भ्रात ग्राणिया4॥। 072थ॥7०४0०॥): बर्नार्ड का 
विचार है कि औपचारिक संगठन बनावटी व्यवस्थायें होतीं है तथा अनौपचारिक संगठनों जो कि प्राकृतिक 
व्यवस्थायें हैं, में से विकसित हुये है। उसके अनुसार औपचारिक संगठन के तीन आवश्यक तत्त्व होते हैं जो 
कि सभी प्रकार के संगठनों में पाए जाते हैं .3) सदस्यों के बीच सम्प्रेषण ॥]) सदस्यों द्वारा सहयोग या योगदान 
की इच्छा गा) सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति। दूसरी ओर, अनौपचारिक संगठनों का निर्माण व्यक्तिगत संपर्कों तथा 
अन्तःक्रियाओं के कारण होता है| ये संगठन औपचारिक संगठन के लिये ऐसी कार्य दशाओं का निर्माण करते 
हैं जिसमें वे कुशलता पूर्वक कार्य कर सकें । 


॥५) सत्ता का सिद्धांत (0९०४ ० ७ ए॥॥०7१): बर्नार्ड का यह मत है कि स्वीकृति ही सत्ता का आधार 
होती है । एक अधिकारी की सत्ता सदैव उसके अधीनस्थों द्वारा सत्ता के प्रति दी गयी स्वीकृति/अनुमति पर 
निर्भर करती है । प्रशासकीय सत्ता का वास्तविक श्रोत उच्च पद या स्थिति न होकर अधीनस्थों की स्वीकृति 
होती है। वे आगे कहते है कि व्यक्ति निम्नांकित चार दशाओं में आदेश को स्वीकार करता है: 

* जब वह आदेशों को पूर्ण रूप से समझ पता है। 

* जब आदेश संगठन के उद्देश्य के प्रतिकूल नहीं हो । 

* जब आदेश उसके निजी हितों के अनुकूल हों तथा उसके लिये किसी प्रकार से अहितकर नहीं हों । 


उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 37 


शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन ७7०) 202 


* जब वह शारीरिक ओर मानसिक रूप से आदेशों का पालन करने में समर्थ होता है। 


५) उदासीनता का क्षेत्र (7णा९ ०॑ पार्गाश्तशा८०): उन्होंने आदेशों की स्वीकृति के सम्बन्ध में 
उदासीनता का क्षेत्र के विचार का प्रतिपादन किया है | उनके अनुसार स्वीकृति योग्यता की दृष्टि से समस्त 
आदेशों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ आदेश ऐसे हप्ते हैं जो स्वीकृति योग्य नहीं होते 
हैं। दूसरे शब्दों में अधीनस्थों द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता है। कुछ आदेश तटस्थता की पंक्ति में होते हैं 
अर्थात्‌ उन्हें मुश्किल से स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है । तीसरी श्रेणी में वे आदेश आते हैं जो 
अधीनस्थों द्वारा निर्विवाद रूप से स्वीकार किये जाते हैं | बर्नार्ड के अनुसार तीसरी श्रेणी के आदेश ही 
उदासीनता के क्षेत्र में आते हैं। व्यक्ति कुछ आदेशों के प्रति सत्ता की दृष्टि से उदासीन होते हैं | वे यह जानने कि 
कोशिश नहीं करते कि आदेश क्या हैं क्योंकि सामान्य रूप से उनके परिणामों व प्रभावों का संगठन में आने के 
समय ही पूर्वानुमान कर लेते हैं। उदाहरण के लिये, जिन व्यक्तियों की न्युक्ति राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 
डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ता के पद पर होती है, उन्हें यह पहले से पता रहता है कि स्थानान्तरण होना एक सामान्य 
बात है। ऐसे में स्थानान्‍्तरण के आदेश के प्रति ज्यादा चिंतित नहीं रहते हैं । ये लोग उदासीन ही रहते हैं चाहे 
उनका स्थानान्तरण कहीं भी कर दिया जाये । दूसरे शब्दों में, जिन आदेशों के प्रभाव से व्यक्ति परिचित होता है, 
उसके प्रति प्रायः उदासीन हो जाता है । ऐसे आदेश उसके उदासीनता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं । प्रत्येक व्यक्ति 
का उदासीनता क्षेत्र पृथक- पृथक होता है। 


मेरी पार्कर फोलेट(५४4५ 747०" 70॥2): मानव सम्बन्ध विचारधारा के इतिहास में मेरी पार्कर फोलेट 
की एक पृथक पहचान है । उन्होंने व्यवसायिक संगठनों में संबंधों के मनोविज्ञान पर महत्वपूर्ण कार्य किये । 
उनके योगदानों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है : 

]) रचनात्मक संघर्ष ((णाहरालाएर० (0०णा।ंल): सामान्यतया संघर्ष या मतभेद को किसी 
उपक्रम/संगठन में बुरा माना जाता है। फोलेट ने पहली बार इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि संघर्ष 
न अच्छा होता है न बुरा, बल्कि यह अच्छे या बुरे परिणामों के लिये प्रशासकों को अवसर प्रदान करता है। 
संघर्ष किसी भी संगठन में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। यह इनके उपयोग पर निर्भर करता है। यह कोई 


युद्ध नहीं है, वरन यह विचारों अथवा हितों की भिन्‍नता का आभास है। उनके अनुसार संघर्ष के समाधान की 
तीन विधियाँ होतीं है: 


० .प्रभुत्व (007॥90०॥): इसका आशय एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार पर विजय प्राप्त करना 
है। इसमें दबाव, बल प्रयोग एवं दूसरे के हितों पर चोट करने जैसी घटनाएँ शामिल होती हैं । इसी 
वजह से पार्कर ने इस विधि को अनुचित बताया है। 

०» समझौता(((०॥फ7०॥आं5९): इस विधि में दोनों पक्ष अपनी मांगों के कुछ अंश परित्याग करके 
किसी मध्य बिन्दू पर अनिच्छापूर्वक सहमत हो जाते हैं | यह विधि प्रभुत्व से अच्छी होती है। 
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*» एकीकरण (7/०2/970॥): एकीकरण संघर्ष समाधान की सर्वोत्तम विधि होती है। एकीकरण 
से आशय किसी ऐसे नए समाधान या विकल्प की खोज करना है जिसमें दोनों पक्षों की 
वास्तविक मांगें पूरी हो सकें। यह नये व्यवहार द्वारा दोनों पक्षों को संतुष्टि प्रदान करता है। 
व) आदेशों का मनोविज्ञान एवं स्थिति का नियम (€ ए४शटाणत02४ ण ०क्श (ंशाए भाव 
पृफा€ ॥49 ०  शंप्र॥०): फोलेट ने 925 अपने पेपर "ए॥० 06मशांश॥९ ण 076०४५" में प्रशासकों द्वारा 


किये जाने वाले आदेशों के मनोवैज्ञानिक पहलूओं का विश्शेषण किया था। ये विश्लेषण निम्नलिखित बिन्दूओं 
के रूप में स्पष्ट किये गये हैं: 


* आदेश देने मात्र से ही संतोषपूर्ण परिणाम प्राप्त हो जायेंगे, यह आवश्यक नहीं है। 

० किसी आदेश के प्रति बौद्धिक सहमति प्रकट करना भी स्वयं में अच्छे निष्पादन की गारंटी नहीं है। 

* कोई कार्यवाही आदेश की अपेक्षा व्यक्ति के पूर्व अनुभवों के आधार पर निर्मित उसके स्वभाव 
प्रारूपों (व9७॥ ९४४०7) पर अधिक निर्भर करती है। 

० प्रशासकों को अपने सदस्यों में आदत प्रारूपों एवं मानसिक अभि-वृतियों का निर्माण करना चाहिये। 

० ये प्रारूप एवं अभिवृतियाँ प्रशिक्षण द्वारा विकसित की जा सकतीं हैं। 

० प्रशासकों को अपने कार्यों की सम्भावित प्रक्रियाओं का पूर्वानुमान करते हुये उनके किये पूर्व तैयारी 
कर लेनी चाहिये। 

० व्यक्ति आपने भीतर संघर्ष का अनुभव कर सकते हैं। 

०» आवेशों के फलस्वरूप संघर्षों की उत्पत्ति नहीं, बल्कि उनका समाधान होना चाहिये। 

फोलेट ने ही सर्वप्रथम स्थिति के तत्त्व का संगठन के सन्दर्भ में विश्लेषण किया । उन्होंने स्थिति के 


नियम का प्रयोग आदेश देने के सम्बन्ध में किया था । उनका सुझाव था कि "आदेशों के निर्व्यक्तिकरण 
(04कश5णाशभां2श्ांणा ण 07608)" का प्रयोग होना चाहिये | प्रशासकों एवं सदस्यों को संयुक्त रूप से 
स्थिति का अध्ययन करना चाहिये । एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर आदेश जारी नहीं करने चाहिये, बल्कि 
उन्हें स्थिति से ही आदेश प्राप्त करने चाहिये । दूसरे शब्दों में, यहाँ स्थिति क्रिया-विकल्प उपलब्ध कराती है 
जिसे दोनों पक्षों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। आदेश स्थिति से प्राप्त करने पर सदस्यों को यह महसूस नहीं 
होगा कि वे किसी व्यक्ति के अधिकार और नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं । फलस्वरूप उनके पारस्परिक संबंधों 
में मधुरता बनी रहेगी । 


ल्‍) समन्वय सिद्धांत (एादांफा€ ण ९००-प्राधांणा): मेरी फोलेट ने समन्वय को प्रशासन का केन्द्रीय 
सार भाग बताया है। उनके अनुसार प्रभावशाली समन्वय के निम्नलिखित चार सिद्धांत होते हैं: 
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० प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत (फ९ एनालंए॥९ ० 9०९८ (0०४४०): इसके अंतर्गत अन्तर्वैक्तिक 
समतल संबंधों व व्यक्तिगत सम्प्रेषण की व्यवस्था के द्वारा समन्वय करने का सुझाव दिया । 

० प्रारंभिक अवस्था में समन्वय का सिद्धांत (पर एजालंफा९ ण॑ ९००-क्रान्ांगा व श्वा१ए 
$&(972०७): समन्वय की प्रक्रिया योजना बनाने और नीति निर्धारण करते समय ही आरम्भ हो जानी 
चाहिये । योजनाओं और नीतियों के निर्माण के पूर्व ही विभिन्‍न विभागों के अध्यक्षों से तथा 
कर्मचारियों से परामर्श कर लिया जाना चाहिये। 

० पारस्परिक सम्बन्ध का सिद्धांत (€ एालंएछ९ ण 7२९९८एा०टबो ९्राणाईइ॥ं]5$): 
समन्वय के इस सिद्धांत के अनुसार किसी स्थिति विशेष में सभी घटक पारस्परिक रूप से संबंधित 
होते हैं। अर्थात्‌ किसी संगठन के सभी सदस्य अपने पारस्परिक संबंधों एवं अन्तःक्रियाशीलता के 
कारण एक दूसरे को प्रभावित करतें हैं तथा स्वयं भी एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। 

*» सतत प्रक्रिया का सिद्धांत (6 एजालंएछ)९ ण (णतगाप्रणण5 0?-0०९४४): समन्वय एक सतत 


प्रक्रिया है अर्थात्‌ समन्वय का कार्य संगठन में सदैव ही चलता रहना चाहिये और इसे अवसरों पर 
नहीं छोड़ा जाना चाहिये। 


॥५) सहमति एवं सहभागिता का मनोविज्ञान (7फ्र८ एएलाण०९ए ण॑ (एणाइशा. शात 
एश्ाातथं०४४०॥): फोलेट ने यह कहा है कि संगठन/उपक्रम एक क्रियाशील इकाई है जो सभी के विचारों एवं 
ज्ञान से संचालित होता है। अतः विभिन्न कार्यों एवं निर्णयों में सदस्यों की सहमति प्राप्त करने के साथ उनकी 
सहभागिता भी आवश्यक है| सहमति एवं सहभागिता प्राप्त करने के लिए उन्होंने तीन उपाये बताये हैं जो कि 
निम्नलिखित हे 


७ संगठन की संरचना में द्वि-मार्गीय सम्प्रेषण एवं परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिये। 


० दैनिक प्रबंध व्यवहार में सहभागिता के सिद्धांत को मान्यता दी जानी चाहिये तथा सदस्यों के विचारों 
का निरंतर उपयोग किया जाना चाहिये। 

० संघर्षों के समाधान तथा विभिनन प्रवृतियों, प्रकृति एवं ज्ञान वाले व्यक्तियों के विविध विचारों में 
सामंजस्य एवं उपयोग की उपयुक्त विधि का विकास किया जाना चाहिये | 


9) अधिकार एवं उत्तरदायित्व की अवधारणा (र€ एगातकू ण #प्रा०्लाए भाव 
7९5७० शत): फोलेट का यह मत था कि किसी संगठन के सम्पूर्ण अधिकार व शक्ति उच्चतम अधिकारी 
को सौंप देना उचित नहीं है । प्रशासन में अंतिम सत्ता (079० #प४॥०7) व सर्वोच्च नियंत्रण 
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(57/97/०7८० (/०॥00)) जैसे शब्दों का प्रयोग भ्रामक है। समस्त शक्तियों का संगठन के शीर्ष पर केन्द्रीकरण 
कर देना अत्यंत अव्यवहारिक एवं निराधार धारणा है। 


उनका यह मत था कि किसी व्यक्ति को अधीनस्थ मान कर उस पर अधिकार रखना व्यक्तित्व की 
भावनाओं के प्रति अपमान और अपराध है। यह स्थिति कभी भी सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की नींव नहीं बन 
सकती है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य सत्ता ($प्र०परा> ० #प्राणांगा) दी जानी 
चाहिये।अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति जिसे जो कार्य सौंपा जाये वह उस कार्य के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी होना 
चाहिये | उसे अपने कार्य शेत्र के बारे में अधिकार मिलना चाहिये । उन्होंने लिखा है "अधिकार कार्य के साथ 
संबंधित है और कार्य के साथ ही रहता है (७0759 ७९।०१85 ॥0 ॥86 ]09 ॥0 8895 छग ॥6 00)", 


उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में उनका विचार था कि वैयक्तिक स्तर पर व्यक्ति को कार्य के प्रति उत्तरदायी 
होना चाहिये किसी व्यक्ति के प्रति नहीं(,९ |९४०॥ प्रापष 96 7९59ण790]6 0ि एण]९ ॥0 ॥0 507007०) 
| विभागीय स्तर पर कार्य के प्रति वे सभी उत्तरदायी होंगे जिन्होंने आपना योगदान दिया है। प्रशासक को 
विभिन्‍न वैयक्तिक एवं सामूहिक उत्तरदायित्वों में केवल समन्वय स्थापित करने वाला होना चाहिये। 


3.3.5 आलोचनायें ((जॉटंडा$): 


॥) इस सिद्धांत में अनौपचारिक समूहों पर बल दिये जाने के कारण संगठन के औपचारिक स्वरुप, सत्ता एवं 
सिद्धांतों की उपेक्षा की जाने लगी है। 


गा) इस सिद्धांत के विचारकों ने मानवीय संबंधों को साधन के बजाय साध्य/लक्ष्य ही मान लिया है । जबकि 
वास्तविकता यह है कि सुपरिभाषित लक्ष्यों तथा प्रशासकीय निष्पादनों को मानवीय संबंधों से प्रतिस्थापित 
नहीं किया जा सकता है। 


गा) इस सिद्धांत में सम्पूर्ण व्यक्ति के विचार को भुला दिया गया है। व्यक्ति सिर्फ सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक 
आवाश्यकताओं से ही प्रेरित नहीं होते है जबकि आर्थिक आयाम भी उनके जीवन से जुड़े होते है। 

॥५) कुछ आलोचकों के अनुसार मानवीय सम्बन्ध सिद्धांतों से सम्बंधित प्रयोग पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं थे । 
कार्य, श्रमिक एवं वातावरण के चयन का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था और न ही इसके सम्बन्ध में कोई 
वैज्ञानिक विधि अपनायी गयी। 


३) मानवीय सम्बन्ध सिद्धांतों में संगठन के कार्य की प्रकृति एवं उसके संरचना की अनदेखी की गयी है जो कि 
किसी भी संगठन के लिये महत्वपूर्ण विषय है। 
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3.4 कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकतायें 


(?5ए०॥0]6 शां०४| 2॥0 50209 ]| २९९१६ ()॥॥77907668): 


किसी भी संस्था का आधार स्तम्भ उनमें काम करने वाले कर्मचारी/सदस्य ही होते हैं । तकनीकी रूप से इन 
लोगों को उस संस्था/संगठन का मानव शक्ति (४७) 9०७०) कहा जाता है | कोई भी संस्था/संगठन चाहे 
समृद्ध और विकासोन्मुखी क्यों न हो, उसे इस स्थिति तक पहुंचाने वाले वहाँ कार्यरत कर्मचारी/सदस्य ही होते 
हैं। कर्मचारियों/सदस्यों की मूलतः दो प्रकार की आवश्यकतायें होतीं हैं | प्रथम, आर्थिक आवश्यकतायें तथा 
द्वितीय, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक आवश्यकतायें | प्रथम प्रकार की आवश्यकताओं का स्वरुप मौद्रिक होता है 
। जबकि दूसरे प्रकार की आवश्यकतायें संतुष्टि, स्वस्थ मनोदेशायें, पहचान, आदि से जुडी होतीं हैं । इन्हीं 
आवश्यकताओं को मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकता कहा जाता है । इसके अंतर्गत निम्नलिखित 
आवश्यकताओं का समवेश किया जाता है: 


]) महत्वपूर्ण बनने की भावना (7७०॥ध४ ० छथाए पराए०+थ्वा): यह भावना प्रायः सभी व्यक्तियों में 
होती है चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो । उदाहरण के लिये प्रत्येक शिक्षक यह चाहता है कि विद्यालय के 
प्राध्यापक उसके कार्यों को गंभीरता से लें और उसको अपनी संस्था का महत्वपूर्ण अंग समझे । 


पर) आत्म-सम्मान की भावना (#€०थागर2 ० $0०॥# ९४(०श॥): प्रत्येक व्यक्ति हमेशा अपने आत्म-सम्मान 
को बनाये रखना चाहता है | उसका पद कितना भी निम्न श्रेणी का क्यों न हो, किसी को यह अधिकार नहीं है 
कि उसके अहम को चोट पहुंचाये या उसकी बेईज्जती करे । 


गा) समाज में इज्जत के साथ रहना तथा समाज द्वारा मान्यता की आवश्यकता (0५८०१ ० ॥शं।ए 
रात फांशाा।एश की 80०0609 भाव "लंप्रा2 $०2ठंश॑श 479००४०॥): मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। 
अतः समाज के साथ अन्य सहयोगियों-सम्बन्धियों के साथ रहने की उसमें स्वाभाविक प्रवृति होती है। ऐसी 
दशा में प्रशासकों का यह दायित्व बनता है वे सदस्यों की इस सामाजिक आवश्यकता की संतुष्टि करें। 


॥५) स्नेह का आदान-प्रदान (#”टाशभ्ा९९ ० ।,0४८ ॥0 4८०८४०॥): किसी संस्था में कार्यरत सभी 
सदस्य आपस में मिलजुल काम करना रहना चाहते हैं। वे हमेशा एक दूसरे की मदद को तैयार रहते हैं। इससे 
उनके बीच स्नेह का आदान प्रदान होता रहता है और संस्था का माहौल सौहार्द्रपूर्ण बना रहता है। 


२) सुरक्षा एवं शांति की आवश्यकता (४८९०६ ० $०८प्रगा५ ॥0 7९३८९): रोटी, कपड़ा और मकान 
की आवश्यकताओं की भांति प्रत्येक सदस्य यह चाहता है कि वह जिस संस्था में कार्य कर रहा है वहां उसकी 
सेवा स्थायी प्रकृति की हो । कोई भी व्यक्ति आपने जीवन में अशांति नहीं पसंद नहीं करता है । संस्था के 
सदस्य सुरक्षित सेवायें पसंद करते है, नौकरी से किसी भी क्षण निकल दिये जाने की आशंका से वे अपने कार्य 
में रूचि खो देते हैं। अतः कर्मचारी राज्य बीमा, पेंशन एवं प्रोविडेंट फंड, वृद्धावस्था में सुरक्षा, बीमारी की 
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अवस्था में चिकित्सीय सहायता एवं अवकाश आदि योजनाओं से श्रमिकों में सुरक्षा की भावना को बढ़ायी 


जा सकती है। 


९१7) जीवन में कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा (0०८बा।९ 00 4८१प्रा/&८ 8०राशाए 5७ए९टां॥): प्रत्येक 
सदस्य यह चाहता है की वह अपने सेवाकाल में कुछ प्राप्त करे । इस मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की संतुष्टि में 
यदि प्रशासक सहायक है तो सदस्य को प्रेरणा मिलती है। 

शा) अन्य आवश्यकतायें (00०४- !४८८०१७): इस शीर्षक के अंतर्गत श्रमिकों की अन्य विविध प्रकार की 
आवश्कताओं का समावेश किया जा सकता है जैसे- पूछताछ एवं: समझने की आवश्यकता, प्रयोग व शोध 
की आवश्यकता । 


3.4. मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुझाव (5प्72९४४०ा5 07 
भरा ण ए४टात60श्रांटब] ॥॥0 8०८टांशओ १४९९०७): 


किसी भी संगठन में सदस्यों/कर्मचारियों मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक 
होती है क्योंकि उनकी कार्य क्षमता का सीधा सम्बन्ध उनके मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक दशाओं (ए5४एटा०- 
$&0८० 87॥-09) से है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकतें हैं: 


]) कार्य स्थल का वातावरण (७॥92०॥८९ ० ९४००८ 7]4८९): भय मुक्त एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण ही 
सदस्यों/कर्मचारियों में आत्म-विश्वास उत्पन्न करता है। अतः कार्य स्थल का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि 
कर्मचारी स्वतंत्र होकर संगठन में पूर्ण मनोयोग से कार्य कर सकें । 

]) मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध (एंशावाए 7२०७॥०॥): नियोक्ता एवं कर्मचारियों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध होने 
चाहिये । इससे कर्मचारी स्वयं को संगठन से जुड़ा हुआ मानने लगतें हैं और अपने कार्यों में रूचि लेते हैं । 

गा) कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका (.009०९"५ $0"शं८९ 8००0: इस पुस्तिका में कर्मचारियों के 
सेवा सम्बन्धी नियमों का उल्लेख होता है। इसके अतिरिक्त उसमें उनकी फोटो, जन्म तिथि, उँगलियों तथा 
अंगूठों के चिन्ह, निवास स्थान, पदनाम, पद का प्रकार (मौलिक/स्थानापन्‍न/ स्थाई/अस्थाई) नियुक्ति की तिथि, 
वेतनमान, पद च्युति का दिनांक और कारण, लिए हुए अवकाश के प्रकार एवं अवधि, कर्मचारी को दिए गए 
दंड या पुरष्कार या प्रशंसा का विवरण, अर्जित अवकाश आदि का लेखा होता है। 

॥५) अवकाश का प्रावधान (९३४४८ &॥7॥॥2०॥०॥): संगठन में कार्यरत सदस्यों को मानसिक रूप से 
स्वस्थ होना चाहिये | इसके लिये यह आवश्यक है कि उन्हें साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त आकस्मिक 
अवकाश (0४८४३ .०४५०), चिकित्सा अवकाश (४९०८००४। ,०४४०), अर्जित अवकाश (एछत्बाग०0 
[,28५८) दिये जायें। 

९) पदोन्नति का प्रावधान (7०शंश्रं०॥$ ० ?70॥000॥): संगठन के सदस्यों/कर्मचारियों को समय- 


समय पर पदोन्नति दी जानी चाहिये | पदोन्‍नति का आधार वरीयता/सेवा काल न होकर कार्य की गुणवत्ता 
होनी चाहिये । 
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बहाल नहीं किये जाये जाते हैं वहाँ पर निष्पादन संतोषपूर्ण नहीं होता है । ठेके पर बहाल किये गये कर्मचारी 
उस संगठन से लगाव महसूस नहीं करते हैं और हमेशा नौकरी से हटाये जाने का भय बना रहता है। अतः यह 
आवश्यक है कि अधिकतम दो सालों तक लगातार सेवाएँ देने पर उस कर्मचारी/सदस्य को सेवाएँ 
स्थाई/नियमित कर दीं जानी चाहिये। 

ता) निर्णयों में पारदर्शिता (ब्राएफुब्राशाटए की 29€०2ंडंणा शक्वाताए): एक प्रशासक जो भी क्रिया 
करता है वह निर्णयन के द्वारा करता है। अतः उसे व्यक्तिगत तौर पर निर्णय न लेकर सामूहिक तौर पर निर्णय 
लेने चाहिये । उसे निर्णय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिये | ऐसा करने से संगठन के सदस्यों को भी यह 
अहसास होता है कि वे संगठन के लिए कितने महत्वपूर्ण है। 

ता) विशिष्ट कार्यों के किये पुनर्वलन (रशास्‍ग्त्शाशा ० $9००८ाी८ ४४०१0: संगठन के 
कर्मचारियों/सदस्यों को उनके विशिष्ट योगदानों या कार्यों के लिए सम्मानित किया जाना चाहिये | यह सम्मान 
मेडल, पुरस्कार या सुविधाओं के रूप में दिया जाना चाहिये। 

85%) नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन (प्राट०प्राबएशाशा। 00 व0४४7०॥$): एक ही तरह का कार्य लम्बे 
समय तक करते रहने से कर्मचारियों/सदस्यों में बोरियत/उबाऊपन आ जाता है। इससे निजात पाने के लिए यह 
आवश्यक होता है कि संगठन में काम करने के नये तरीकों या नयी सोच को बढ़ावा दिया जाये। 

5) दुर्घटना सम्बन्धी बीमा (५८०१९॥६ ॥8ए-4॥८९): संगठन के सदस्यों/कर्मचारियों किसी दुर्घटना या 
गंभीर चोट के शिकार हो सकते हैं । ऐसे में उनके इलाज या दवाईयों या आपरेशन पर बहुत रुपया खर्च होने की 
सम्भावना होती है | इस विषम परिस्थिति से लड़ने हेतु यह आवश्यक है कि संगठन द्वारा उनकी दुर्घटना 
सम्बन्धी बीमा करायी जाये। 

हा) अवकाश प्राप्ति पर परिलब्धियां (२९०/शाथा। छथाथी७): अवकाश प्राप्ति पर कर्मचारियों के 
लिये एए7, 6५०, ],28ए८ 777048/77०7 आदि का प्रावधान होना चाहिये। 

जु।) (छः 4॥0799,0९5 ॥॥0 ए>श८७ (अन्य भत्ते एवं परिलाब्धियाँ) : इसके अंतर्गत आवासीय 
सुविधा, बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा, यात्रा भत्ता, कैंटीन, अस्पताल, क्लब आदि सुविधायें शामिल हैं। 





समूल्यांकन हेतु प्रश्न 


]) हव्थोर्न संयंत्र में प्रयोग एल्टन मयो और उनके साथियों द्वारा द्वारा किये गये। 

2) मेरी पार्कर फोलेट ने रचनात्मक संघर्ष की अवधारणा का सूत्रपात किया है। 

3) //# तथा (/४ण्रा/ कर्मचारियों को अवकाश प्राप्ति पर मिलने वाली परिलाब्धियाँ होतीं हैं। 
4) शांति एवं सुरक्षा की आवश्यकता एक आर्थिक आवश्यकता होती है। 

5) आदेशों के निर्व्यक्तकरण की अवधारणा प्रतिपादन एल्टन मयो ने किया था। 
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3.5 सारांश (&प्रा॥799५): 


मानवीय सम्बन्ध सिद्धांत का जन्म टेलरवाद के प्रतिक्रिया स्वरुप हुआ । यह सिद्धांत परम्परावादी सिद्धांत के 
आर्थिक मनुष्य की धारणा को चुनौती देती है। मेयो के हव्थोर्न प्रयोगों ने इस सिद्धांत को एक निश्चित दिशा 
दीउन्होंने ने जिन प्रमुख तत्वों पर बल दिया वे इस प्रकार हैं: मानवीय तत्व, औपचारिक समूह, मानव सहयोग, 
सामाजिक मनुष्य की अवधारणा, उदार पर्यवेक्षण प्रणाली, सहभागी प्रबंध, कार्यक्षमता पर मानवीय एवं 
सामाजिक तत्वों का प्रभाव मान्यता, आत्मविकास व मनोबल पर बल, कार्य एक सामूहिक क्रिया के रूप में । 
इसके अतिरिक्त चेस्टर बर्नार्ड एवं मेरी पार्कर फोलेट ने भी इसे एक नया आयाम प्रदान किया। चेस्टर बर्नार्ड के 
प्रमुख सिद्धांत थे: संगठन एक सहकारी प्रणाली, प्रेरणाओं की अर्थव्यवस्था, औपचारिक संगठन पर बल, 
सत्ता का सिद्धांत तथा उदासीनता का क्षेत्र | मेरी पार्कर फोलेट ने रचनात्मक संघर्ष, आदेशों का मनोविज्ञान एवं 
स्थिति का नियम, समन्वय सिद्धांत, सहमति एवं सहभागिता, अधिकार एवं उत्तरदायित्व की अवधारणा आदि 
पर बल दिया । इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अंतर्गत 
आनेवाली आवश्यकतायें यथा महत्वपूर्ण बनने की भावना, आत्म-सम्मान की भावना, समाज में इज्जत के 
साथ रहना तथा समाज द्वारा मान्यता, स्नेह का आदान-प्रदान, सुरक्षा एवं शांति की आवश्यकता, जीवन में 
कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा आदि महत्वपूर्ण हैं। 


3.6 शब्दवाली (0]058899) 


हव्थोर्न प्रयोग: एल्टन द्वारा किया गया प्रयोग 

मानवीय सम्बन्ध सिद्धांत: व्यक्तिओं का अध्ययन 

आदेशों के निर्व्यक्तिकरण: आदेश स्थिति से प्राप्त होते हैं, व्यक्ति से नहीं । 
अनौपचारिक संगठन: व्यक्तिगत संपर्कों तथा अन्तःक्रियाओं कारण बना संगठन | 
सहकारी प्रणाली: व्यक्तिओं के संयुक्त प्रयास से निर्मित व्यवस्था । 


टी ते पट पए ते 


3.7 समूल्यांकन हेतु प्रश्न के उत्तर 
अभ्यास प्रश्न- 


]) सही 2 ) सही 3) सही 4) गलत 5) गलत 
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3.9 निबंधात्मक प्रश्न 

. मानव सम्बन्ध को परिभाषित करें। इस सिद्धांत के विकास में हव्थोर्न प्रयोगों की व्याख्या करें। 

2. मानव सम्बन्ध सिद्धांत के विकास में मेयो के योगदान पर प्रकाश डालें । 

3. मानव सम्बन्ध सिद्धांत को समृद्ध करने में चेस्टर बर्नार्ड एवं मेरी पार्कर फोलेट के विचारों का उल्लेख करें। 
4. मानव सम्बन्ध सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें एवं उनकी अलोचनाओं को लिखें। 


5. कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होतीं हैं ? उनकी पूर्ति हेतु उपायों 
की चर्चा करें। 
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इकाई 4:शैक्षिक प्रशासन की नूतन प्रवृतियाँ |३९५ 265 


[00८णा॥। १(ािवरांआ॥ 40 





इकाईकी रुपेखा......<य<य्य<य<य<य<य<्ा््३॥३॥-7ररर- 

4. प्रस्तावना 

4.2 उद्देश्य 

4.3 प्रशासन का प्रणाली उपागम 

4.3. प्रणाली की परिभाषायें 

4.3.2 प्रणाली की कार्यविधि 

4.3.3 प्रणाली के घटक 

4.3.4 प्रणाली की प्रकृति 

4.4 निर्णयन 

4.4. निर्णयन की परिभाषायें 

4.4.2 निर्णयन के विशिष्ट लक्षण 

4.4.3 निर्णयन की प्रक्रिया 

4.5 संगठनात्मक विकास 

4.5. संगठनात्मक विकास की परिभाषायें 

4.5.2 संगठनात्मक विकास के उद्देश्य 

4.5.3 संगठनात्मक विकास की प्रक्रिया 

4.6 कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनरीक्षण तकनीक (70२7) 

4.6. कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनरीक्षण तकनीक (?ण२7) के चरण 
4.6.2 कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनरीक्षण तकनीक (ए7२7) तंत्र का निर्माण 
4.6.3 कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनरीक्षण तकनीक (एण२7) की लाभ एवं सीमायें 
4.7 सारांश 

4.8 शब्दावली 

4.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 

4.0 सन्दर्भ ग्रन्थ 

4. निबंधात्मक प्रश्न 


4.| प्रस्तावना 


थॉमस जेफ़रसन का कथन है "मैं विगत इतिहास की तुलना में भविष्य के सपनों को अधिक पसंद करता हूँ। 
"यह सच है कि भविष्य में ही व्यक्ति के या किसी उपक्रम के स्वप्न, योजनायें, चुनौतियाँ, अवसर, विकास 
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दृश्य.प्रतिबद्धतायें आदि निहित होती हैं | शिक्षा जगत भी निरंतर बदल रहा है - नये विचारों, नयी तकनीकों, 


नये चिंतन एवं नयें सन्दर्भों के साथ । शैक्षिक प्रशासन में नवीन प्रवृतियाँ जन्म ले रही हैं, नई चुनौतियाँ उठ रहीं 
हैं तथा नये सामाजिक एवं नीतिगत मूल्यों का उदय हो रहा है। इस नये उतरदायित्वों एवं चुनौतियों से शैक्षिक 
प्रशासन का स्वरुप अत्यंत गतिशील हो चुका है। प्रस्तुत इकाई में हम इसकी कुछ नई प्रवृतियों का अध्ययन 
करेंगे। 


4.2 उद्देश्य (0४]००7४ए८४): 
इस इकाई को पढ़ने के बाद आप - 


० प्रशासन के प्रणाली उपागम के तात्पर्य को बता सकेंगे। 

० प्रणाली को परिभाषित कर सकेंगे। 

० प्रणाली के घटकों एवं प्रकृति पर को स्पष्ट कर सकेंगे। 

० निर्णयन की परिभाषा एवं अर्थ को बता सकेंगे। 

० निर्णयन की विशेषतायें एवं सिद्धांतों को बता सकेंगे। 

० निर्णयन की प्रक्रिया पर प्रकाश दल सकेंगे। 

० संगठनात्मक विकास की परिभाषा एवं अर्थ को बता सकेंगे। 

० संगठनात्मक विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे। 

० कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनरीक्षण तकनीक ('१7)के विभिन्‍न चरणों के बारे में बता सकेंगे। 

* कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनरीक्षण तकनीक (?१प' के लाभ एवं सीमाओं पर प्रकाश डाल सकेंगे । 


4.3 प्रशासन का प्रणाली उपागम (9एशशा 47%97040क्‍0 १०१ाांगगांई॥॥9707): 

आधुनिक युग में प्रशासन के अद्ध्य्यन को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए  प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण एक 
तकनीकी के रूप में अपनाया जाने लगा है । इस दृष्टिकोण की व्याख्या करने से पूर्व "प्रणाली" का अर्थ 
समझना आवश्यक है । सामान्यतः "प्रणाली" से आशय किसी कार्य को सम्पन्न करने की पद्धति या ढंग से 
होता है, किन्तु व्यापक दृष्टि से "प्रणाली" से आशय किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिये विभिन्‍न क्रियाओं 
के परस्पर संकलन से है । जिस प्रकार मानव शारीर एक सम्पूर्ण प्रणाली है जिसमें अनेक उपप्रणालियाँ 
समिल्लित हैं जैसे नाड़ी प्रणाली, श्वसन प्रणाली, पाचन प्रणाली आदि उसी प्रकार एक उपक्रम भी अनेक 
उपप्रणालियों की एक प्रणाली होती है । प्रणाली सम्पूर्णता से संबंधित होती है, खण्डों से नहीं । प्रणाली के 
अंतर्गत सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये अमुक कार्य को विभिन्‍न चरणों में विभाजित करके एक क्रम 
निर्धारित कर लिया जाता है तथा उसी के अनुरूप कार्य का निष्पादन किया जाता है । इस प्रकार प्रणाली 
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दृष्टिकोण से आशय किसी सम्पूर्ण के विश्लेषण एवं अध्ययन से है। प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण विशिष्टता के स्थान 


पर सामान्यता पर अधिक बल देता है। 
4.3. प्रणाली की परिभाषायें (0९तरॉं00ा$ 0 8५४४९४॥): 
कूंटज व ओ' डोनेल: प्रणाली को परस्पर क्रियाओं द्वारा उद्देश्यों या कार्यों के एक संकलन के रूप में 
परिभाषित किया जा सकता है। 
जे ए मोर्टन: प्रणाली विभिन्‍न अंगों का परस्पर संकलन है जो एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिये मिलकर 
कार्य करतें हैं। 
सेमुर टील्स: प्रणाली परस्पर सम्बद्ध भागों का एक समूह होती है। 
जॉन ए बेकेट: प्रणाली परस्पर क्रियाशील प्रणालियों का संकलन है। 

उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रणाली किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिये रचित अन्तः 
क्रियाओं का एक समन्वित रूप है। 
4.3.2 प्रणाली की कार्य विधि (२०्ात्ाए 7-0९८९077/6 ए $५४४९॥): 
प्रत्येक प्रणाली की एक निश्चित कार्यविधि होती है । यह अपने वातावरण से साधन एवं निवेश प्राप्त करती है। 
उसके बाद प्रणाली द्वारा उन साधनों का प्रसंस्करण अथवा रूपांतरण करके उत्पादन या निर्माण किया जाता है 
जिसे समाज या वातावरण को प्रदान किया जाता है प्रत्येक प्रणाली में पुनः निवेश की व्यवस्था भी होती है 
जिसके द्वारा उत्पाद या परिणामों का का मूल्यांकन करके संबंधित सूचना एवं तथ्य सुधार हेतु पुनः निवेश के 
लिये संप्रेषित किये जाते हैं | प्रणाली निरंतर वातावरण से जुडी होती है। एक प्रणाली की कार्य विधि को आगे 
दर्शाये गये चित्र से समझा जा सकता है। 
4.3.3 प्रणाली के घटक या तत्व ((णाफ्ुणाशा($ 0 9४४९॥): 
]) निवेश (9०): इसके अंतर्गत किसी संगठन में मानव, श्रम, भौतिक साधन, मशीन आदि आते हैं। साथ 
ही विभिन्‍न वर्गों के लक्ष्य तथा उनकी अपेक्षायें भी निवेश में शामिल हैं। 
पर) रूपांतरण क्रिया (7शाई0राशाणा ?0०0८९४५): इसमें विभिन्‍न उपप्रणालियों के माध्यम से 
वातावरण से प्राप्त निवेशों का रूपांतरण किया जाता है। 
गा) उत्पादन (0790०: इसमें निवेश किए गये संशाधनों का रूपांतरण करके संगठन के सदस्यों की 
कार्यकुशलता एवं योग्यता की वृद्धि की जाती है। 
॥9) पृष्ट पोषण (7८८१७३८०): इसमें निवेश, विभिन्‍न उद्देश्यों, अपेक्षाओं, आशाओं आदि का मूल्यांकन 
करके कमियों तथा त्रुटियों का पता लगाया जाता है और उन्हे दूर किया जाता है। 
२) संचार व्यवस्था ((०ण्राग्राण्ांट॥०॥ $952॥): सभी विभागों के कुशल संचालन तथा प्रबंधकीय 
कार्यों के सफल निष्पादन के लिये कुशल संचार की व्यवस्था करनी होती है। बाह्य वातावरण से संपर्क करने 
तथा विभिन्न वर्गों जैसे सरकार, पेशेवर संस्थानों, अन्संधानकर्ताओं आदि से जुड़ने के लिये यह प्रणाली 
आवश्यक है। 
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वातावरण ड़ डिक 
है] (रण ा रस उत्पादन (00७०0 
(पएण) रूपांतरण या प्रसंस्करण उत्पादन (00फण) 


(00८९४ शा9) 
संसाधन वस्तुयें (6०००७) 


(२९5०एा८९७) प्रकिया (2-00८5$) 





सेवायें (शाशंट्ट5 ) 
झलक (6००) उप-प्रणालियाँ 


क्षाग ($प/5ए४शा) लाभ 02-०0७) 
अपे| 
(7%छए९टा9705) सूचना प्रणाली सामाजिक दायित्व (्‌ 


(्रागिणानरांणा 5एशशा) $0टांबो 


दायित्व 7९४%्॒णाषंशणा॥() 
संप्रेषण 


पुनः निवेश(#७००७०५०० 











समाज (७0८29) 


4.3.4 प्रणाली की प्रकृति (३६एघा९ ० $ए४शा): 


]) सम्पूर्ण का अध्ययन (576५ ० ४४४०) - सम्पूर्ण उपक्रम एक इकाई के रूप में कार्य करता है जो 
विभिन्‍न विभागों में विभाजित होता है। ये विभाग अपने आप में पूर्ण एवं स्वतंत्र होते हुये भी पृथक्‌ रूप में होते 
हैं जिनको बाँठकर अलग अलग अध्ययन नहीं किया जा सकता है। 


पर) समन्वित प्रयास ((००-ग्रा।॥/०6 7.००) - यह विचारधारा यह मानती है कि एक उपक्रम विभिन्‍न 
विभागों, अनुभागों व मनुष्यों का संकलन मात्र नहीं है। अतः प्रशासक इनके प्रयासों को समन्वित करके कुल 
परिणामों में वृद्धि कर सकता है। 


गा) अन्त:संबंधों पर ध्यान (70८75 पए०॥ ॥(07-९७४०॥5६४9$) - किसी उपक्रम के विभिन्‍न विभागों 
की क्रियायें परस्पर रूप से संबंधित होतीं हैं | विभागों के कार्यकारी औपचारिक सम्बन्ध होते हैं। ये एक-दूसरे 


की क्रियाओं से प्रभावित होते हैं। 
॥9५) सामान्य उद्देश्य की पूर्ति (#प्रापाशा ए "एशा८थों 0०]९९०7४९$) - यद्यपि प्रत्येक विभाग के 


कुछ विशिष्ट लक्ष्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिये वे प्रयत्नशील होते हैं किन्तु उपक्रम का लक्ष्य सर्वोपरि होता 
है। प्रत्येक विभाग उपक्रम के उद्देश्य, योजनाओं व नीतियों के अनुरूप ही अपने कार्यों का संचालन करता है। 
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३) प्रतिपुष्टि (७०त१७4०७ - किसी प्रशासक का उद्देश्य उपक्रम की क्रियाओं में एक गतिशील साम्य.... 


(00शाभा० स्ण7००४०४ं5) बनाये रखना होता है। अतः प्रशासक को उपक्रम में प्रतिपुष्टि (0०008००0 
एवं सम्प्रेषण (०00097॥0४707) की व्यवस्था करनी होती है। 

९) सम-अन्तिमता (04एं॥॥9४॥() - प्रशासन की कोई एक श्रेष्ठ विधि नहीं हो सकती । प्रशासक 
विभिन्‍न संसाधनों, प्रक्रियाओं, अथवा विधियों के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार प्रशासक 
सम-अन्तिमता पर बल देता है। 

।।) वातावरण से संबद्ध (२९३८१ जश्ांत्र धाशा-070॥) - उपक्रम एक सामाजिक प्रणाली है। अतः 
उसे न केवल आंतरिक वातावरण वरन्‌ बाह्य वातावरण भी प्रभावित करता है। 


4.4 निर्णयन (06८ांग्रणा ४४/तेा॥४2): 


निर्णय लेना किसी प्रशासक का एक प्रमुख कार्य है। निर्णय के बिना किसी भी संस्था को कारगर नहीं बनाया 
जा सकता है। आर. एस. डावर के अनुसार "एक प्रशासक जो भी करता है वह निर्णय पर आधारित होता है। 
उसे निर्णय लेकर ही अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना परता है" उदाहरण के लिए एक विद्यालय के प्रशासक 
को यह सोचना पड़ता है कि उस विद्यालय को संचालित करने के लिए कितने शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक 
कर्मचारियों कि आवश्यकता होती है| उसे यह तय करना होता है कि विद्यालय कि समय सारिणी क्‍या होगी 
और कौन से शिक्षक को कितने कालांश दिए जायेंगे ? इन प्रश्नों पर चिंतन करके किसी निष्कर्ष तक पहुँचने का 
कार्य ही निर्णयन कहा जाता है। इस तरह एक प्रशासक अनेक विकल्पों पर विचार करके किसी श्रेष्ठ विकल्प 
का चयन करता है ताकि कम समय एवं नयूनतम लागत पर कार्यों को सम्पन्न किया जा सके । 

4.4. निर्णयन की परिभाषायें (0७्रां7णा$ ए 7€टांग्रणा १७वरोता९9): 

वेबस्टर शब्दकोष: निर्णयन किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी विचार या क्रिया विधि को निर्धारित करने की 
क्रिया है। 

कूंज एवं विहरिच: निर्णयन किसी क्रियाविधि के विभिन्‍न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है। 
चेस्टर बर्नार्ड: निर्णयन की प्रक्रियायें प्रमुख रूप से चयन को सीमित करने की तकनीकें हैं। 

ट्रेबेथा तथा न्यूपोर्ट: निर्णयन में से किसी समस्या का समाधान करने के लिये दो या अधिक संभावित 
विकल्पों में से किसी एक क्रियाविधि का चयन किया जाता है। 

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि निर्णयन एक बौद्धिक क्रिया है जिसमें किसी कार्य को करने या 
किसी समस्या के समाधान के लिये विभिन्‍न संभावित विपल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है 
। निर्णयन किसी वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये एक सर्वश्रेष्ठ क्रियाविधि के चयन की प्रक्रिया है। 

4.4.2 निर्णयन की विशेषतायें ((एात्राब्रटलानंडाट$ 0एा 0८०टांश्रणा १वरोता९9): 


७ निर्णयन विभिन्‍न चरणों में विभाजित एक प्रक्रिया है। 
* यह श्रेष्ठ विकल्प की खोज एवं चयन की प्रक्रिया है। 
०» यह एक बौद्धिक एवं विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। 
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० निर्णयन के कुछ मानदंड या आधार होते हैं। 
० सामान्यतः तर्कपूर्ण एवं पर्याप्त विचार - विमर्श के बाद ही निर्णय लिये जाते हैं 
० निर्णय कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लिये जाते हैं। यह एक सामाजिक एवं मानवीय प्रक्रिया है। 
७ निर्णयन परिस्थितियों, संशाधनों तथा कार्य वातावरण से प्रभावित होता है। 
० निर्णयन वास्तविक स्थिति के समरूप होते हैं 
० निर्णयन नियोजन का एक अंग है। 
० निर्णयन में समय तत्व महत्वपूर्ण होता है। 


० निर्णयों की एक क्रमिक श्रृंखला होती है । कोई भी निर्णय अकेला नहीं होता है। वह अपने पहले और 
बाद के निर्णयों से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है। 


७ निर्णयन स्वयं में कोई लक्ष्य नहीं होता है जबकि यह अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन है। 


७ निर्णयन से वचनबद्धता या कार्यवाही का जन्म होता है। 
4.4.3 निर्णयन के सिद्धांत(एतालंए९४ णएटलंश्रंणा ७बराताए): 
किसी प्रशासक को निर्णय लेने हेतु कुछ आधारभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए जो इस प्रकार हैं: 
]) उचित व्यवहार का सिद्धांत ?॥0ंफ९ ० २९४६०॥७७।९ 8९०॥०४०पा): निर्णय लेते समय प्रशासक 
को मानवीय व्यवहार का अध्ययन करके उसे समझना चाहिए । उसे उस निर्णय से अपने 
अधीनस्थों/सहकर्मियों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन चाहिए । 
का) सीमित घटक का सिद्धांत (एशालंफएा€ णांग्रांगाए 7८०78): किसी प्रशासक को निर्णय लेते 


समय उन घटकों को पहचान लेना चाहिए जो इक्छित लक्ष्यों की प्राप्ति में सीमित हैं । 

गा) गतिशीलता का सिद्धांत (एजालदंफएा€ ण एजशाधाएं८$): किसी भी संस्था के सदस्यों की 
आवश्यकतायें, उद्देश्य, मनोदशायें, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक दशायें, आर्थिक परिवेश आदि सभी बदलते 
रहते हैं। इन सभी को ध्यान में रख कर ही प्रशासक को निर्णय लेने चाहिये। 

॥५) समय का सिद्धांत (?सालं९ ० पगं।ए): अनुकूल और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिये 
सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिये तथा उनका क्रियान्वयन भी सही समय पर सही तरीके से होना चाहिये 
| 

9) अनुपातिक सिद्धांत (शालंफा€ ण ?770कण7०णातर(9): निर्णय लेते समय वित्तीय, मानवीय एवं 


समय संसाधनों का आनुपातिक संयोजन रखा जाना चाहिये । 
५) सहभागिता का सिद्धांत (एनराटंए९ ण ?4-7०००॥०॥): निर्णय लेते समय निर्णय से प्रभावित 


सभी पक्षकारों को निर्णयन में सहभागिता प्रदान की जानी चाहिए। 
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जा) विकल्पों का सिद्धांत कमग्रत़ञा० ण॑ 46797४९७): किसी समस्या के समाधान हेतु निर्णय लेने... 
से पूर्व प्रशासक को विभिन्‍न विकल्पों का पता लगाकर उनका सही सही मूल्यांकन करना चाहिए। 

शा) लोच का सिद्धांत (ए#गाल॑ंए९० ० ॥7९ञ»॥0): प्रशासकों द्वारा लिये गये निर्णय लोचशील होने 


चाहिये ताकि उन्हें परिवर्तित परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुरूप समायोजित किया जा सके । 
[४) अधिकतम लाभ का सिद्धांत (एनलंफा6 ० ?० क्षचागरंट॥7०॥): इस सिद्धांत के अनुसार 


प्रत्येक प्रशासक को अपने निर्णयों में संगठन के आर्थिक, मानवीय सेवा उद्देश्यों का इस प्रकार से समन्वय 
करना चाहिये कि वह संगठन को अधिक रूप से लाभान्वित कर सके । 

5) संदेह का सिद्धांत (एशाठ0॥० ण 0०000): संदेह की स्थिति निर्णयन का हृदय होती है | कौन सा 
विकल्प श्रेष्ठ है इस सम्बन्ध में निर्णय कर्ता के मस्तिष्क में अनिश्चितता रहनी चाहिये । संदेह ही विकल्पों के 
विश्लेषण और मूल्याडूकन को जन्म देता है। 

4.4.4 निर्णयन प्रक्रिया (06८ांडांणा '५त्रोाताए ?-0०८5४$): 

निर्णयन प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्‍न चरण शामिल होते हैं | ये चरण निम्नलिखित हैं: 

) स्थिति परीक्षण एवं समस्या की परिभाषा (र९४/9थ7गाए 6 शॉपब्रांणा भात 6९गरात79 06 
77०ाशा)): निर्णयन प्रक्रिया तभी आरम्भ होती जब कोई प्रशासक किसी समस्या को हल करने या किसी 
अवसर का लाभ उठाने की आवश्यकता अनुभव करता है। इसमें निम्न चार पहलूओं पर विचार किया जाता 
है- 

७» समस्या का अभिज्ञान (77000०॥ 4७4-९॥९४४): समस्या की जानकारी होने पर ही प्रशासक 
उसके समाधान के लिये प्रयास करता है। 

०» समस्या निदान (?णाशथा 7 ंबष्टा०४5): प्रत्येक प्रशासक को समस्या के लक्षणों एवं मूल 
कारणों को जानने का प्रयास करना चाहिये। 

७» वातावरणीय विश्लेषण ([रशा/0ग्रावआ4॥! »॥94955): वातावरण के विभिन्‍न घटकों जैसे 
राष्ट्रीय नीतियाँ एवं निर्णय, प्रतिस्पर्धा, टेक्नोलॉजी आदि का विश्लेषण करने से समस्या निदान के 
लिये पर्याप्त सूचनायें प्राप्त हो जाती हैं। 

० समस्या को परिभाषित करना (0०7ए्रा४ ॥० 970०0०॥): इस चरण में किसी समस्या को 
प्रशासक सही-सही समझ कर उसे परिभाषित करता है। 

पर) समस्या का विश्लेषण करना (&॥9णा।2 06९ ए7०॥थ॥): समस्या के विश्लेषण में निम्न 
जानकारियों को एकत्रित किया जाता है - 

० निर्णय किसे लेना है ? 

० निर्णय किस तरह से लेना है ? 

० निर्णय लेने हेतु कौन कौन सी सूचनायें एकत्रित करनी है ? 

० निर्णय से प्रभावित होने वाले क्षेत्र एवं कार्य कौन-कौन से हैं ? 
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पा) बैकल्पिक समाधानों का विकास करना (0०एल०फंड शष्तगा॥0४०): विभिन्न समाधान... 


विकल्पों का विकास किये बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है | विकल्पों के अभाव में निर्णयन नहीं 
वरन विवशता होती है । विकल्पों के विकास के लिये निर्णयकर्ता को अपनी सृजनात्मकता, कल्पना एवं 
दरदृष्टि का प्रयोग करना चाहिये। 


॥५) विकल्पों का मूल्यांकन करना (7५4॥॥ए४४॥72 ॥॥९7909४०७): विकल्पों के मूल्यांकन का उद्देश्य 
ऐसे विकल्प को निर्धारित करना है जो उद्देश्य के अनुकूल परिणाम उत्पन्न करता हो । विकल्पों के मूल्यांकन के 
प्रमुख मापदंड निम्न होते हैं - 


० उपयुक्तता ($प्रा॥9॥09): क्या विकल्प समस्या को हल कर सकेगा ? 
* व्यवहार्यता (078८0८40॥09): क्या विकल्प लागत, क्षमता और व्यय की दृष्टि से व्यवहारिक है ? 
० स्वीकार्यता (4०८८००५४७४॥(५): क्या विकल्प प्रभावित लोगों को स्वीकार्य होगा ? 
७ क्रियाशीलता (['प्रा८ा०॥५॥0): क्या विकल्प को व्यवहार में क्रियान्वित कर पाना सरल होगा ? 
9) सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन (806लााए 06 7९४ शशि ९): वैकल्पिक समाधानों में से सर्वश्रेष्ठ 
का चयन करने के लिये अनेक प्रमापों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नवत है 
०» जोखिम 0रशा50: सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते समय निर्णयकर्ता को प्रत्याशित लाभों की तुलना 
में उसके जोखिमों का मुल्यांकन करना चाहिये। 
७ प्रयास की मितव्ययिता (7,८००॥४ ० ॥70०7): सामान्यतः ऐसे समाधान का चयन करना 
चाहिये जिसमें न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त हो सके । 
*» समयानुकूल (एरपगां॥9): सर्वश्रेष्ठ विकल्प समय की आवश्यकताओं तथा आकस्मिकता को पूरा 
करने वाला तथा स्थिति की मांग के अनुसार भी होना चाहिये। 
७ संसाधनों की सीमा(भरा।भा0॥ ० २९४०४०८७): सर्वश्रेष्ठ विकल्प संसाधनों की सीमा के 
भीतर होना चाहिये। 


९) निर्णय का क्रियान्वयन (रफ/आशाएाएर्‌ 0००॑ंञ्रं०१७): इस चरण में निर्णयन को कार्यवाही में 
बदला जाता है । यदि किसी निर्णयन को क्रियान्वित नहीं किया जाता है तो वह मात्र एक कोरी कल्पना होती है 
और कुछ नहीं । 

शा) निर्णयन का अनुगमन तथा प्रतिपुष्टि (#०॥6०जएशांतर फू व€लंद्रणा$ ज्रात €वा।एर फू ९ 
7#९४॥5) : इसके अंतर्गत निर्णयन के प्रभावों की जानकारी लेना तथा निर्णय की सफलता और असफलता का 
मूल्यांकन किया जाता है। 
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निर्णयन की प्रक्रिया 9€लंश्ंगा बताए 200९5 


स्थिति 

का समस्या 
कक का 

की विश्लेषण 
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स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न 

]) प्रणाली उपागम में किसी संगठन को ............... के रूप में देखा जाता है। 

2) प्रणाली उपागम के अंतर्गत ............... उद्देश्यों की पूर्ति पर ध्यान दिया जाता है। 

3) निर्णयन एक ............... प्रक्रिया है। 

4) निर्णयन में श्रेष्ठ ............... का चयन किया जाता है। 

5) प्रणाली उपागम में विभिन्‍न उपप्रणालियों के माध्यम से ............... से प्राप्त निवेशों का रूपांतरण किया 
जाता है। 

6) निर्णयन का प्रथम चरण............... होती है। 


4.5 संगठनात्मक विकास (0एक्यांट70ा4! 00ए200.77था।): 


हमारा वातावरण, जीवन परिवेश, संगठनात्मक व्यवहार, हमारी संस्कृति आदि निरंतर प्रवाहशील हैं। 
व्यवस्थित, एकीकृत एवं नियोजित परिवर्तन के द्वारा किसी संगठन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। 
संगठनात्मक विकास व्यक्तियों को परिवर्तन के लिये तैयार करने तथा परिवर्तन का प्रबंध करने की प्रक्रिया है। 
यह व्यक्तियों की अभिवृतियों, मूल्यों, व्यवहार एवं संगठन की संरचना तथा नीति में समग्र परिवर्तन लाने की 
क्रिया है । संगठनात्मक विकास शब्दावली का प्रवर्तन करने का श्रेय रोबेर्ट ब्लेक, हेबेर्ट शेफर्ड और जेनी 
माउटन को जाता है। 


4.5.] संगठनात्मक विकास की परिभाषायें (09शीग्रा।0णा$ ण 07१थ्ाां78004] 70९४९०फाशा0): 


गोर्डन लिपिट: संगठन विकास संगठन में उन मानवीय प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करता है जो संगठित प्रणाली की 
कार्य शीलता में वृद्धि करती है ताकि इसके लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। 


वारेन०जी“बैनिस:संगठन विकास परिवर्तन का प्रत्युत्तर है, एक जटिल शैक्षिक रण नीति है जिसका उद्देश्य 
संगठन के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं संरचना में परिवर्तन करना है ताकि वे नयी प्रोद्योगिकी, चुनौतियों 
तथा स्वयं परिवर्तन की तीत्र गति के साथ अपने को ढाल सकें। 


रिचर्ड बेकहार्ड: संगठन विकास वह प्रयास है जो नियोजित, संगठन विस्तृत तथा उच्च स्तर से प्रतिबंधित है 
तथा जो व्यवहारवादी विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करते हुये संगठन की प्रक्रियाओं में नियोजित हस्तक्षेप के 
जरिये संगठन की प्रभावशीलता और स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। 


उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है संगठन विकास नियोजित परिवर्तन एवं व्यवहारवादी शिक्षण 
की एक दीर्घकालीन एवं संगठन व्यापी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संगठन की तकनीकी व मानवीय प्रक्रियाओं, 
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मूल्यों, संस्कृति एवं संरचनाओं में परिवर्तन लाकर संगठन क्षमता प्रभावशीलता, गत्यात्मकता और परिपक्वता 
में वृद्धि की जाती है। 
4.5.2 संगठनात्मक विकास के उद्देश्य (0ए]००ा९४९८5 ण 0एथ्वांस्थांणानओं 07९02९0०््ाला ): 


संगठनात्मक विकास के निम्नांकित उद्देश्य होते है : 


संगठनात्मक सदस्यों के बीच व्यक्तिगत उत्साह, संतुष्टि तथा समर्थन को बढ़ाना । 
सभी दिशाओं में खुले संचार को बढ़ाना । 
अधिक प्रभावी कार्य समूहों का विकास करना । 


सुव्यवस्थित ढंग से समस्या समाधान एवं संघर्षों के समाधान हेतु अंतर्वैयक्तिक सक्षमता में सुधार 
लाना। 


समग्र संगठनात्मक वातावरण में सुधार लाना। 


4.5.3 संगठनात्मक विकास की प्रक्रिया (070९65$ 0० 0एथ्वांरांणानओं 00९ए200एञाशा): 
संगठनात्मक विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो कई वर्षों तक चलती है| अमेरिका के वृहद्‌ उपक्रम जेनेरल 
मोटर्स द्वारा अपनाई गयी प्रकिया का वर्णन इस प्रकार है - 


जानकारी (4७/७/८॥९४४): संगठन के विकास के प्रथम चरण में कई बातों की जानकारी की जाती 
है - जैसे - संगठनात्मक समस्याएं, संगठन के विकास का स्तर, मानवीय सन्तुष्टि, मानवीय संसाधनों 
का उपयोग आदि। 

स्वीकृति(५८८००(४॥८९): इस चरण में संगठन की प्रकृति, संगठनात्मक प्रबंध के वैकल्पिक तरीकों 
तथा मानवीय एवं संगठनात्मक सम्भावनाओं की गहराई एवं विस्तार को स्वीकार किया जाता है। 
कार्य के लिये तत्परता एवं वचनबद्धता (२८ब्रत्ा।९5६४ थ्रात ('ए्रापराप्राशा)): परिवर्तन 
प्रक्रिया के लिये संगठन के सदस्यों में तत्परता एवं वचनबद्धता उत्पन्न की जाती है। 

निदान एवं खोज (0)4£॥0०05४5$ 2॥0 $०७7०॥): इस चरण में यह जाना जाता है की समस्या के 
वास्तविक कारण क्‍या हैं, संगठन का निष्पादन कैसा होना चाहिए, संगठन के लक्ष्यों एवं 
आवश्यकताओं के अनुरूप सुधार की व्यूह रचना क्‍या होनी चाहिये। 

नये व्यवहार की क्रियान्वति (१५एए॥८4॥४०॥ ० ४९७ 8९॥4४ं०प्ा) : इस चरण में कार्य करने 
के नये तरीकों का प्रयोग करने, संगठनात्मक प्रक्रियाओं में सुधार करने तथा लक्ष्यों व वैयक्तिक 
आवश्यकताओं में एक सुसंगति खोजने की दृष्टि से नये व्यवहार की क्रियान्वति की जाती है। 

सुधार का मापन (श€ब्च5प्रशाशा ० वाएफा०शशाशा): इस चरण में नये व्यवहार के 
फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का मापन किया जाता है। 

संस्थापन (स्‍5#0000॥शभा2400॥): इस चरण में संगठन में मानव संशाधन, प्रबंध के सिद्धान्तों 
तथा संगठन विकास की व्यूह रचनाओं एवं तकनीकों को संस्थापित एवं समाविष्ट किया जाता है। 





उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 57 


शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन ७०) 202 


० स्व-पुनरारम्भ ($0॥ ॥२००७७॥)): यह वह प्रणाली है जिसके द्वारा संगठन की समस्याओं की 
निरंतर जानकारी बनी रहती है ताकि समाधान के लिये संगठन विकास की प्रक्रिया पुनः आरंभ की जा 
सके । यह स्व नवीनीकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठन की निरंतरता को बनाये रखा जा सकता 
है। 

उपर्युक्त विवरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संगठनात्मक विकास किसी 
संगठन को एक प्रणाली, व्यवहार्य तथा वातावरण के साथ समायोज्य बनाने का प्रयास है। 


संगठन विकास की प्रक्रिया का रेखाचित्र 


स्व- जानकारी 
पुनरारम्भ 





सुधार का 
मापन 


4.6 कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनरीक्षण तकनीक या पर्ट (0ट्टाक्माता० 
#फर्वापकांणा 0॥0 २९एाॉ०ए ॥6०८॥70प6): 
इसका विकास 958 में पोलेरिस परियोजना के लिये अमेरिकन जल सेना के विशेष परियोजना अधिकारी 


एवं लॉकहीड एयरक्राफ्ट निगम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था । पर्ट परियोजना प्रबंध की महत्वपूर्ण 
तकनीक है । यह परियोजना के अनुगमन ($८वप०णां78), सारणीयन $०॥०००॥॥8) तथा समन्वय से 
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संबंधित समस्यों को हल करने की एक अत्यंत प्रभावी तकनीक है । जब परियोजनाओं को अनेक चरणों या 
उपकार्यों में पूरा किया जाता है तो ऐसी दशा में उनके उपकार्यों का विशिष्ट अनुक्रम तैयार करना, प्रत्येक 
उपकार्य में लगने वाले समय का निर्धारण करना तथा समस्त कार्यों को मूल परियोजना के साथ जोड़ना, 
अंतर्सबंधित करना एवं समन्वित करना आवश्यक हो जाता है। जब किसी परियोजना की समस्त क्रियाएँ एवं 
घटनायें तार्किक एवं अनुक्रमिक रूप से परस्पर सम्बन्ध कर दी जाती हैं तो वे तंत्र को जन्म देती हैं । 


इस प्रकार पर्ट नियोजन एवं नियंत्रण की एक ऐसी तकनीक है जो किसी पूर्व निर्धारित परियोजना या 
अनुसूची को पूरा करने में तन्त्र विश्लेषण( )7७४एण]८ 879५४) का प्रयोग करती है। यह तकनीक किसी 
परियोजना के क्रियान्वयन में आने वाली रुकावटों को दूर करने तथा परियोजना को समय पर पूरा करने में 
सहायक होती है। 


4.6.] पर्ट के चरण(5६७5 ० एशप्ररा): 
पर्ट की तकनीकों के प्रयोग हेतु निम्न तकनीकों को अपनाना पड़ता है - 


॥) क्रियाओं एवं घटनाओं की पहचान (कशाध्रीट्थांणा ण बलाशा[€९६$ थाव €९एशा।$): क्रिया एक 


ऐसी परिचालन है जिसमें समय एवं संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें समयबद्धता का तत्व होता है। 
घटना उस समय बिन्दू को कहते हैं जब कोई क्रिया प्रारंभ होती है या समाप्त होती है। नीचे दिये गये चित्र में पर्ट 
की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। इसमें क्रिया को तीर के निशान से और घटना को गोले द्वारा दिखाया गया है। 


पक) क्रियाओं का अनुक्रम तय करना (0ल0्ग्रात्रा।ए्‌ 6 5९वृषपशा९९ ० बलाशं॥68): क्रिया की 
पहचान होने के बाद तर्कयुक्त ढंग से क्रियाओं का अनुक्रम निर्धारित किया जाता है । अनुक्रम तय होने के 
फलस्वरूप क्रियाओं के अंतर्सबंध स्पष्ट हो जाते हैं | इससे ज्ञात हो जाता है कि कौन कौन से कार्य एक साथ 
किये जाने हैं तथा कौन कौन से कार्य पूर्ववर्ती तथा कौन कौन से कार्य पश्चवर्ती हैं । 


गा) समयानुमानों का पता लगाना (7रात्ता।?2 ॥6 ०४४॥9(८९५): इस चरण में विभिन्‍न समयानुमानों 
पर विचार करके अपेक्षित समय का निर्धारण किया जाता है । सामान्यता तीन प्रकार के अनुमान लगाये जाते 
हैं: 

*» आशावादी समयानुमान 4 (0०ए0॥)रं४९ 06 ९४४46९$): यह अनुमान न्यूनतम अनुमानित 
समय है जो किसी क्रिया को पूरा करने में अवश्य लग जाता है चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी अनुकूल 
क्यों न हो । 

० निराशावादी समयानुमान 9 (?८४आंआआं४7८ 0९ ९४४॥४९७): यह वह अधिकतम अनुमानित 
समय है जिसमें समस्त परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के बाद भी क्रिया पूरी कर ली जायेगी । 

०» अधिकतम प्रायिक समयानुमान ॥ (४०४ #(शए ४९ ९६४॥9९): यह वह अनुमानित 
समय है जो सामान्य अवस्था में किसी क्रिया के पूरा होने में लगेगा । 
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० इन समयानुमानों से बिटा प्रायिकता के आधार पर प्रत्येक क्रिया के किये प्रत्याशित समय निकला 
जाता है जिसे प्रत्याशित क्रिया समय ( [7०००१ ७०एंशा># ॥77०-०) निकला जाता है। 


प्रत्याशित क्रिया समय को द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे ज्ञात करने हेतु निम्नांकित सूत्र है - 
66 5 (8 + 4+9)/6 


॥५) परियोजना अनुसूचियन (?7०ं०८ $९८॥०१ए॥ंष): इस चरण में जिन बातों का निर्धारण किया जाता 
है, वे निम्न प्रकार हैं: 


* परियोजना के पूर्ण होने का समय 
० क्रांतिक क्रियाएँ जो निश्चित समय पर पूर्ण की जानी हैं। 
० अक्रान्तिक क्रियाओं का अनुमति योग्य विलंब जिसके कारण सम्पूर्ण परियोजना के पूर्ण होने पर कोई 


विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । दूसरे शब्दों में, सभी घटनाओं एवं क्रियाओं में शैथिल्य समय की गणना 
करना। 


]५) तंत्र का निर्माण करना (70व्राप्र॥तए 06 ॥०9७०7): तंत्र के निर्माण के लिये परियोजना की 
सभी क्रियाओं में अंतर्सबंध स्थापित किया जाता है। इसके पश्चात्‌ सभी क्रियाओं को एक चार्ट में प्रदर्शित 
करते हुये तंत्र तैयार किया जाता जाता है। 


श]) चरम पथ का निर्धारण (0ल0रांतांणा ० टन ए७॥): यह चरम पक्ष या क्रांतिक मार्ग 
सबसे लम्बा मार्ग होता है। यह क्रांतिक घटनाएँ या क्रियाएँ वे होती हैं जिनमें शीघ्र घटित होने वाला समय 
तथा विलंबित घटना समय समान होता है । शीघ्र घटित होने वाला समय वह होता है जब घटना अस्तित्व में 
आती है तथा विलंबित घटित समय वह है जबकि कार्य समपनन्‍न हो जाता है। 


शा) समीक्षा एवं नियंत्रण (०४ा०)ा४ ॥0 (/०॥7०): परियोजना प्रारंभ कर दी जाने के पश्चात्‌ 
समय समय पर उसकी समीक्षा की जाती है। इस चरण में निम्न कार्य किये जाते हैं - 


० सभी क्रियाओं तथा उसके निष्पादन समयों की समीक्षा करना तथा पूर्व निर्धारित योजना के साथ 
उसकी तुलना करना | 


० मूल योजना से होने वाले सभी विचलनों की पहचान करना । 

० क्रांतिक क्रियाओं में विलंब की पहचान करके पुनः योजना बनाना तथा सम्पूर्ण तंत्र का पुनः 
निर्माण करना। 

० संसाधनों को क्रांतिक क्रियाओं की ओर हस्तांतरित करना जिससे परियोजना के निर्माण कार्य के 
संभावित विलंब को दूर किया जा सके । 
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नीचे दिये गये तालिका में किसी परियोजना की क्रियाओं और अप्रत्याशित क्रिया समय को दिया गया है। 
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उपर्युक्त तालिका में निर्धारित क्रियाओं के आधार पर एक तंत्र तैयार किया जाता है ताकि परियोजना को पूर्ण 
करने में विभिन्‍न मार्गों उनमें लगने वाले अनुमानित समय का ज्ञान हो सके । नीचे दिये गये रेखा चित्र में पर्ट 
नेटवर्क को दिखाया गया है। इसमें घटनाओं को गोले से और क्रियाओं को दो गोलों के बीच तीर से दिखाया 
गया है | क्रियाओं की अनुमानित समयावधि सप्ताहों में अंकित किये गये हैं | घटनाओं को संख्याओं द्वारा 
दर्शाया गया है। इस तंत्र का प्रारंभिक बिन्दू घटना संख्या | है और अंतिम बिन्दू घटना संख्या 8 है। 


पर्ट तंत्र (07र7' (ए८४एछ०-०) 


के 706) 


((4) 
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उपर्युक्त नेटवर्क में प्रथम घटना से अंतिम घटना तक पहुँचने के निम्न चार मार्ग हैं: 

















मार्ग ]-2-3-4-6-7-8 26 
मार्ग 2 ]-2-3-6-7-8 27 
मार्ग 3 ]-2-4-6-7-8 24 
मार्ग 4 -2-5-7-8 0 














उपर्युक्त चार मार्गों में से सबसे लम्बी अवधि वाला मार्ग 2 क्रांतिक मार्ग है।यह संकट और नाजुक मार्ग है इस 
पर अधिक समय एवं संसाधनों का विनियोजन करना पड़ता है। 


4.6.3 पर्ट के लाभ एवं सीमायें(५१४4॥(82०5 भाव ाबाणा$ ए एरा): 
इस तकनीक के निम्नांकित लाभ हैं: 


]) अग्रिम क्रिया योजना: इस तकनीक को अपनाने के किये एक अग्रिम योजना तैयार करनी पड़ती है। 
इससे योजना के विभिन्‍न पहलूओं पर विचार करना संभव हो जाता है। 


पर) समय एवं लागत की निश्चितता: पर्ट के प्रयोग द्वारा परियोजना के पूर्ण होने में लगने वाला संभावित 
समय और लागत को सुनिश्चित किया जाता है। इससे अनिश्चितताओं पर नियंत्रण रखा जा सकता है। 


पा) प्रमाप निर्धारण: पर्ट के द्वारा परियोजना के प्रत्येक मेल बिन्दू को पूरा करने में लगने वाले समय तथा 
आर्थिक व्यय के रूप में प्रमाप निश्चित किये जाते हैं। 


॥9) श्रेष्ठ निर्णय: इस तकनीक के अंतर्गत आशावादी, निराशावादी तथा अधिकतम संभावित समय के 
अनुमानों के आधार पर श्रेष्ठतर निर्णय लिये जा सकतें हैं। 
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२) योजना का मूल्यांकन एवं संशोधन: पर्ट के द्वारा समय एवं लागत के सन्दर्भ में मूल्यांकन करना सरल... 


हो जाता है। मूल्यांकन के आधार ओर परियोजना में निश्चित सुधार किया जा सकता है। 


शा) विलंबों एवं शैथिल्य पर नियंत्रण: इस तकनीक के द्वारा प्रबंधक यह जान सकतें हैं कि कार्यों में 
विलंब का वास्तविक कारण कया है? वे कार्य में शिथिलता और विलंब को दूर करने के लिये आवश्यक कदम 
भी उठा सकते हैं। 


उपर्युक्त लाभों के अतिरिक्त की सीमाएं भी हैं जिनका उल्लेख निम्नांकित हैं: 


]) लागत समस्‍यायें: पर्ट के उपयोग में लागत सम्बन्धी कई समस्‍यायें जैसे- लागतों की अनिश्चितता, लागत 
परिवर्तन, लागत बंटन आदि का सामना करना पड़ता है। 


त) समयानुमानों पर निर्भरता: पर्ट की सफलता बहुत कुछ सीमा तक समयानुमानों की शुद्धता एवं 
विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। 


गा) आर्थिक भार: पर्ट तकनीक का प्रयोग करना खर्चीला होता है क्योंकि तंत्र निर्माण तथा अन्य क्रियाओं 
पर नियंत्रण रखने के लिये विशेषज्ञों की नियुक्ति आवश्यक हो जाती है। 


॥9५) प्रशासनिक सत्ता में कमी: इस तकनीक के प्रयोग में विशेषज्ञों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अतः 
प्रशासकों की सत्ता में कमी हो जाती है । 


९9) जटिलता: क्रियाओं तथा घटनाओं का तंत्र तैयार करना एक जटिल कार्य है। 








स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न 

. संगठनात्मक विकास व्यक्तियों को परिवर्तन के लिये तैयार करने तथा ............... करने की प्रक्रिया है। 

2. संगठनात्मक विकास शब्दावली के प्रवर्तक............... हैं। 

3. पर्ट तकनीक का निर्माण ............... के लिये .६.२६६६६०५ में किया गया था। 

4. यह परियोजना के अनुगमन, ............... तथा समन्वय से संबंधित है। 

5. पर्ट तकनीक में क्रिया एक ऐसा परिचालन है जिसमें ............... और ............... का उपयोग किया जाता 
है। 

6 पर्ट तकनीक में प्रत्याशित क्रिया समय ज्ञात करने का सूत्र............... होता है। 
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4.7 सारांश ($प्राभाज) 


इस इकाई के अंतर्गत हमने यह जाना कि प्रशासन का समग्र स्वरुप रूपांतरित हो रहा है। नवीन प्रवृतियाँ इसे 
एक नई दिशा और आधार भूमि प्रदान कर रहीं हैं। प्रणाली उपागम, निर्णयन, संगठनात्मक विकास एवं पर्ट - 
इन सभी ने प्रशासन को गत्यात्मकता प्रदान की हैं। प्रणाली उपागम ने प्रशासन को एक व्यवस्था का रूप दिया 
है। प्रणाली के मुख्य घटक निर्णयन करना ही प्रशासकों की सार्वजनिक पहचान है। यह उपलब्ध विकल्पों में 
से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव से संबंधित है । संगठनात्मक विकास की अवधारणा शीर्ष प्रबंध के द्वारा समूचे 
संगठन में नियोजित परिवर्तन लेन की प्रक्रिया है ताकि संगठनात्मक प्रभावशीलता को सुधार जा सके । पर्ट 
तकनीक में क्रियाओं और संबंधित प्रमुख चरणों या घटनाओं के सम्पूर्ण तंत्र का एकरुपन निहित है जो उद्देश्यों 
की प्राप्ति को अधिकाधिक संभव बनाता है। 

4.8 शब्दावली 

प्रणाली: अन्त: क्रियाशील तंत्रों का संकलन 

निर्णयन: प्रक्रिया जिसके द्वारा सर्वोतम विकल्प का चयन किया जाता हैं। 


संगठनात्मक विकास: एक दीर्घकालीन एवं संगठन व्यापी प्रक्रिया जिसका उद्देश्य संगठन के 
प्रभावशीलता,गत्यात्मकता और परिपक्वता में वृद्धि करना है। 


पर्ट: नियोजन एवं नियंत्रण की एक ऐसी तकनीक है जो किसी पूर्व निर्धारित परियोजना या अनुसूची को पूरा 
करे में तन्त्र विश्लेषण( ]२०४७४०]८ ॥॥9]985) का प्रयोग करती है। 


क्रांतिक मार्ग: सर्वाधिक लम्बे समय वाला मार्ग । 

4.9स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर 

अभ्यास प्रश्न, । 

. सम्पूर्ण 2. सामान्य 3.बहुचरणीय 4. विकल्प 5. वातावरण 6. स्थिति परीक्षण एवं समस्या की परिभाषा 
अभ्यास प्रश्न. 2 

].परिवर्तन का प्रबंध 2. रोबेर्ट ब्लेक, हेर्बेर्ट शेफर्ड और जेनी माउटन 3.पोलेरिस परियोजना ,958 


4. सारिणीयन 5. समय, संसाधन 6. (8 + 4॥+9)/6 
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4.0 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 


36८०कागाव, १. (#एकशांडककावबा ॥22722:/०एशक्ा: $#दांट्डांटर क्ार्व ॥/०42८/४. १९३०॥९, ध४5५, 
20400! - ४४८४।९८५, 969. 


डिल्लावं$, 0. (इक्कांब्राकिादा 7202/0आशा: 8 सिद्यापारट, (बंशांत क्ार्व ९79८८ाए2४5. 
रि०8ता९9, १४७5४, 009007 - ४४९६४।९८०, 969. 


जिणाला, | ाव (क्ा।65 फतवा. ॥३१2०7ल८7॥., 260706 त9॥] 0 709, /४८ए ॥0९]0, 988. 
7058०97 |..॥8556९., /#४एटछ॥आंव/ड छा ॥4/कऋकव[82०0९०४॥ 20706 9] ए 709, )४८ए ॥26॥#, 987. 


>40णा2 26 ए८टाग्राएा, ॥/क्राव22॥/९४/, १७०(79एछ-7]||, '४८ए४०7॥९ 986. 


4.[ निबंधात्मक प्रश्न 

. प्रणाली से आप क्‍या समझते हैं? प्रशासन के प्रणाली उपागम की विशेषताओं पर प्रकाश डालें । 
2. प्रणाली की कार्य विधि को स्पष्ट करें । 

3. निर्णयन प्रक्रिया एक बहुचरणीय प्रक्रिया है। कैसे ? 

4 संगठनात्मक विकास की अवधारणा को अपने शब्दों में लिखें। 

5. पर्ट तकनीक की रेखा चित्र सहित विवेचना कीजिये | 


6. पर्ट तकनीक के लाभ और हानियों पर प्रकाश डालें। 
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इकाई 5. नेतृत्व का अर्थ एवं प्रकृति और नेतृत्व के सिद्धान्त 





5.] प्रस्तावना 
5.2 उद्देश्य 

5.3 नेतृत्व: अर्थ एवं प्रकृति 
5.4 नेतृत्व के सिद्धान्त 

5.5 निबंधात्मक प्रश्न 


5.6 संदर्भ एवं उपयोगी पुस्तकें 


5. प्रस्तावना 


कोठारी कमीशन (964-66) के अनुसार भारत के भविष्य का निर्माण इसकी कक्षाओं में हो रहा है। यह कथन 
पूर्णरूपेण सत्य है, वास्तव में किसी भी राष्ट्र के विकास में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। 
राष्ट्रीय एवं सामाजिक विकास हेतु शिक्षा प्रदान करने का कार्य मुख्यतः शैक्षिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है 
एवं शैक्षिक उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति के लिये उक्त संस्थाओं/संगठनों में कुशल नेतृत्व की आवश्यकता अति 
महत्वपूर्ण हो जाती है। कुशल नेतृत्व ही शिक्षण संस्थाओं में अधिकाधिक मानव संसाधन विकास करते हुए 
सीमित व्यय,साधन एवं समय में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। 

5.2 उद्देश्य 

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप 


० शैक्षिक संस्थाओ में नेतृत्व के महत्व से परिचित हो सकेगें। 
० नेतृत्व के अर्थ एवं प्रकृति से परिचित हो सकेगें 
० नेतृत्व के विभिन्‍न सिद्धान्तों के बारे में जान सकेगें। 
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5.3 नेतृत्वः अर्थ एवं प्रकृति 


नेतृत्व एक मूल्य-परक अवधारणा है। परम्परागत अवधारणा के अनुसार नेतृत्व एक व्यक्तिगत योग्यता है। 
नेता आलौकिक शक्तियों द्वारा बनते थे जिनमें मानव-मस्तिष्क को पढ़ने की योग्यता होती थी। वर्तमान समय में 
नेतृत्व को एक व्यक्तिगत योग्यता के रूप में देखा जाता है। वर्तमान परिभाषाओं में नेतृत्व को एक समाज- 
प्रभावित प्रक्रिया माना गया है। नेतृत्व, किसी दी हुई परिस्थिति में निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समूह-क्रियाओं 
को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। यह प्रबंधक की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह अपने सहयोगियों को पूर्ण 
उत्साह एवं आत्म-विश्वास के साथ कार्य करने को प्रेरित करता है। संक्षेप में, नेतृत्व समूह उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु 
व्यक्तियों की क्रियाओं को प्रभावित करने वाली क्रिया है। नेतृत्व वह प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत नेता अपने 
सहयोगियों को एक निश्चित ढंग से कार्य करने का आदेश देता है। समूह के सदस्यों को सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य 
करने हेतु दिशा निर्देश देता है। यह एक अन्तर्व्यक्तिक सम्बन्ध है, जिसमें दूसरे व्यक्ति नेता के आदेशों को मानते 
हैं क्योंकि वे उन्हें मानना चाहते हैं न कि उनके ऊपर मानने का दबाव डाला जाता है। एक नेता का कार्य ऐसी 
परिस्थितियाँ उत्पन्न करना होता है जिसमें समूह प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सके। एक अच्छा नेता वही होता है 
जो ऐसा समूह तैयार करे जो विभिन्‍न परिणाम दे सके। नेता का यह गुण सामाजिक समस्या-समाधान का 
जटिल रूप प्रदर्शित करता है। सामान्यतया नेतृत्व एवं प्रबंधन दोनों को एक-दूसरे से जुड़ा माना जाता है। ये 
दोनों आपस में जुड़े तो होते हैं, परन्तु प्रबंधन में जहाँ कुशलता, नियोजन, कागजी-कार्य, प्रणाली, नियामक, 
नियंत्रण एवं संगतता का गुण मौजूद होता है, वहीं नेतृत्व गत्यात्मकता जोखिम लेना, सृजनात्मकता, परिवर्तन, 
दूरदर्शिता आदि गुणों से जुड़ा रहता है। प्रबंधक जहाँ प्रशासक, नियामक, नियंत्रक, अल्पकालीन विचारों वाला 
होता है वही नेता सृजनात्मक, प्रेरणादायी, नवाचारी एवं दीर्घकालीन विचारों वाला होता है। प्रबंधक एवं नेता 
दोनों ही आपस में जुड़े रहते हैं परन्तु उनके कार्यों में भिन्‍नता पायी जाती है। 


नेतृत्व: अर्थ, परिभाषाएँ: 


नेतृत्व समूह अथवा संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सदस्यों को प्रभावित करने की योग्यता है। नेतृत्व, मुख्य 
रूप से व्यवहार को प्रभावित करने वाली सतत्‌ प्रक्रिया है। एक नेता समूह में ही साँस लेता है और समूह के 
लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरणां प्रदान करता है। यह गुण कुछ करने को दर्शाता है न कि पहले से मौजूद गुण को। 
नेतृत्व को समझने के लिए निम्नलिखित परिभाषाओं का अध्ययन आवश्यक है - 


““नेतृत्व एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्तियों को इस प्रकार प्रभावित करे कि वे अपनी इच्छा से सामूहिक उद्देश्यों 
के लिए प्रयास करें।”” (जॉर्ज आर0 टैरी, 954) 


>[ 26लशाफ 8 था 3०ाशाएर ण ग्रीपलाणाए 792००76 0 शाआएट शातरिष्रीप|्॑च णि शरण 


00]००ए८5.7 (८०/22८ 7? 7279, 7954 


“नेतृत्व एक परिस्थिति में प्रयुक्त किया गया तथा विशिष्ट लक्ष्य अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर निर्देशित 
पारस्परिक प्रभाव है।”” (राबर्ट टैननबाम, 959) 
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“68669 85 था कालशफुलइणा4।! प्रीपिशाए८ छूलएा॑डइ९त का 3 शॉपक्ाणा 200 ता९एलत 


070ज्क्कातं5 ॥6 क्राभागगाशा। 0 4 59०९०9ीा22ट6 904] ण 8045. /00&/ 7शफफ्राहव, /959 


समान लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तियों को अनुगमन करने के लिए प्रभावित करना नेतृत्व है।'” (कृन्टूज़ एवं डोनैल, 
959) 


“| 698669॥% 8 रीप्रगलजाए 9०0086 00 700 णए का ॥6 ३०गा०एटालशा णी 8 एणरााणग 


804/.7 #0ककस्‍ट क्हव॑ 720072८/, /959 


इस प्रकार परिभाषाओं द्वारा स्पष्ट होता है कि नेतृत्व समूह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सदस्यों को प्रभावित करने 
वाली प्रक्रिया है। नेतृत्व का विचार अपने आप में कला और विज्ञान दोनों है। नेतृत्व कला इस रूप में है कि 
इसमें परिस्थितियों को समझ कर उसके अनुरूप समूह लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सदस्यों के व्यवहारों को प्रभावित 
करने का कौशल मौजूद होता है एवं विज्ञान इस रूप में है कि “क्या करना है”, यह जानने के अतिरिक्त “कब', 
“कहाँ, 'कैसे', करना है इसका ज्ञान भी नेता को होता है। कभी-कभी परिस्थितयों के मापन एवं क्रियाओं की 
पूर्णता हेतु नेतृत्व नियमबद्ध, स्पष्ट एवं तर्कसंगत हो जाता है और कभी-कभी भावनात्मक रूप भी धारण कर 
लेता है, क्योंकि मानव प्रकृति भावनाओं से अछूती नहीं रह सकती। अतः नेतृत्व वह सामाजिक अवधारणा है 
जो अन्तः प्रक्रियात्मक विशेषताओं एवं गुणों पर बल देती है। 


शैक्षिक नेतृत्व की प्रकृति 


नेतृत्व को समझने के लिए नेतृत्व की प्रकृति भी जाननी आवश्यक है। प्रकृति के आधार पर नेतृत्व विज्ञान भी 
है, जो यह स्पष्ट करता है कौन सी क्रियाएँ कब, कहाँ, कैसे करनी है तथा उन क्रियाओं के सम्पादन में 
नियमबद्धता, क्रमबद्धता, तर्क-संगतता, कारण-परिणाम सम्बन्धों में एकरूपता आदि गुणों की उपस्थिति 
आवश्यक होती है। नेतृत्व कला इस रूप में है कि इसमें परिस्थितियों के अनुरूप सदस्यों के व्यवहारों को 
प्रभावित करने, उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन लाने एवं सदस्यों को भावनात्मक सहयोग देने का कौशल 
उपस्थित होता है। नेतृत्व की प्रकृति अधिक स्पष्ट रूप से समझने हेतु निम्नलिखित विशेषताओं का अध्ययन 
आवश्यक है - 


. समूह-क्रिया विकसित करना ("० १०४०० («॥॥-७०7१0: समूह क्रिया हेतु तीन प्रमुख तत्व हैं- 
नेता, सहयोगी एवं वातावरण। ये कारक अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं। इन्हें समूह-उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आपस 
में क्रिया योग्य बनाना नेता का उत्तरदायित्व होता है। वह ही कर्मचारियों की योग्यताओं, रूचियों को जानकर 
उनके अनुरूप उन्हें कार्य प्रदान करता है। कर्मचारियों की जिज्ञासाओं को उत्साहित करके एवं धोखेबाजी एवं 
कपटी व्यवहारों पर नियंत्रण लगाकर नेता एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करता है। वह ही कर्मचारियों में 
समूह भावना को उजागर करके उन्हें एक समूह (8700७) के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। 
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कर्मचारियों के प्रतिनिधि होने का गुण मौजूद रहता है। रेनिस लिकर्ट ने नेता को “संयोजक कड़ी” कहा है। ये 
सम्पूर्ण संगठन को समन्वित करने का कार्य करता है। एक प्रतिनिधि के रूप में अपने अधिनस्थों की माँगों को 
उच्च प्रबंधन स्तर तक पहुँचाता है। 


3. उपयुक्त परामर्श देना (॥० ए7०शंव€ १9७०7०7७०9(९ ८००प्राइशा॥हए): अक्सर पदोन्नति, आय वृद्धि, 
प्रदर्शन स्तर एवं उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरण आदि बातों को लेकर कर्मचारी दबाव में रहते हैं और कई 
प्रकार की भावनात्मक समस्याओं से गुजरते हैं। ये बाधाएँ कर्मचारियों को उनके मार्ग से भटका देती है। ऐसी 
परिस्थितियों में नेता उनकी परेशानियों की सुनता है एवं उनके कार्य में आने वाली इन बाधाओं को दूर करने 
हेतु उन्हें परामर्श देता है और उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। 


4. शक्तियों का सही उपयोग करना (० प्र5९ ए०ए०- 7ए7०००१९): नेता से अपेक्षित उद्देश्यों की 
प्रभावपूर्ण प्राप्ति के लिए नेता के पास ऐसी शक्तियाँ एवं अधिकार होते हैं जिनके माध्यम से वह कर्मचारियों से 
सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने हेतु उनकी क्रियाओं को प्रेरित कर सकता है। यदि आधिनस्थों द्वारा नेता की 
आज्ञा का पालन न किया जाए तो नेतृत्व प्रभावहीन हो जाता है। इसलिए नेता द्वारा ऐसी शक्तियों का उपयोग 
किया जाता है जिनके अधीन आधिनस्थों द्वारा नेता की आज्ञा और आदेशों का इच्छा से पालन किया जाता 
है। 


5. समय का सदुपयोग करना ([0 ४४९ #6 ८): समय मूल्यवान है लेकिन प्रबन्धन में अक्सर उनका 
सही उपयोग नहीं हो पाता है। एक नेता समय-प्रबन्धन चार्ट, तकनीक सूची आदि के प्रयोग द्वारा अपने समय 
का उत्पादकतापूर्ण प्रयोग करता है। सूचना, सत्य एवं सांख्यिकी आगतों के प्रभावपूर्ण संयोजन द्वारा समय का 
निर्णय ले पाता है। 


6. प्रभावपूर्णता लाने का प्रयत्न करना ([० $7४९ 0. शील्टांएशा९४५): प्रभावपूर्ण ढंग से लक्ष्यों की 
प्राप्ति हेतु नेता कई प्रकार के निर्णय लेता है। इस सन्दर्भ में लक्ष्य तक समय से पहुँचने के लिए अनेक सहायक 
क्रियाओं को अपनाता है। नेतृत्व के अन्तर्गत आधिनस्थों द्वारा पहल करने को प्रोत्साहन देना, अच्छे प्रदर्शन के 
लिए पुरस्कार की व्यवस्था, आधिनस्थों से घुलना-मिलना और आवश्यकतानुसार अनुशासन एवं नियंत्रण 
लगाना आदि क्रियाओं को अपनाया जाता है। 


7. कर्मचारियों को प्रेरित करना (]'0 ॥59॥7९ थ॥ए०॥०४९०९७): एक नेता अपने कर्मचारियों में उच्च स्तर के 
प्रदर्शन की प्रवृत्ति विकसित कर सकता है। वह उनके दृष्टिकोणों को उच्चता प्रदान करता है। कार्य करने के सही 
तरीके की पहचान कराकर नेता, कर्मचारियों को संगठन के लिए अपना श्रेष्ठ देने में मदद करता है। 


8. सहयोग विकसित करना (0 १०९ए००% ०००००-४४०॥): एक गतिशील नेता समूह में साँस लेता है। 
वह सदस्यों के व्यवहारों को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वे संगठन के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु तत्पर हो 
जाते हैं। वह उन्हें एहसास दिलाता है कि योजनाओं को कार्य रूप में परिणित करने पर वे पुरस्कार प्राप्त कर 
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सकते हैं। इस तरह वह कर्मचारियों में समूह-भावना का विकास करता है, ताकि वे एक समूह के रूप कार्य कर 
सकें। समूह-क्रियाओं हेतु नेतृत्व आवश्यक अवधारणा है। एक सुदृढ़ नेतृत्व के बिना सहयोगपूर्ण क्रियाएँ 
असम्भव है। नेतृत्व ही समूह को एक चरित्र प्रदान करता है और विभिन्‍न स्तरों पर समन्वित प्रयासों का मार्ग 
दर्शाता है। 


9, विश्वास जगाना ([.0 (7९३४८ ००ागव०॥८८): संगठन में कर्मचारी अक्सर भावनात्मक समस्याएँ झेलते 
हैं। कुछ कार्य को करने की अयोग्यता, पदोन्‍नति की चिन्ता, अपनी कुशलताओं का और विकास करना एवं 
साथियों से घुलना-मिलना आदि कारणों की वजह से वे कुण्ठित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में नेता ही उनको 
परामर्श देता है, उनके मार्ग की बाधाओं को दूर करने में सहयोग करता है एवं कर्मचारियों में विश्वास जगाता है। 
वह क्षमताओं को वास्तविकताओं में रूपान्तरित करता है। 


0. कार्य हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करना (0 फा०शंत९ 2००१ छ०7पं॥2 ०४9९०): नेतृत्व द्वारा 
ही कार्य हेतु एक स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जाता है, जहाँ व्यक्ति उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु खुशाः से कार्य 
करते हैं। नेता ही आवश्यक परिवर्तन लाने की पहल करता है और कर्मचारियों के व्यवहारों में एकरूपता लाता 
है। समय एवं धन के न्यायपूर्ण प्रयोग द्वारा वह कार्यों की प्राथमिकता तय करता है। एक नेता ही कर्मचारियों में 
कल्पना, दूरदर्शिता, उत्साह एवं पहल करने की योग्यता विकसित करता है। 


5.4 नेतृत्व के सिद्धान्त ([76००॥65$ 0०07,099678॥7) 


विस्तृत रूप से नेतृत्व के सिद्धान्त तीन रूपों में वर्गीकृत किए जाते हैं- गुण सिद्धान्त (भा []60०५), 
व्यावहारात्मक सिद्धान्त (3०॥४४ं०ए्रा४ 7॥20) एवं परिस्थितियात्मक सिद्धान्त (आप्भ्मांणा॥ [॥0079)। 
गुण सिद्धान्त के अनुसार नेतृत्व व्यक्तित्व गुणों का संयोजन है। व्यावहारात्मक सिद्धान्त के अनुसार नेता के 
व्यक्तिगत व्यवहार प्रभावी नेतृत्व से सम्बन्धित होते हैं। परिस्थितियात्मक सिद्धान्त के अनुसार कुछ निश्चित 
परिस्थितियात्मक कारक प्रभावी नेतृत्व शैली निर्मित करते हैं। इन सिद्धान्तों को अधिक स्पष्ट ढंग से समझने के 
लिए इनका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है- 


. गुण सिद्धान्त (7 प॥००१): यह नेतृत्व का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित विश्लेषण करने वाला सिद्धान्त 
है। जो कि 960 तक ही मान्य रहा इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणा यह थी कि प्रत्येक व्यक्ति में नेतृत्व के 
गुण उपस्थित नहीं होते है। वे व्यक्ति जिनमें नेतृत्व के निश्चित गुण/विशेषताएं होती है वे ही नेतृत्व के क्षेत्र में 
सफल हो सकते है। 


इस सिद्धान्त के अनुसार नेता के व्यक्तिगत गुण ही सफल नेतृत्व की चाभी हैं। यह सिद्धान्त नेता के जन्मजात 
होने की मान्यता को नकारता है। गुण सिद्धान्त के अनुसार, नेताओं में कुछ संख्या में गुणों के आधार पर उनके 
अनुयायियों द्वारा भिन्‍नता की जाती है और ये गुण समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं। गिसेली ने सामान्य रूप 
से स्वीकृत गुणों की एक सूची निर्मित की है जो नेतृत्व को प्रभावशाली बनाते हैं। ये सूची निम्नलिखित है- 
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व्यक्तित्वगुण (?ए९€४0ा 07 व7 था) 























योग्यताएँ (७७॥॥65) व्यक्तित्वगुण (?७४०7१०॥% | प्रेरक (१/०॥ए४०७) 
729) 
पर्यवेक्षण योग्यता स्व-आश्वासन व्यावसायिक उपलब्धि की 
आवश्यकता 
बुद्धिमत्ता निर्णायक आत्म प्रकाशन 
पहल करना परिपक्वता उच्च वित्तीय पुरस्कार 
कार्य-वर्ग सजातीयता कार्य सुरक्षा 








कीथ डेविस ने महान सफल नेताओं के निम्नलिखित चार गुण बताए हैं: 
बुद्धिमत्ता (72॥४2०॥८८): नेता में अपने अनुयायियों से अधिक बुद्धिमत्ता होती है। 


सामाजिक परिपक्वता ($००ं4] 74प्रात9): नेता भावनात्मक रूप से परिपक्व होते हैं और एक उच्च 
कार्य स्तर रखते हैं। वे जीत से न बहुत खुश होते हैं और हानि से बहुत दुःखी। उनमें कुण्ठा सहन करने की उच्च 
शक्ति होती है। 


अन्त: प्रेरणां एवं उपलब्धि चालक (वालशाः गाताश्याता ब्ाव बल्ांट्शाशा वाए०): नेता में 
उपलब्धियों को प्राप्त करने की चाहत होती है। एक उपलब्धि प्राप्त करने के बाद दूसरी को प्राप्त करने के लिए 
तत्पर रहते हैं। 


मानवीय सम्बन्ध अभिवृत्ति (प्रणाश्रा 7९/५॥०॥$ #॥707१९): नेता लोगों के प्रति आदर भाव रखते हैं 
और जानते हैं कि कौन से कार्य उन्हें किस प्रकार करने हैं ताकि सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न न हो। 


आलोचना: गुण सिद्धान्त की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है- 


(क) व्यक्तित्व गुणों की सूची बहुत लम्बी है। यद्यपि नेतृत्व हेतु व्यक्तित्व के सौ से अधिक गुणों की पहचान 
की गई है, परन्तु इनमें संगतता का अभाव है। 


(ख) प्रभावी नेतृत्व हेतु महत्वपूर्ण गुणों के सम्बन्ध में शोधकर्ताओं में मतभेद पाया जाता है। एक सफल नेता 
हेतु आवश्यक गुणों की कोई सार्वभौमिक सूची नहीं है। 
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(ग) सफल नेतृत्व हेतु गुणों की पहचान एवं मापन में बहुत कठिनाई आती है। इनकी पहचान एवं मापन हेतु 
उपलब्ध उपकरणों को भी सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है। उदाहरणत: कुछ मनोवैज्ञानिक गुणों जैसे बृद्धिमत्ता 
या पहल करने की शक्ति आदि केवल व्यवहारों में परिलक्षित होते हैं। 


(घ) प्रभावी नेतृत्व केवल गुणों द्वारा संभव नहीं है। इसमें नेता के व्यवहारों एवं परिस्थितियों का भी बहुत बड़ा 
हाथ होता है। 


(ड) नेतृत्व कौशल में संगठन में किए जाने वाले कार्यों की भिन्‍नता के अनुरूप विभिन्‍नता पायी जाती है। एक 
नेता संगठन में तीन भिन्‍न प्रकार के कौशलों- तकनीकी, मानवीय एवं प्रशासकीय का प्रदर्शन करता है और ये 
गुण सभी प्रबन्धकीय स्तर पर समान रूप से वितरित हो अथवा पाए जाएं, यह मानना हास्यास्पद है। व्यक्तित्व 
के गुणों एवं प्रभावशाली नेतृत्व में सहसम्बन्ध विषयक शोधकार्य में इनके मध्य कोई संबंध नहीं पाया गया। 
(स्टोगडिल, 948, मान, 959, बास, 960) अतः यह विचार किया जाने लगा कि संभवतः गुण नही 
बल्कि व्यवहार नेतृत्व को अधिक प्रभावित करता है। 


2. व्यावहारात्मक सिद्धान्त (छथा#शं०प्रा॥॥ ॥॥००३): गुण सिद्धान्त के विपरीत, व्यावहारात्मक 
सिद्धान्त, नेता क्या करता है, इस आधार पर नेतृत्व का वर्णन करता है, जबकि गुण सिद्धान्त, नेता क्या है, इस 
आधार पर नेतृत्व की व्याख्या करता है। इस उपागम के अनुसार, नेतृत्व प्रभावी भूमिका निर्वाह हेतु किए जाने 
वाले व्यवहारों का परिणाम है। नेतृत्व, नेता के गुणों की बजाए उसकी क्रियाओं से झलकता है। अतः यह 
अत्यंत गत्यात्मक है। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रभावशाली नेतृत्व की व्यवहार शैलियाँ तथा व्यवहार प्रारूपों 
का विश्लेषण कर अध्ययन किया गया कि व्यवहार प्रारूप नेतृत्व को किस प्रकार प्रभावित एवं निर्मित करते है। 


इस उपागम को निम्नलिखित अध्ययनों द्वारा स्पष्ट: समझा जा सकता है: 


(७) मिशिगन अध्ययन: विभिन्‍न औद्योगिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ मिशिगन शोधकर्ताओं 
ने निम्नलिखित दो प्रकार की नेतृत्व शैलियों की पहचान की है जो कर्मचारियों के प्रदर्शन एवं उत्पादकता को 
प्रभावित करती है- 


() कर्मचारी केन्द्रित नेता 
(2) उत्पादकता केन्द्रित नेता 
कर्मचारी-केन्द्रित नेता 


]. आधिनस्थ मानव है। 
2. कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति चिन्तित। 
3. लक्ष्य निर्धारण में कर्मचारियों को सम्मिलित व प्रोत्साहित करना। 
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उत्पादकता-केन्द्रित नेता 


]. कार्य के तकनीकी पक्ष पर ज़ोर। 
2. कार्य-स्तर पर ध्यान एवं बंद पर्यवेक्षण। 
3. उत्पादन प्रक्रिया में कर्मचारी एक उत्पादन यन्त्र। 


मिशिगन अध्ययन के आधार पर शोधकर्ता कर्मचारियों के व्यवहार एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले 
व्यवहारों की पहचान करने में सक्षम हुए और परामर्श दिया कि कार्य की पहचान एवं दिशा निर्धारण से पहले 
व्यक्तियों की पहचान एवं व्यवहारों की पहचान आवश्यक हे। इस परिणाम ने 950 के दशक में इस विश्वास 
को बढ़ावा दिया कि कर्मचारी-परक नेतृत्व शैली ही उत्तम शैली है। 


(8) ओहियो-स्टेट यूनिवर्सिटी अध्ययन: ओहियो-स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्ययन के अन्तर्गत वृहद परिस्थितियों 
में वास्तविक नेतृत्व व्यवहारों का विश्लेषण करके दो मुख्य नेतृत्व व्यवहारों की पहचान की गई। वे हैं - 
आत्मउद्योगी ढाँचा ध47॥7 ५तप्टापा€ एवं महत्व देना (१0॥8067970! | महत्व देना, नेता 
का कर्मचारियों के साथ द्विमार्गी सम्प्रेषण, आपसी आदर एवं सम्बन्ध स्थापित करने की योग्यता आदि को 
दर्शाता है। आत्मउद्योगी ढाँचा नेता की सीमा एवं संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों की क्रियाओं 
के परिभाषीकरण को दर्शाता है। अपने शोध के दौरान ओहियो स्टेट के शोधकर्ताओं ने नेतृत्व की पहचान के 
लिए दो प्रकार की प्रश्नावलियाँ [,28027/7 86॥4ए0०प्न्‍ा 068527ए70ा (प८४ा०णा।शधा[2 
(.8)00 एवं |,2802/ (09॥70 (9प८४०॥7॥9५ा॥८ (.(2())का निर्माण किया। इनके माध्यम 
से शोधकर्ताओं ने पाया कि आत्मउद्योगी ढाँचा (5) एवं महत्व देना ((?) दो स्वतंत्र एवं भिन्‍न आयाम थे। 
एक आयाम पर उच्च अंक प्राप्त करने का तात्पर्य यह नहीं है कि दूसरे आयाम पर निम्न अंक प्राप्त हों। इन 


प्रश्नावलियों के माध्यम से शोधकर्ताओं ने आत्मउद्योगी ढाँचा एवं महत्व देना के संयोजन के चार मापक 
विकसित किए. 





माशा एणाडंकवशाबांणा थाव | माशा एणाशंव्बाांणा का 


]0जण़ षपटाॉपा€ नाश शापरॉपा८ 





[0ए (णाग्नवदाबाणा कात | [07ए (एणगाशक्‍वदाब्राणा कात 











[.0ए शपरठापरा८ नाश शापटॉपा८ 
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ओटहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दो स्वतंत्र व्यवहार शैलियों यथा- व्यवस्था प्रधान तथा व्यक्ति 


प्रधान की पहचान की जो नेतृत्व के क्रमशः व्यवस्था तथा व्यक्ति पर केंद्रित परिस्थितिजन्य व्यवहार को 
दर्शाती है। 


ओटहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्ययन का बहुत अधिक महत्व था। महत्व देना एवं आत्म-उद्योगी ढाँचा दोनों 
अवधारणाओं की प्रबन्धकीय प्रशिक्षण में इतनी अधिक माँग हो गयी थी कि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 
इनका प्रयोग किया जाने लगा। इनके माध्यम से नेतृत्व की पहचान करना आसान हो गया था, परन्तु समय के 
साथ इनकी आलोचना भी की गयी, जो निम्नलिखित है- 


(क) फिडलर के अनुसार ($) एवं (() दो स्वतंत्र आयाम नहीं है। एक व्यक्ति के लिए कर्मचारी-परक एवं 
उत्पादन-परक दोनों होना संभव नहीं है। ये दोनों पक्ष दो भिन्‍न व्यक्तियों में हो सकते हैं। 


(ख) उच्च ([5) एवं ((?) का संयोजन प्रदर्शन बेहतर बनाता है, यह विश्वास भी उचित नहीं है। कोरमैन के 
अनुसार नेता के व्यवहार एवं उत्पादक जैसे मापकों में कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है। 


(ग) ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी का नेता-व्यवहार उपागम वास्तविकता से परे है। किसी भी निश्चित नेतृत्व 
व्यवहार पर वातावरण द्वारा पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया गया है। 


प्रबन्धकीय जाल : इस अवधारणा को अमेरिका के औद्योगिक मनोवैज्ञानिक आर0आर0 ब्लेक एवं जेन 
एस0 मोऊटन द्वारा विकसित किया गया है। प्रबन्धकीय जाल की अवधारणा औद्योगिक परिस्थितियों में 
व्यवहारिक विज्ञानों में किए जाने वाले प्रायोगिक शोधों पर आधारित है। इस अवधारणा का प्रमुख पक्ष संगठन 
के अन्दर संगठन के लाभों हेतु व्यक्तियों के व्यवहारों एवं अभिवृत्तियों में प्रभावी सुधार से है। यह प्रबन्धन की 
कला को विज्ञान में परिवर्तित करता है। ब्लेक एवं मोऊटन के अनुसार उत्पादन एवं व्यक्तियों सम्बन्धी विचार 
एक सिक्‍के के दो पहलू हैं और संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दोनों का समन्वित उपयोग किया जाना 
चाहिए 

प्रबन्धकीय जाल की अवधारणा इस तर्क पर आधारित है नेता की नेतृत्व शैली उत्पादन सम्बन्धी एवं व्यक्ति 
सम्बन्धी दोनों आयामों का संयोजन है। कोई भी प्रबन्धक पूरी तरह कार्य परक या सम्बन्ध परक नहीं हो 
सकता, उसमें दोनों के गुण मौजूद रहते हैं। इस दोनों आयामों को स्पष्ट करते हुए ब्लेक एवं मोऊटन के विचार 
निम्नलिखित हैं- 


. उत्पादन सम्बन्धी: यह केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं होता। उत्पादन का मापन सूजनात्मक विचारों की 
संख्या से होता है जो शोधों को उपयोगी उत्पाद में परिवर्तित करते हैं, कर्मचारी सेवाओं की गुणात्मकता, कार्य- 
भार, कुशलता आदि इनका मापन करते हैं। 
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2. व्यक्ति सम्बन्धी: यह विचार केवल अभन्तर्ग्यक्तिक सम्बन्ध एवं मित्रता तक सीमित नहीं होते, बल्कि इसके 


अन्तर्गत कार्य को पूरा करने का व्यक्तिगत वचनबद्धता, आत्म-सम्मान, कार्य में सुरक्षा की इच्छा, सहयोगियों 
के साथ मित्रता जो एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करती है आदि बातें भी आती हैं। 


प्रबन्धकीय जाल को निम्न रेखाचित्र द्वारा समझा जा सकता है - 








कन्ट्री क्लब समूह 
(५9 9,9 
मध्य मार्ग 
न्यूनतम प्रयास कार्य 
वि 9,] 














रेखाचित्र उत्पादन एवं व्यक्तियों को महत्व दिए जाने की मात्रा एवं उनके बीच संभव अन्तःक्रिया को 
दर्शाता है। क्षैतिज अक्ष उत्पादन के विचार को महत्व देने का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लम्ब अक्ष 
व्यक्तियों को महत्व देने का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक को महत्व देने के नौ बिन्दू मापनी पर प्रदर्शित किया 


जाता है। संख्या । प्रत्येक पक्ष में न्यूनतम महत्व को दर्शाता है एवं संख्या 9 अधिकतम महत्व को। 

न्यूनतम प्रयास: कार्य के सम्पादन एवं संगठन के चरित्र (नैतिकता) को बनाए रखने के लिए न्यूनतम 
प्रयास आवश्यक हैं। 

कन्ट्री क्लब: संतुलित, मित्रतापूर्ण संगठन वातावरण हेतु सम्बन्ध को सन्तुष्ट करने के दृष्टिकोण से 
व्यक्तियों की आवश्यकताओं पर विचारपूर्वक ध्यान देना। 

मध्य मार्ग: कार्य करने की आवश्यकता को सन्तुष्टि स्तर तक व्यक्तियों की नैतिकता को बनाए रखते 
हुए संतुलित करना ताकि संगठन का प्रदर्शन उत्तम हो सके। 

कार्य: संगठन के परिणामों में कुशलता प्राप्त करने हेतु कार्य की दशाओं को इस प्रकार व्यवस्थित 
करना ताकि मानवीय तत्वों का हस्तक्षेप न्यूनतम मात्रा में हो। 

समूह: समर्पित एवं आत्मनिर्भर व्यक्तियों द्वारा कार्य की पूर्णता ताकि संगठन में विश्वास एवं आदर 
युक्त सम्बन्ध स्थापित हो। 
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सैद्धान्तिक रूप से जाल में 8 संभावित नेतृत्व शैलियाँ प्रकट होती हैं परन्तु सामान्य 5 शैलियों पर ही विशेष 


ध्यान दिया जाता है। नेता (9,) का मुख्य सम्बन्ध उत्पादन क्रियाओं से और व्यक्तियों से निम्न सम्बन्ध होता 
है। इस प्रकार का नेता उत्पादन सूची चाहता है और किसी भी कीमत पर कार्य की पूर्णता चाहता है। (9,) 
शैली उत्पादन के प्रति निम्न महत्व एवं व्यक्तियों के प्रति अधिक महत्व को दर्शाती है। (,) शैली वाला नेता 
दोनों (उत्पादन एवं व्यक्ति) के प्रति थोड़ी-थोड़ी भावना रखता है। (5,5) शैली दोनों पक्षों के प्रति उदारता 
रखती है। (9,9) शैली नेतृत्व की आदर्श शैली को प्रदर्शित करती है। यह शैली दोनों पक्षों के प्रति घनिष्ठ 
सम्बन्ध को दर्शाती है, इसमें दोनों पक्षों को महत्व दिया जाता है। प्रबन्धकीय जाल के अनुसार (9,9) शैली 
अनुकूलतम नेतृत्व उपागम है और बहुत से संगठन इस शैली के प्रबन्धक तैयार करने हेतु कार्यक्रम चलाते हैं। 


आलोचना: यद्यपि जाल उपागम आकर्षक, निर्देशात्मक एवं प्रबन्धकीय गुणों एवं शैलियों को दर्शाने वाला है। 
इसके माध्यम से प्रबन्धकों को स्वयं की नेतृत्व शैली की पहचान करने में सहायता प्राप्त होती है, परन्तु इस 
उपागम में मापन आयामों को इतना जटिल बना दिया गया है कि साधारण व्यक्ति द्वारा इनके माध्यम से नेतृत्व 
शैलियों एवं नेता के व्यवहारों की पहचान करना कठिन हो जाता है। शोधकर्ताओं में इस उपागम के सम्बन्ध में 
मतभेद पाया जाता है, क्योंकि इससे सम्बन्धित अभुभाविक ज्ञान का अभाव है। 


(3) परिस्थितियात्मक अथवा स्थितिपरक सिद्धान्त: नेतृत्व एक जटिल, सामाजिक एवं अन्तर्व्यक्तिक 
प्रक्रिया है। इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें उन परिस्थितियों को जानना आवश्यक है जिसमें नेता कार्य 
करता है। एक प्रभावी नेता को आधिनस्थों एवं स्थितियों की भिन्‍नता को अपनाने में लचीला होना चाहिए 
अर्थात्‌ परिस्थिति अनुसार नेता की नेतृत्व शैली भी आवश्यकतानुसार सुसमायोजित होते रहना चाहिये। इस 
सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व परिस्थितिजन्य चरों पर निर्भर होता है। 


प्रभावी नेतृत्व व्यक्तित्व, कार्य, शक्तियों अभिवृत्तियों, प्रत्यक्षीकरण आदि पर निर्भर करता है। इस अवधारणा 
पर आधारित कई सिद्धान्त विकसित किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं- 


फीडलर का प्रासंगिकता सिद्धान्त: नेतृत्व की प्रभावशीलता नेता व्यवहार तथा नेतृत्व का प्रयोग की जाने 
वाली परिस्थितियों के बीच अन्तःक्रिया का परिणाम है। प्रासंगिकता सिद्धान्त में नेताओं की सफलता 
स्थितिपरक चरों पर निर्भर करती है। 


फ्रेड फीडलर (967) के अनुसार संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एवं उत्पादन हेतु परिस्थितिजन्य विशेषताएँ 
एवं नेता के गुण दोनों का संयोजन आवश्यक है। नेता का कार्य नेता के व्यक्तित्व एवं परिस्थिति के उपयुक्त 
संयोजन पर निर्भर करता है। साथ ही परिस्थितियों में निहित कुछ विशेष कारक नेतृत्व की प्रभावशीलता को 
प्रभावित करते हैं। फीडलर ने इन विशेष कारकों को परिस्थिति की अनुकूलता का नाम दिया है। नेतृत्व की 
प्रभावशीलता परिस्थिति की अनुकूलता पर निम्न विशेषताओं के सन्दर्भ में निर्भर करती है- 


नेता एवं अधिनस्थों के मध्य सम्बन्ध। 
कार्य संरचना की सीमा। 
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नेता की अधिकारिक शक्ति। 

परिस्थितियों का पक्ष में होना। 

फीडलर द्वारा वर्णित इन चरों का वर्गीकरण निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा स्पष्टटः समझा जा सकता है- 
फीडलर के परिस्थितिजन्य चरों का वर्गीकरण 















































नेता-सदस्य संबंध | अच्छा खाब.......... |क 
कार्य-संरचना उच्च निम्न उच्च निम्न 
नेता पद की शक्ति | शक्तिशाली | कमजोर | शक्तिशाली | कमजोर |शक्तिशा |कमजो ।|शक्तिशा | कमजोर 
ली र ली 
परिस्थिति ॥| ॥॥। गा [५ हर । हर॥। शा शा 
पूर्ण: पक्षमें... +--++_-_------> पूर्णतः विपक्ष में 


नेता एवं सदस्यों के मध्य अच्छे सम्बन्ध, उच्च स्तर पर संगठित क्रियाएँ एवं नेता का अपने 
आधिनस्थों पर पूर्ण प्रभाव रखने की शक्ति पूर्णतः पक्ष वाली परिस्थिति को दर्शाती है। सारणी का पहला 
प्रकोष्ठ पूर्णतः पक्ष को दर्शाता है। जहाँ नेता की शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं, सदस्यों के साथ सम्बन्ध खराब होते 
हैं और कार्य असंगठित एवं अनिश्चित होते हैं वहाँ पूर्णतः विपक्ष की परिस्थिति को दर्शाती है। यह सारणी के 
अन्तिम प्रकोष्ठ वाली स्थिति है। इन दोनों ही परिस्थितियों के बीच की परिस्थितियाँ अत्यन्त कठिन होती हैं। 
फीडलर के अनुसार सम्बन्ध-परक शैली सामान्य स्तर पर पक्ष एवं सामान्य स्तर पर विपक्ष वाली परिस्थितियों 
में उपयुक्त होती है। उच्च पक्ष एवं उच्च विपक्ष वाली परिस्थितियों में कार्य-परक शैली उपयोगी होती है। 
रेखाचित्र के आधार पर समझा जा सकता है कि कोई नेता एक परिस्थिति में प्रभावशाली हो सकता है। तथा 
दूसरी में प्रभावहीन । 


सिद्धान्त की मुख्य विशेषताएँ - 
० नेतृत्व शैली: फीडलर के अनुसार कार्य प्रधान एवं सम्बन्ध प्रधान व्यवहार ही दो मूलभूत 
शैलियाँ हैं। ये दोनों शैलियाँ आधिनस्थों के साथ अच्छे सम्बन्ध एवं कार्य के सफल 
सम्पादन की माँग पर निर्भर करती हैं। 


० समूह के कार्य निष्पादन में वृद्धि: इस सिद्धान्त में नेतृत्व की उन शैलियों पर बल दिया 
गया है जो कार्य निष्पादन मे वृद्धि एवं संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। 
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० समूह-कार्य परिस्थिति: इस सिद्धान्त के अनुसार नेतृत्व शैली की उपयुक्तता समूह कार्य- 
परिस्थिति पर निर्भर करती है। इसको फीडलर द्वारा पारस्परिक-विन्यास के रूप में देखा है जो 
नेता के प्रभाव को बढ़ाने में सहायक होता है। 


आलोचना : फीडलर का मॉडल प्रकट करता है कि नेता परिस्थिति की माँगों के अनुरूप कार्य-परक या 
सम्बन्ध परक हो जाता है। इस मॉडल की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि फीडलर अपने सिद्धान्त 
को ज्ञात परिणाम प्राप्त करने हेतु आकार देते हैं। 


० फीडलर के प्रासंगिकता सिद्धान्त का कोई सैद्धान्तिक आधार नहीं है, यह केवल ल अनुभाविक 
सामान्यीकरण पर आधारित है। 

० फीडलर द्वारा दी गई परिस्थिति में उच्च-पद शक्ति दूसरी परिस्थिति में निम्न पद-शक्ति हो सकती है। 

* यद्यपि फीडलर का सिद्धानत नेतृत्व शैली के अध्ययन के दृष्टिकोण से बहुत अधिक उपयुक्त है तथापि 
इसमें बहुत अधिक जटिलता है। 


हरसे तथा ब्लेनचर्ड का स्थितिपरक सिद्धान्त: ओहियो विश्वविद्यालय के पाल हरसे एवं कैनेथ एच0 
ब्लेनचर्ड के अनुसार नेतृत्व की विभिन्‍न शैली विभिन्‍न परिस्थितियों में प्रभावशाली एवं अप्रभावशाली हो 
सकती हैं। एक शैली एक परिस्थिति में प्रभावशाली होती है तो दूसरी परिस्थिति में अप्रभावशली हो जाती है। 
परिस्थितियाँ ही नेता की शैली को प्रभावी अथवा अप्रभावी बनाती हैं। लेखकद्ठय ने सैद्धान्तिक परिस्थितियों 
के लिए दो आयामों कार्य-वातावरण एवं परिस्थिति को अपनाया है। यह सिद्धान्त नेतृत्व का “जीवन चक्र 
सिद्धान्त”” के नाम से भी जाना जाता है। 


इस सिद्वान्त के अनुसार विभिन्‍न परिस्थितियों में संगठन के सदस्यों का परिपक्वता स्तर एक विशिष्ट 
कारक होता है, जो नेतृत्व को प्रभावी अथवा अप्रभावी बनाता है। समूह का ये परिपक्वता स्तर सदस्यों द्वारा 
सम्पादित विशिष्ट कार्य के माध्यम से जाना जाता है। लेखकद्दय के अनुसार परिपक्वता दो अन्तर्सम्बन्धित 
कारकों में संयोजन से निर्मित होती है। ये कारक हैं- 

उच्च लेकिन वास्तविक लक्ष्यों का निर्धारण करने की क्षमता एवं इच्छा। 

लक्ष्य प्राप्ति हेतु उत्तरदायित्व लेने की क्षमता एवं इच्छा। 
इन कारको के आधार पर नेतृत्व प्रभावशीलता को ज्ञात करने के तीन आयाम निर्धारित किए गए हैं- 

कार्य प्रधान 

सम्बन्ध-प्रधान 


समूह की परिपक्वता 
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यह सिद्धान्त मानता है कि समूह के सदस्यों के परिपक्व॒ता स्तर को समय के साथ प्रशिक्षण आदि के माध्यम 
से बढ़ाया जा सकता है। यही परिपक्वता स्तर नेतृत्व शैली की प्रभावशीलता में वृद्धि करता है। सदस्य जिनते 
परिपक्व होंगे वे नेता के आदेशों को उतनी ही कुशलता से समझेंगे और उनके पालन में अपना योगदान देंगे। 
लेखकद्दय ने अनुसार सदस्यों की परिपक्वता स्तर को कार्य-प्रधान व्यवहार में कमी एवं सम्बन्ध-प्रधान 
व्यावहार में वृद्धि द्वारा जाना जा सकता है। 
आलोचना: ।. हरसे-ब्लेनचर्ड द्वारा दिए गए सिद्धान्त में परिस्थिति से जुड़े आयामों के बारे में बताया गया है 
परन्तु उनका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। 
2. यह सिद्वान्त सदस्यों की परिपक्वता स्तर को नेतृत्व की प्रभावशीलता से जोड़ता है, परन्तु सदस्यों में 
व्यक्तिगत भिन्‍नता के फलस्वरूप परिपक्वता स्तर प्राप्त करने का भी भिन्न-भिन्न स्तर होता है। ऐसी स्थिति में 
एक समय पर सभी सदस्यों से एक जैसी परिपक्वता की आशा नहीं की जा सकती है। 


3. परिपक्वता स्तर कार्य-प्रधान व्यवहार में कमी एवं सम्बन्ध प्रधान व्यावहार में वृद्धि द्वारा पाया जा सकता है, 
परन्तु ये कमी एवं वृद्धि परिस्थितियों के अनुरूप हो तभी लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। ऐसी स्थिति में आवश्यक 
समय पर आवश्यक परिपक्वता की प्राप्ति की आशा करना व्यर्थ है। 


ब्रूम तथा यैटन का मानकीय प्रासंगिकता सिद्धान्त : विक्टर वूरम तथा फिलिप यैटन का प्रासंगिकता 
सिद्धान्त बताता है कि विशिष्ट परिस्थितियों से सम्बन्धित प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से प्रभावित होने के लिए 
कैसा व्यवहार नेता द्वारा किया जाना चाहिए। इस सिद्धान्त को मानकीय सिद्धान्त के रूप में जाना जाता है 
क्योंकि यह नेता-व्यवहार से जुड़ी प्रासंगिकताओं के मानक तय करता है। अर्थात्‌ किसी विशेष परिस्थिति में 
नेता का व्यवहार किस प्रकार होना चाहिये का मानक निश्चित करता है। इस सिद्धान्त में लेखकद्गय ने 
निम्नलिखित पाँच प्रकार की नेतृत्व शैलियों का वर्णन किया है- 


तानाशाही या निरंकुश प्रक्रिया: इस श्रेणी में दो प्रकार की नेतृत्व शैलियाँ आती हैं। 
: नेता उपलब्ध सूचनाओं का अध्ययन कर निर्णय लेता है। 


2: नेता सदस्यों से सूचनाएँ प्राप्त कर निर्णय लेता हैं एवं सदस्यों को समस्या का ज्ञान करा सकता है या नहीं भी 
कराता है। 


परामर्शवादी प्रक्रिया : इस श्रेणी में दो प्रकार की नेतृत्व शैलियाँ आती हैं- 


: इस शैली में नेता मुख्य सदस्यों के सहयोग से निर्णय लेता है। वह एक-एक से व्यक्तिगत रूप से सूचनाएँ 
ग्रहण करता है, न कि समूह में। 


2: इस शैली में नेता किसी समूह में सदस्यों से सूचनाएँ प्राप्त कर समूह में ही निर्णय लेता है। 
समूह प्रक्रियाएँ : यह शैलियों का समूह है जिसमें नेता निम्न प्रकार से निर्णय लेता है। 
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इस शैली में नेता समूह में सदस्यों के साथ समस्या पर विचार करता है। साथ ही सदस्यों को सहयोग भी प्रदान 
करता है ताकि सामूहिक निर्णय हेतु एकमत पर पहुँचा जा सके। नेता सदस्यों से सूचनाएँ प्राप्त करता है, अपने 
विचार प्रदान करता है परन्तु वह अपने निर्णय सदस्यों पर थोप नहीं सकता, केवल अप्रत्यक्ष ढंग से सदस्यों को 
अपने निर्णय की स्वीकृति के लिए तैयार कर सकता है। अन्त में वह उन्हीं निर्णयों को पारित करता है जिनमें 
सर्वसम्मति हो। 
ब्रूम तथा यैटन का सिद्वान्त निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित हैं- 
मान्यताएँ : 
निर्णय शैली परिस्थितियों के अनुरूप बदलती है। 
नेतृत्व शैली निर्णयों द्वारा प्रभावित होने वाले सदस्यों की संख्या के आधार पर भिन्‍न-भिन होती है। 
कोई भी नेतृत्व शैली प्रत्येक परिस्थिति में उपयुक्त नहीं होती। 


निर्णय प्रक्रिया में सदस्यों की सहभागिता को प्रभावित करने हेतु नेता को उपयुक्त प्रक्रिया का चयन 
करना चाहिए 


नेतृत्व शैली का चयन निम्न तीन चरों पर निर्भर करता है- 
निर्णय की गुणात्मकता 
निर्णय की स्वीकृति 
निर्णय लेने हेतु आवश्यक समय की मात्रा 


परिस्थिति का निदान: किन परिस्थितियों में कैसे नेतृत्व का प्रयोग किया जाना है उनके निदान हेतु सात प्रश्नों 
के उत्तरों को जानना आवश्यक है। जिनके उत्तर हाँ या नहीं में दिये जायेंगे। ये प्रश्न हैं- 


क्या समस्या में गुणवत्ता की आवश्यकता निहित है? इसका तात्पर्य यह देखना है कि क्‍या निर्णय 
तुरन्त लिये जाने हैं तथा दूसरो से परामर्श का समय नहीं है। 

क्या सही एवं अच्छा निर्णय लेने हेतु नेता के पास पर्याप्त समय है? 

क्या समस्या भली-भाँति सुगठित है? 

क्या क्रियान्वयन हेतु निर्णय को सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है? 

यदि नेता अकेले निर्णय लेता है तो दूसरों द्वारा स्वीकृति दी जाने की कितनी निश्चितता है? 

क्या संस्थागत लक्ष्यों के निर्धारण में सदस्यों ने भाग लिया है? 

क्या समस्या के चुने हुए समाधान से सदस्यों में विरोध होने की सम्भावना है? 
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इन प्रश्नों के उत्तर जानकर परिस्थिति की प्रासंगिकता के निदान के पश्चात्‌ ऐसी नेतृत्व शैली खोजी जाती है, जो 


सर्वाधिक उपयुक्त है। इस प्रकार व्‌रम एवं येटन के मॉडल से दो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं-() किसी विशिष्ट 
परिस्थिति में एक या एक से अधिक नेतृत्व शैली प्रभावी होती है। 


(2) यदि समय की कमी है एवं विरोधाभास की स्थिति है तो नेता को निरंकुश शैली अपनानी चाहिए और यदि 
वह अपने आधिनस्थों के विकास हेतु कुछ समय चाहता है तो उसे सहभागी शैली अपनानी चाहिए 


आलोचना: () इस सिद्धान्त की सबसे बड़ी कमी 'समय बाध्यता'” की है। ऐसी बाध्यता में नेता ऐसी शैली 
अपनाने में लाभ समझता है जो कम समय लेती हैं। परन्तु ऐसी शैली प्रत्येक परिस्थिति में उपयुक्त नहीं हो 
सकती। 


(2) इस सिद्धान्त में विधि सम्बन्धी समस्याएँ विद्यमान है, अर्थात्‌ यदि प्रबंधक निर्णय में अपने सदस्यों की 
सहभागिता चाहता है तो उसे सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु समय चाहिए साथ ही सदस्यों को निर्णय लेने में, सुझाव 
देने में समय लगता है तथा उन्हें प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। इन सब विधियों के बाद 
भी नेतृत्व शैली की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती और यह कमी सिद्धान्त की उपयोगिता को कम कर देती है। 


मार्ग-लक्ष्य सिद्धान्त: आर.जे. हाउस द्वारा प्रस्तावित मार्ग-लक्ष्य सिद्धान्त के अनुसार, नेता को संगठन के 

लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सदस्यों को व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए प्रेरित करना चाहिए। ये 
मार्ग तभी स्पष्ट होगा जब सदस्यों के विचारों की दुविधा अथवा विरोधाभास को समाप्त किया जाएगा। 
आधिनस्थों को दिए जाने वाले पुरस्कारों के प्रकार एवं मात्रा में नेता द्वारा वृद्धि की जानी चाहिए। उसे पुरस्कार 
प्राप्ति के मार्ग को स्पष्ट करने हेतु निर्देशन एवं परामर्श भी देना चाहिए| दूसरे शब्दों में, आधिनस्थो को कार्य- 
सुरक्षा, वास्तविक अनुभव प्राप्त करने हेतु स्पष्टीकरण एवं मूल्यपरक लक्ष्यों की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं 
को प्रबन्धक द्वारा दूर किया जाना चाहिए| नेता को लक्ष्य एवं मार्ग को स्पष्ट करना चाहिए। सहयोग एवं 
पुरस्कार प्रदान करना चाहिए, साथ ही कार्य, परिस्थितियों एवं कर्मचारियों की आवश्यकताओं का विश्लेषण 
करना चाहिए| 


उपरोक्त कार्या के सम्पादन हेतु नेता को निम्नलिखित व्यावहार शैलियाँ अपनानी चाहिए- 
() सहयोगात्मक : नेता, आधिनस्थों के प्रति मित्रवत्‌ हो, कर्मचारियों की आवश्यकता, सुरक्षा एवं स्थिति 
के प्रति सचेत हो और सहयोगियों को अपने बराबर समझे। 


(2) निर्देशात्मक : नेता इस शैली में नियोजन, संगठन एवं कर्मचारियों की क्रियाओं को निर्देशित करता है। 
वह प्रदर्शन के स्तर को परिभाषित करता है और आधिनस्थों को प्रकट करता है कि उनसे क्या आशा की जाती 
हैं? 

(3) सहभागी : इस शैली में नेता, कर्मचारियो से सलाह लेता है, उनके सुझावों को अपनाकर एक उत्तम निर्णय 
लेता है। 
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(४) उपलब्धि-परक:ः इस शैली को अपनाने वाले नेता चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कर्मचारियों से... 
अपना उत्तम देने की आशा करते हैं और निरन्तर कर्मचारियों के प्रदर्शन स्तर में सुधार चाहते हैं। 


हाउस के अनुसार एक निश्चित नेतृत्व शैली, जो कि सदैव उत्तम कार्य करे, दो चरों द्वारा निर्धारित होती 
है- 
कर्मचारियों के गुण: नेता द्वारा अपनायी जाने वाली शैली उसके अनुयायियों की आवश्यकता, योग्यता एवं 
व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। यदि अनुयायी उच्च योग्यता वाले हैं तो सहयोगात्मक शैली उपयुक्त होती है और 
यदि अनुयायी निम्न योग्यता वाले हैं तो निर्देशात्मक शैली उपयुक्त होती है। उच्च आवश्यकता वाले 
अनुयायियो हेतु सहयोगी नेता एवं उच्च आवश्यकता वाले, उपलब्धि प्राप्त करने वाले अनुयायियों हेतु कार्य- 
परक नेता आवश्यक हैं। अन्तर्मुखी व्यक्तित्व वाले कर्मचारी जो मानते हैं कि वे अपने व्यवहार को नियंत्रित कर 
सकते हैं, वे सहयोगी व्यावहार वाला नेता चाहते हैं। 


कार्य वातावरण: वातावरणीय चर कर्मचारियों के नियंत्रण में नहीं होते लेकिन वे प्रभावी प्रदर्शन की योग्यता 
अथवा सन्तृष्टि हेतु महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अन्तर्गत कर्मचारी क्रियाएँ, औपचारिक अधिकारिक ढाँचा एवं 
प्राथमिक कार्य समूह आते हैं। 


कार्य सन्तुष्टि 


प्रासंगिकता कारक कार्य ढाँचे के साथ आधिनस्थ सन्तुष्टि एवं निर्देशलय नेता के बीच परिकल्पनात्मक 
सम्बन्ध स्पष्ट होता है कि ढाँचागत अथवा संगठित कार्य, उच्च स्तर के निर्देशालय व्यवहार, निम्न कार्य 
सन्तुष्टि से जुड़े रहते हैं। असंगठित कार्या के लिए उच्च स्तर की निर्देशात्मकता, उच्च स्तर की कार्य सन्तुष्टि के 
साथ जुड़ी रहती है। अन्तिम विश्लेषण के अनुसार, मार्ग-लक्ष्य सिद्धान्त प्रस्तावित करता है, कि कर्मचारियो को 
वातावरणीय अनिश्चितताओं से जूझने के लिए कर्मचारियों को उपाय समझाने हेतु नेता का व्यवहार 
प्रेरणादायक होगा। कार्य की अनिश्चितताओं को कम करने की योग्यता रखने वाला नेता प्रेरक होना चाहिए 
क्योंकि वह कर्मचारियों की अपेक्षाओं को बढ़ाता है ताकि उनके प्रयास उन्हें पुरस्कार प्रदान करें। इस प्रकार 
मार्ग-लक्ष्य सिद्धान्त नेता को आधिनस्थों एवं परिस्थितियों दोनों को समान महत्व देने को प्रेरित करता है। 


आलोचना: (]) यह एक जटिल स्थितिपरक सिद्धान्त है। विधियों की जटिलता के कारण अनुभाविक परीक्षण 
कठिन है। 


(2) इस सिद्धान्त के पीछे शोधकर्ताओं एवं विशेषज्ञों की मान्याताओं का अभाव है। इस सिद्धान्त से जुड़े शोधों 
की संख्या भी नाममात्र है, इस कारण इसकी प्रमाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। 


(3) इस सिद्धान्त से जुड़े शोध प्रमाण कभी-कभी सिद्धान्त निर्माणक तत्व बन जाते हैं। 


(4) यह एक अपूर्ण सिद्धान्त है जो नेता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कर्मचारियों से जुड़े कुछ कारकों 
जैसे अपेक्षा, स्वीकृति, सन्तुष्टि आदि पर ही विचार करता है। यह नेतृत्व शैली का संभावित स्पष्टीकरण मात्र है। 
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(5) यह नेता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत गुणों की अवहेलना करता है। 





5.5 निबंधात्मक प्रश्न 





।. नेतृत्व को परिभाषित कीजिए। 
2. नेतृत्व के कौन-कौन से सिद्धान्त प्रचलन में है? मानक बताइये। 
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इकाई 6. नेतृत्व की शैलियाँ 





6. प्रस्तावना 
6.2 उद्देश्य 
6.3 नेतृत्व की शैलियाँ 
6.3.] एकतंत्रतीय अथवा अधिकारिक शैली 
6.3.2 प्रजातांत्रिक शैली 
6.3.3 लेसेज़ फेयर अथवा अहस्तक्षेपी शैली 
6.3.4 पितातुल्य शैली 
6.3.5 व्यवहार शैली 
6.3.6 रुपान्तर शैली 
6.3.7 सहभागी शैली 
6.3.8 सहयोगी शैली 
6.4 क्रियाकलाप 
6.5 संदर्भ एवं सहायक पुस्तक सूची 


6. प्रस्तावना 


नेतृत्व एक मूल्य-परक अवधारणा है। परम्परागत अवधारणा के अनुसार नेतृत्व एक व्यक्तिगत योग्यता है। 
नेता आलौकिक शक्तियों द्वारा बनते थे जिनमें मानव-मस्तिष्क को पढ़ने की योग्यता होती थी। वर्तमान समय में 
नेतृत्व को एक व्यक्तिगत योग्यता के रूप में देखा जाता है। वर्तमान परिभाषाओं में नेतृत्व को एक समाज- 
प्रभावित प्रक्रिया माना गया है। नेतृत्व, किसी दी हुई परिस्थिति में निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समूह-क्रियाओं 
को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। यह प्रबंधक की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह अपने सहयोगियों को पूर्ण 
उत्साह एवं आत्म-विश्वास के साथ कार्य करने को प्रेरित करता है। शिक्षण संस्थओं में शिक्षक, पर्यवेक्षक 
निरीक्षक प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष, निदेशक, समन्वयक, कुलपति आदि नेतृत्व का कार्य संभालते है। शैक्षिक 
नेता के रूप में वे संस्थागत लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतू उत्तरदायी होते है। 


6.2 उद्देश्य 
इस इकाई को पढ़ने के बाद आप 


० नेतृत्व शैली की अवधारणा से परिचित होंगे; 
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० नेतृत्व की एकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, पितातुल्य शैली, व्यवहार शैली, रुपान्तर शैली, 
सहभागी शैली, सहयोगी शैली तथा अहस्तक्षेपी शैलियों के बारे में जान सकेंगे। 


० शैक्षिक संस्थाओं में नेतृत्व के विभिन्‍न शैलियों के महत्व से परिचित हो सकेंगे। 
6.3 नेतृत्व की शैलियाँ 


शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में उच्च अधिकारियों अथवा नेता द्वारा आधिनस्थों अथवा सहकर्मियों के हृदय को 
जीतने वाला, उनको सहयोग व परामर्श, पुरस्कार-दण्ड देने, अनुशासन बनाये रखने वाला व्यावहार जो 
व्यक्तिक अथवा अर्जित गुणों, परिस्थितियों पर आधारित होता है, शैक्षिक नेतृत्व कहा जाता है। सामाजिक 
परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा के विकास, सामूहिक कार्यक्रमों में समन्वय, शिक्षा में नियोजन एवं संलग्नता की 
सफलता हेतु शैक्षिक नेतृत्व अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर उन्‍नति, विकास, विद्यालय की 
प्रगति हेतु एक कुशल नेता की आवश्यकता होती है। एक शैक्षिक नेता सामाजिकता, सामाजिक जागरुकता 
बनाये रखने, सामाजिक विशेषताओं के अनुकूल विद्यालय की व्यवस्था करने, उच्च शैक्षिक प्रबन्धन हेतु 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय प्रबन्धन में प्रबन्धक अथवा प्रधानाचार्य एवं कक्षा 
स्तर पर अध्यापक नेता की भूमिका निभाता है। 


किसी भी शैक्षिक संस्था में नेतृत्व संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य परिवेश को इस प्रकार निश्चित 
करता है कि प्रधानाचार्य, शिक्षक, गैर-शिक्षणत्तर कर्मचारी एवं छात्रों सभी शैक्षिक संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति 
हेतु तत्पर होकर कार्य करते हैं। चूँकि एक शैक्षिक संस्था के उत्थान से समाज का उत्थान जुड़ा होता है अतः 
शैक्षिक नेता का उत्तरदायित्व बहुत अधिक जटिल एवं महत्वपूर्ण होता है। शैक्षिक संस्थानों के प्रबन्ध में 
शैक्षिक नेतृत्व निहित है तथा शैक्षिक नेतृत्व में संस्थागत लक्ष्यों को प्राप्त करने के दक्ष एवं प्रभावशाली तरीके 
निहित होते हैं। 


शैक्षिक नेतृत्व का कार्यक्षेत्र : 
शैक्षिक नेतृत्व के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्षेत्र समाहित किए जा सकते हैं- 


. विद्यालयी क्रियाओं हेतु उद्देश्य निश्चित करना। 

. नीति निर्धारित करना। 

. कार्य का निश्चय एवं प्रारुप तैयार करना। 

. प्रशासकीय कार्यों तथा उनके ढाँचे में समन्वय करना। 

. प्रभाव तथा संचालन का मूल्यांकन। 

. शिक्षा के विकास हेतु सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना। 
. शैक्षिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग। 


न्ये ७0 (आ “>> (० [>> -+ 
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8. सम्बन्धित शैक्षिक कार्यों में समाज के व्यक्तियों, विशेषज्ञों से सहयोग एवं विचार विनिमय करना। 


नेतृत्व शैलियाँ 


नेतृत्व शैली, एक नेता की दिशा निर्देश प्रदान करने, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं आधीनस्थों को प्रेरित 

करने की शैली को प्रदर्शित करती है। नेतृत्व शैली, एक नेता के सामान्य व्यक्तित्व, सहनशक्ति एवं संगठनात्मक 
व व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मार्ग दर्शन प्रदान करने की दिशा में अपनायी जाने वाली सम्प्रेषण तकनीकों 
आदि पर निर्भर करती है। कर्मचारियों द्वारा नेता द्वारा किये जाने वाले व्यावहारों का पर्यवेक्षण कर उनका 
नामकरण नेतृत्व शैलियों के नाम से जाना जाता है। 


नेतृत्व शेलियों की दिशा में किये गए शोधों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि एक सफल नेता प्रत्येक परिस्थिति 

में एक संगत शैली ही अपनाने का प्रयत्न करता है। एक नेता की शैली संगठन की प्रकृति एवं बाह्य समुदायों के 
साथ उसके सम्बन्धों में प्रदर्शित होती है। एक नेता, संगठन के भीतर नेतृत्व का सम्प्रत्यय एवं नेता द्वारा 
निर्देशित करने की तकनीकों आदि के संयाजित रुप से नेतृत्व शैली निर्मित होती है। एक संगठन के भीतर 
नेतृत्व की अवधारणा निर्देशन विधियाँ, परिवर्तन हेतु अभिवृत्ति आदि नेता द्वारा विभिन्‍न शैलियों के निर्धारण 
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 


सामान्यतः नेतृत्व शैली संगठन लक्ष्यों की सफलता पूर्वक प्राप्ति हेतु नेता द्वारा अपनाया जाने वाला मार्ग है। 
इसका संगठन एवं उसके कर्मचारी सदस्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है और एक कुशल शैली ही संगठन को 
प्रभवी अथवा अप्रभावी बनाती है। एक संगठन के भीतर परिस्थितियों के अनुरुप नेता को विभिन्‍न शः7लियाँ 
अपनानी पड़ती है। किसी अवसर पर कर्मचारी एवं आधीनस्थ नेता की ओर से प्रशंसा अथवा पुरस्कार की 
अपेक्षा करते हैं तो किसी अवसर पर समूह में दूरदर्शिता प्रशिक्षण की नवाचारी तकनीकों को अपनाने की 
आवश्यकता महसूस की जाती है, ऐसी परिस्थितियों में नेता को बड़ी सूझ-बूझ के साथ नेतृत्व शैली का चयन 
करना होगा। नेतृत्व शैली, एक संगठन के भीतर प्रत्येक क्षेत्र एवं प्रत्येक क्रिया को प्रभावित करती है। इसलिए 
यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विभिन्‍न परिस्थितियों में कौन सी शैली अधिक प्रभावी होगी और कौन 
सी कम प्रभावी। 


नेतृत्व शैलियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, कुछ प्रमुख शैलियों का विवरण अग्रलिखित है-- 


6.3.4 एकतंत्रतीय अथवा अधिकारिक शैली (#प्रा०्ट-ब्वां2 0: 4 प्रधाततंक्षांं॥ $09९): इस प्रकार 
की शैली में बिना कर्मचारियों से परामर्श लिये नेता द्वारा ही सारे निर्णय किये जाते हैं। शक्तियाँ एवं 
विनिश्चयीकरण उसमें ही केन्द्रित रहती हैं। नेता का कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण रहता है। नेता द्वारा आदेश दिये 
जाते हैं और कर्मचारियों से आशा की जाती है कि वे बिना किसी विरोध के उनका पालन करें। इस प्रकार नेता 
आज्ञाकारी एवं नियमबद्ध व्यावहार सदस्यों द्वारा करने की योग्यता विकसित करता है। वह कार्य में सीमित 
स्वतंत्रता प्रदान करता है। पुरस्कार एवं दण्ड दोनों के माध्यम से अनुशासन स्थापित किया जाता है, जिसमें दण्ड 
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का अधिक योगदान होता है। सम्प्रेषण एक-मार्गी होता है। आधिनस्थों को प्रत्येक कार्य के लिए उच्च 


अधिकारियों पर निर्भर रहना होता है। निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा इस शैली को समझा जा सकता है- 


बा क 


कर्मचारियों की अनुभवहीनता, असुरक्षा एवं अकुशलता की स्थिति में इस शैली का प्रयोग किया जाता है। 


6.3.2 प्रजातांत्रिक शैली (0९07००८-४7४८ $9०): प्रजातांत्रिक नेता विनिश्चयीकरण प्रक्रिया में 
आधिनस्थों के योगदान को प्रोत्साहित करता है। वह निर्णय लेने से पहले उनका परामर्श लेता है। इस प्रकार की 
शैली खुली हुई, द्विमार्गी सम्प्रेषण वाली शैली है। समूह के सदस्यों के बीच एक उत्तम स्थिति बनाने का प्रयास 
किया जाता है। नेता प्रभुत्व नहीं जमाता है। वह आधिनस्थों को हर प्रकार की स्वतंत्रता देता है, परन्तु 
अनुशासनहीनता उत्पन्न नहीं होने देता। समूह के सदस्यों की अधिकतम योग्यता का लाभ प्राप्त करने के लिए 
नेता, सहभागिता एवं सहयोग पर जोर देता है। इस शैली को निम्न रेखाचित्र द्वारा जाना जा सकता है- 
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जब संगठन द्वारा अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य आधिनस्थों को सम्प्रेषित किये जाते हैं, तब नेता आधिनस्थों की 


सलाह चाहता है, जब आधिनस्थ निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं एवं कर्मचारियों की कुशलता एवं अनुभव का 
लाभ उठाने की स्थितियों में इस शैली का प्रयोग किया जाता है। 


6.3.3लेसेज़ फेयर अथवा अहस्तक्षेपी शैली (55९7 7थ्वां।€ 0: 77९९-/था। $७09]९): इस शैली में 
नेता सभी कार्य एवं समस्याएँ आधिनस्थों पर डाल देता है। आधिनस्थों से आशा की जाती है कि वे ही लक्ष्य 
का निर्धारण करें एवं उनकी प्राप्ति हेतु योजनाएँ बनायें। नेता कोई निर्देश नहीं देता है। वह केवल निष्क्रिय 
निरीक्षक बना रहता है एवं शक्तियों का उपयोग नहीं करता है। केवल आवश्यकता पड़ने पर सलाह देता है। 
समूह के सदस्यों पर उसका बहुत कम नियंत्रण रहता है। जिन संगठनों में लक्ष्यों को पहले से ही सम्प्रेषित कर 
दिया जाता है एवं आधिनस्थों द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, आधिनस्थ अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के 
लिए पूर्ण प्रशिक्षित, उच्च ज्ञान एवं अनुभव वाले होते हैं, ऐसी परिस्थितियों में इस शैली का प्रयोग किया जाता 
है। आधिनस्थ उच्च प्रेरणां वाले, कार्य के प्रति समर्पित होते हैं। इस शैली को निम्न रेखाचित्र द्वारा जाना जा 
सकता है। 


6.3.4 पितातुल्य शि्राश्याब्रांडांट 8१96 - 


इस प्रकार की शैली को अपनाने वाला नेता अपने अधिनस्थों के साथ पितातुल्य व्यवहार करता है। इस शैली 
को अपनाने वाला नेता अपने कर्तचारियों की पूर्ण देखभाल करना है और बदले में उनके विश्वास और नेता के 
प्रति वफादारी का पात्र होता है। कर्मचारी अपने नेता के विश्वासों के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं और स्वच्छन्द 
होकर कोई कार्य नहीं करते हैं। नेता और कर्मचारियों के मध्य सम्बन्ध बहुत ही घनिष्ठ होते हैं। कर्मचारियों से 
नेता के प्रति विश्वास एवं वफादारी के कारण यह अपेक्षा की जाती है कि वे संगठन के साथ लम्बे समय तक 
जुड़े रहें। इस शैली को अपनाने वाले संगठन कर्मचारियों को परिवार जैसा वातावरण प्रदान करते हैं और 
कर्मचारी भी मानते है कि उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। इस प्रकार की नेतृत्व शैली को 
अपनाने वाले नेता उच्च संगठनात्मक कौशलों से युक्त होता है। नेता कर्मचारियों को स्वस्थ कार्य दशाएँ प्रदान 
करता है ताकि संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कोई कमी न रह जाय और यही कर्मचारियों के आत्म 
विश्वास को बढ़ाने में सहायक होता है ताकि संगठन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वे पुरस्कार पद्धति के क्रियान्वयन में 
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भी सहायक होती है। यह शैली कर्मचारियों को पुरस्कार की लालसा में उच्च श्रेणी के प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती 


है और इस तरह के निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाते है। 

6.3.5 व्यवहार शैली २4७७७ ८१0४७, $7'शा,४ : प्रबन्धन के अन्तर्गत इस शैली का प्रयोग 
करने वाले नेता पुरस्कार अथवा दण्ड पद्धति के माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने का प्रयत्न करते 
हैं। इस शैली का सर्वप्रथम वर्णन 947 में मैक्स वेबर द्वारा किया गया और 98। में बर्नार्ड बास द्वारा पुनः 
इसका विश्लेषण किया गया। इस शैली के दो प्रमुख आधार हैं- प्रासंगिक पुरस्कार एवं अपवाद द्वारा प्रबंधन 
प्रासंगिक पुरस्कार:कर्मचारियों के अच्छे प्रदर्शन हेतु उन्हें मनोवैज्ञानिक अथवा भौतिक पुरस्कार प्रदान 
करना। 
अपवाद द्वारा प्रबंधन: यह अवधारणा नेता को यथास्थिति बनाये रखने के लिए प्रेरित करती है। जब 
कर्मचारियों का प्रदर्शन स्तर स्वीकार्य न हो तो उनके प्रदर्शन में आवश्यक सुधार हेतु नेता पहल करते है। यह 
अवधारणा इसलिए भी स्वीकार्य है कि यह प्रबंधक के कार्यभार को काफी हद तक कम करती है और केवल 
उन्ही परिस्थितियों में उनको आगे आने को प्रेरित करती है जब कर्मचारी ठीक ढंग में उनको आगे आने को 
प्रेरित करती है जब कर्मचारी ठीक ढंग से मान्य स्तर का प्रदर्शन न कर रहे हो। इस शैली के माध्यम से नेता 
अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पहचान कर उन्हें एक निश्चित प्रदर्शन स्तर के बदले सन्तुष्ट करने का 
प्रयत्न करते है। इस शैली के माध्यम से नेता पूर्व निर्धारित क्रियाओं और विधियों की कुशलता को बढ़ाने हेतु 
ध्यान केन्द्रित करते हैं। वे संगठन के निर्धारित नियमों को परिवर्तित करने के बजाय उनके पालन पर ही जोर देते 
है। यह शैली एक युक्तिसंगत नेतृत्व को प्रस्तुत करती है जो संगठन के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता 
है। समूह नवाचार हेतु यह शैली बहुत आवश्यक है। इस शैली हेतु संगठनात्मक लक्ष्यों एवं कार्य सम्पादन हेतु 
लोगों की आवश्यकताओं के साथ अपेक्षाओं के समन्वय की आवश्यकता होती है। 

6.3.6 रुपान्तर शैली प7श्ञाईइतिय4704] $09९ 

इस शैली को अपनाने वाला नेता अपने कर्मचारियों के प्रत्यक्षीकरण में बंधा नहीं होता है। उसका 
मुख्य उद्देश्य अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं को परिवर्तित अथवा रुपान्तरित एवं उनकी सोच को पुनः 
निर्देशित करना होता है। इस शैली को अपनाने वाला नेता अपने कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठ और उत्साही 
बनाकर प्रेरित करता है एवं चुनौतियाँ प्रदान करता है। उन्हें क्या प्राप्त करना है इसके लिए अपने कर्मचारियों को 
दूरदर्शी बनाता है साथ ही उनक साथ अपने विचार भी बाँटता है। शुल्ट्ज एवं शुल्टूज के अनुसार रुपान्तरण 
शैली को अपनाने वाले नेता में तीन प्रमुख विशेषताएँ होती है- 


७ स्व-विकास करने वाला व्यक्तित्व, उच्च शक्ति स्तर, जोखिम उठाने की इच्छा एवं 
कर्मचारियों को स्वतंत्र चिंतन हेतु प्रेरित करने के लिए अनियमित युक्तियों के प्रयोग का गुण 
नेता में होता है। 


० व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना। 
० बौद्धिक उद्दीपनों को प्रस्तुत करना। 
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यह शैली प्रबन्धन की ओर से उच्च स्तरीय सम्प्रेषण आधारित होती है। स्पष्ट दृष्टिकोण एवं कुशल 
सम्प्रेषण के माध्यम से नेता, कर्मचारियों को प्रेरित करता है एवं उनकी उत्पादकता व दक्षता को बढ़ाता है। इस 
शैली को अपनाने वाले संगठन में नेता का ध्यान संगठन के वृहद लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर होता है और 
कर्मचारीगण वृहद लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में संगठन के छोटे लक्ष्यों एवं समूह क्रियाओं के सम्पादन की 
ओर होता है। इस शैली को अपनाने वाले नेता अपने कर्मचारियों को ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं जहाँ हर 
व्यक्ति अपनी उच्च आवश्यकताओं की प्राप्ति में सक्षम होता है और एक उत्पादक अधिगम समुदाय का 
सदस्य होता है। यह शैली नैतिक नेतृत्व, प्रेम से निर्देशित करना एवं आध्यात्मिक नेतृत्व का समन्वित रुप होता 
है। प्रेम आधारित, मानवीय दयालुता, सामाजिक न्याय एवं आदि तत्व क्रोध, अविश्वास और घृणा व ईर्श्या को 
समाज कर नेतृत्व की शक्तियों को पुनः खोजते हैं और उसे समृद्ध बनाते है। दूसरे शब्दों में यह शैली मूल्य 
आधारित एवं मानवीय गुणों से युक्त होती है। 

6.3.7 सहभागी शैली 7?4/02७०५॥४९ $096 - इस शैली में आधीनस्थों एवं कर्मचारियों से प्राप्त आगतों 
को भी महत्व दिया जाता है, परन्तु अन्तिम निर्णय सहभागी नेतृत्व के आधार पर ही लिया जाता है। यह शैली 
कर्मचारियों को उत्साहित और प्रेरणा शक्ति को जागृत करती है क्योंकि निर्णयन प्रक्रिया में उनका भी महत्वपूर्ण 
योगदान होता है। कर्मचारियों को यह अनुभव होता है कि उनके अभिमतों को भी महत्व दिया जाता है। जब 
संगठन के भीतर को कोई परेशानी नहीं होती क्यों कि वे भी इस परिवर्तन को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते 
हैं। जब कर्मचारियों द्वारा संगठन लक्ष्यों की प्राप्ति में असफलता प्राप्त होती है तब प्रबन्धक द्वारा कर्मचारियों को 
प्रशिक्षित करने अथवा उनक त्रुटियों को सुधारने के लिए अपनाये जाने वाले उपायों के सन्दर्भ में कर्मचारियों 
द्वारा कोई बाधा नहीं खड़ी की जाती। लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में यह शैली समूह के सदस्यों की वैचारिक भिन्‍नता 
को भी पूर्ण महत्व प्रदान करती है ताकि प्रत्येक क्रिया एवं अन्तिम उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहे। प्रर 
अधिकारियों के साथ-साथ अवरों के विचारों को भी निर्णयन प्रक्रिया में समाहित करना, आधीनस्थ से सलाह 
लेना, अधीनस्थों की त्रुटियों में सहलशीलता के साथ सुधार करना तथा आधीनस्थों द्वारा परिवर्तनों को 
स्वीकार करना आदि इस शैली की प्रमुख विशेषताएँ हैं। 

6.3.8 सहयोगी शैली (०क्‌०-३४7४८ 8७&१96 - 

यह शैली सहभागी शैली के समान ही संगठन के प्रत्येक कर्मचारी की संगठन सम्बन्धी निर्णयों में 
सम्मिलित करने का प्रयत्न करती है। सभी निर्णय सदस्यों के सहयोग, सुझाव के आधार पर या तो बहुमत 
आधारित या मतैक्य समझौतों के रुप में लिये जाते हैं। एक सहयोगी नेता सदैव प्रयत्न्‌ करता है कि कर्मचारियों 
में समूह कार्यों एवं विश्वास को बढ़ावा दे सके। सहयोगी शैली अपनाने वाला नेता नियंतण अथवा शक्तियों 
उसी सीमा तक अपनाता है जिस सीमा तक आवश्यकताओं की पूर्ति में वे बाधक नहीं बनती। यदि 
आवश्यकताएँ अधिक प्रभावकारी बनाती हैं तो वह शक्तियों द्वारा कर्मचारियों पप अपनी पकड़ ढीली भी कर 
देता है। ऐसा संगठन में लक्ष्यों की प्राप्ति एक सहयोगी प्रक्रिया मानी जाती है और यह समूह को भी सशकत 
बनाती है। नेता इस विश्वास के साथ कर्मचारियों को स्वतंत्र वातावरण प्रदान करता है कि यदि उनके पास सभी 
संभाव्य सूचनाएँ हैं तो वे किसी विशेष परिस्थिति में एक सही निर्णय ले सकते हैं। साथ ही नेता इस बात का 
ध्यान रखता है कि कर्मचारियों को निर्णय लेने में कोई बाधा प्रवर अधिकारियों द्वारा न पहँ:3चायी जाय॑ 
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बल्कि उन्हें आवश्यक सुविधाएँ भी प्रदान की जाय। यह शैली लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कर्मचारी और नेता को 


एक दूसरे के बेहद निकट ला देती है और समानता व सशक्तिकरण के दर्शन को संगठन के भीतर मूर्त रुप प्रदान 
करती है। जिसके माध्यम से यह प्रवर प्रशासकों एवं आधीनस्थों के मध्य सामान्यतया पाये जाने वाले 
अविश्वासों को कम कर देती है। इस शैली को अपनाने वाले नेता में जो प्रमुख गुण पाये जाते हैं, वे हैं- 


० प्रेरणात्मक वचनबद्धता एवं क्रियाएँ, 

० सहयोगियों की समस्याओं का समाधान ढूंढने वाला, 

* वृहद स्तर पर समर्पण को बढ़ावा देना, 

*» आशाओं एवं सहभागिताओं को स्थिरता के साथ बनाये रखना। 


इस प्रकार सहयोगी निर्णयन प्रजातांत्रिक होता है और वृहद विचार-विमर्श के पश्चात्‌ मतैक्य के साथ 
बहुमत आधारित होता है। सामान्यतया निर्णयन प्रक्रिया में मतैक्य स्थापित करना अत्यन्त कठिन कार्य होता है, 
परन्तु इस शैली पर आधारित होने से निर्णयन प्रक्रिया सरल, मतैक्य आधारित और जनतांत्रिक हो जाती है। 
6.4क्रियाकलाप 
. नेतृत्व की शैली से आप क्‍या समझते है? 
2. नेतृत्व की विभिन्‍न शैलियों के गुण तथा दोषों पर एक टिप्पणी लिखिये। 
3. नेतृत्व की किस शैली को आप अपनी शैक्षिक संस्था के विकास के लिए उपयुक्त मानते है 
और क्‍यों? 
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इकाई 7 नेतृत्व का मापन 





7.] प्रस्तावना 

7.2 उद्देश्य 

7.3 नेतृत्व का मापन 

7.4 नेतृत्व के मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण 
7.4.। नेतृत्व कौशल अनुसूची 
7.4.2कम वरीयता प्राप्त कर्मचारी पैमाना 
7.4.3नेता-सदस्य विनिमय उपकरण 
7.4.3बहुकारक नेतृत्व प्रश्नावली 
7.4.4नेतृत्व व्यवहार वर्णन प्रश्नावली 
7.4.5 नेतृत्व अभिमत प्रश्नावली 
7.4.6 पर्यवेक्षकीय व्यवहार वप्रन प्रश्नावली 

7.4.7नेतृत्व प्रभावशीलता तथा अनुकूलता वर्णन प्रश्नावली 

7.4.8नेतृत्व क्रियाएँ अनुसूची 

7.5 निबंधात्मक प्रश्न 

7.6 संदर्भ एवं उपयोगी पुस्तकें 


+7.4 प्रस्तावना 


शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में उच्च अधिकारियों अथवा नेता द्वारा आधिनस्थ अथवा सहकर्मियों के हृदय को 
जीतने वाला, उनक” सहयोग व परामर्श, पुरस्कार-दण्ड देने, अनुशासन बनाये रखने वाला व्यावहार व्यक्तिक 
अथवा अर्जित गुण, परिस्थितियों पर आधारित होता है, शैक्षिक नेतृत्व कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन के 
अनुकूल शिक्षा के विकास, सामूहिक कार्यक्रम में समन्वय, शिक्षा में नियजन एवं संलग्नता की सफलता हेतु 
शैक्षिक नेतृत्व अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर उन्‍नति, विकास, विद्यालय की प्रगति हेतु एक 
कुशल नेता की आवश्यकता होती है। एक शैक्षिक नेता सामाजिकता, सामाजिक जागरुकता बनाये रखने, 
सामाजिक विशेश्ताओं के अनुकूल विद्यालय की व्यवस्था करने, उच्च शैक्षिक प्रबन्धन हेतु महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाता है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय प्रबन्धन में प्रबन्धक अथवा प्रधानाचार्य एवं कक्षा स्तर पर 


अध्यापक नेता की भूमिका निभाता है। 





उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 


शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन 4०) 202 


किसी भी शैक्षिक संस्था में नेतृत्व संस्थागत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य परिवेश को इस प्रकार निश्चित 


करता है कि प्रधानाचार्य, शिक्षक, गैर-शिक्षण्‌ त्तर कर्मचारी एवं छात्र सभी शैक्षिक संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति 
हेतु तत्पर हो कर कार्य करते हैं। चूँकि एक शैक्षिक संस्था के उत्थान से समाज का उत्थान जुड़ा होता है अतः 
शैक्षिक नेता का उत्तरदायित्व बहुत अधिक जटिल एवं महत्वपूर्ण होता है। शैक्षिक संस्था के प्रबन्ध में शैक्षिक 
नेतृत्व निहित है तथा शैक्षिक नेतृत्व में संस्थागत लक्ष्य को प्राप्त करने के दक्ष एवं प्रभावशाली तरीके निहित 
होते हैं। 


7.2उद्देश्य 








इस इकाई को पढ़ने के बाद आप 


० नेतृत्व मापन की आवश्यकता एवं महत्व को जान सकेंगे 

० नेतृत्व मापन के कार्यों को समझ सकेंगे 

० नेतृत्व मापन से परिचित हो सकेंगे। 

० नेतृत्व मापन में प्रयुक्त विभिन्‍न उपकरण के बरे में जान सकेगें। 


० नेतृत्व मापन में विभिन्‍न उपकरणों के महत्व को जान सकेंगे। 


7.3 नेतृत्व का मापन 


किसी शैक्षिक संस्थान की सफलता, उसके छात्रों की शैक्षिक तथा अन्य क्षेत्रो में उपलब्धि एवं 
कर्मचारिय/शिक्षक का व्यावसायिक विकास, उनकी कार्यसंतुष्टि, कार्य समर्पण, निष्ठा आदि संस्थागत नेतृत्व 
पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण भी कुशल नेतृत्व पर 
निर्भर करता है। अतः एक संस्था के सफल प्रदर्शन के लिए कुशल व प्रतिभाशाली नेतृत्व आवश्यक होता है 
तथा नेतृत्व को बेहतर बनाने के लिये नेतृत्व मापन की आवश्यकता होती है जो संस्था में उच्च अधिकारियों 
शिक्षको/कर्मचारियों तथा स्वयं द्वारा किया जाता है। 


नेतृत्व मापन द्वारा ही शैक्षिक नेता का व्यकितगत विकास संभव हो पाता है क्यूँकि मापन द्वारा उनके कार्य- 
व्यवहार के कमजोर पक्ष की पहचानकर उपयुक्त प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम द्वारा व्यवसायिक विकास के 
अवसर दिये जा सकते हैं। प्रोन्नति संबंधी निर्णय लेने में तथा संस्था में उपयुक्त कार्यसंस्कृति के वातावरण को 
विकसित करने के लिए भी नेतृत्व मापन की मदद ली जाती है। संस्था में नवाचार लागू करने में उपलब्ध 
संसाधन के छात्र हित हेतु अधिकतम उपयोग हेतु, छात्र एवं अभिभावक/समाज की आकांक्षाओं व 
अपेक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए भी नेतृत्व मापन आवश्यक होता है। 
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नेतृत्व गुणों, शैलियों, व्यवहारों आदि सभी के अध्ययन के पश्चात्‌ नेतृत्व के मापन का अध्ययन भी आवश्यक 
है। गुणो, शैलियों, व्यवहारों की पहचान भी मापन द्वारा ही होती है। नेतृत्व के मापन के माध्यम से नेतृत्व के 
गुण दोषों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है, विभिन्‍न शैलियों की विशेषताएँ ज्ञात होती हैं और साथ ही संगठन के 
उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होती है इसका उत्तर भी प्राप्त हो जाता है। नेतृत्व 
मापन या मूल्यांकन द्वारा ही नेतृत्व प्रशिक्षण का कार्य सफलता पूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है क्योंकि 
इसके द्वारा ही उन प्रभावी शैलियों तथा व्यवहारों का ज्ञान प्राप्त होता है जो किसी नेता को परिस्थिति विशेष में 
प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करने लायक बनाती है। 


नेतृत्व मापन के कार्य- 


नेतृत्व मापन के मुख्य रुप से तीन कार्य ह ते है- 


]. कर्मचारियों /अधीनस्थ का प्रबंधन जिससे उनके समय, समस्या एवं कोशल का बेहतर उपयोग संस्थागत 
उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जा सके। 


2. अधीनस्थ का व्यावसायिक विकास करना। 
3, संस्था का विकास करना। 


नेतृत्व मापन का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि नेतृत्व का प्रारंभिक काल से ही अपेक्षाकृत सरल 
विधियों जैसे कि-उच्च अधिकारियों द्वारा प्रेक्षण, व्यवहार जाँचसूची, मूल्यांकन आदि के द्वारा नेतृत्व के कार्य 
,कर्तव्य तथा प्रोन्‍नति का निश्चित किया जाता था। परंतु उक्त विधियाँ नेतृत्व मापन के क्षेत्र में विश्वसनीय एवं 
वैध नहीं थी। अतः अधिक विश्वसनीय, वैध तथा व्यापक मापन विधियों की आवश्यकता महसूस की गई जो 
अधिक विस्तृत रूप में नेतृत्व को मापन करें। नेता के गुण, व्यवहार, परिस्थिति, छात्र-उपलब्धि, नेतृत्व 
कार्यविधियाँ आदि कुछ बिंदू है जिनके आधार पर नेतृत्व का मापन किया जाता है। 


नेतृत्व मापन हेतु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है कि आखिरकार नेतृत्व के किन पक्षों का मापन किया जाये 
ओर किन पक्ष का नहीं? सामान्यतः मापन उपकरण नेतृत्व व्यवहार तथा कार्य के मापित करने के बदले नेतृत्व 
गुण के मापने पर आधारित होते हैं। विशेष रूप से शैक्षिक संस्थाओं में छात्र-अधिगम, अभिभावक तथा छात्र 
संतुष्टि, विद्यालय-समुदाय संबंध आदि कुछ ऐसे बिन्दु हैं जिन पर नेतृत्व मापन को केन्द्रीकृत होना चाहिए| 


शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक नेता (प्रशासक) से की जानेवाली कार्य अपेक्षाओं एवं उसके द्वारा किये गये कार्यों 
के मापन हेतु प्रयास सदियों से जारी है। शैक्षिक नेतृत्व की विभिन्‍न परिभाषाओं तथा सिद्धान्त के आधार पर 
नेतृत्व को 930 से 950 तक मुख्यतया उपहार माना गया जिसके लिए कुछ आवश्यक गुण महत्वपूर्ण होते 


हैं 





उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 94 


शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन 4७०१) 202 


अतः मुख्यतया नेतृत्व मापन की शुरुआत गुण सिद्धान्त से मानी जाती है। अन्य नेतृत्व सिद्धान्त जैसे- 
व्यवहारात्मक सिद्धान्त, परिस्थितियात्मक अथवा स्थितिपरक सिद्धान्त तथा कुछ नवीन सिद्धान्त जैसे कि 
रूपान्तरकारी नेतृत्व सिद्धान्त (प्याईणागराक्मांणा॥। [,०8१0०४७॥9०9 ॥॥००9), मूल्य आधारित नेतृत्व 
(५०४८ 348८0) सिद्धान्त के द्वारा भी नेतृत्व को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। किन्तु अब तक नेतृत्व का 
कोई एक सर्वसम्मान सिद्धान्त नहीं होने से नेतृत्व मापन की भी कोई एक सर्वमान्य विधि विकसित नहीं हो 
पायी है। नेतृत्व मापन के उपकरण तथा विधियाँ संबंधित नेतृत्व सिद्धान्त पर आधारित ह ते हैं। विभिन्‍न 
सिद्धान्त के अंतर्गत नेतृत्व के विभिन्‍न पक्ष का अध्ययन किया जाता है। नेतृत्व के क्षेत्र में केई सिद्धान्त 
प्रचलित है जैसे- 


. गुण सिद्धान्त 
2. व्यवहारात्मक सिद्धान्त 
3. परिस्थितिनात्मक या स्थितिपरक सिद्धान्त 
4. सामाजिक विनिमय सिद्धान्त 
5. रुपान्तरण सिद्धान्त 
6. मूल्य आधारित सिद्धान्त, आदि। 
नेतृत्व सिद्धान्त के तहत किसी संस्था में नेतृत्व का मापन इस तथ्य पर निर्भर करता है कि नेतृत्व 
संबंधी दिन पक्षों का मापन किया जाता है। नेतृत्व सामान्यतया पर्यवेक्षको व प्रशासको के नेतृत्व 
व्यवहार/गुण/कोशल/क्रिया पर आधारित होता है 


नेतृत्व के विभिन्‍न सिद्धान्त के लिए प्रश्नावली, चुनाव, नामांकन, कोटिक्रम (२थ॥ता8), नेतृत्व व्यवहार 
मापन/प्रेक्षण, पूर्व नेतृत्व व्यवहार मापने आदि विधिय' का प्रयग शिक्षा जगत में किया जाता रहा है। उपर्युक्त 
विधियों द्वारा नेतृत्व का मापन विभिन्‍न सिद्धांतों के अंतर्गत निम्न पक्ष/बिन्दुओं पर किया जाता है- 

० नेता एवं अधिनस्थ के गुण 

० नेता एवं /अधिनस्थ का व्यवहार 

० परिस्थितियाँ 

० नेता एवं अधिनस्थ की अन्तक्र्रिया 

* करिश्मा तथा अन्य पक्ष 


नेतृत्व मापन के उपलब्ध उपकरण नेतृत्व क्षेत्र में कार्य की शुरुआत करने वाल प्रारंभिक नेताओं /प्रशासको 
के नेतृत्व का मापन करने के साथ ही शिक्षा क्षेत्र में स्थापित नेताओं के नेतृत्व के मापन कार्य भी करते हैं। 


नेतृत्व के मापन हेतु रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, अनुसूची आदि कई उपकरनो को प्रयोग में लाया जाता है। नेतृत्व 
मापन हेतु प्रयुक्त कुछ उपकरण निम्न हैं: 
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तय ऋतत्व कशल अतुसूच ऊ_ .,)३-३$फरोंय््फऑककणकफ 


नेतृत्व कौशल अनुसूची का निर्माण (7०5 870 ('॥4एशं। ने 985 में किया था। नेतृत्व कौशल 
अनुसूची का प्रयोग छात्रो के नेतृत्व कौशल एवं क्षमताओं को मापने हेतु किया जाता है जिससे विद्यालय एवं 
समाज छात्र की नेतृत्व प्रतिभा के बारे में जान कर भविष्य में उन्हें कुशल नेतृत्व के अवसर तथा प्रशिक्षण 
प्रदान कर उनके विकास में योगदान दे सके। इस अनुसूची में 25 नेतृत्व संबंधी कथनो का लिकर्ट मापनी पर 
मापन छात्र तथा अध्यापको द्वारा किया जाता है। उक्त 25 कथन नेतृत्व के नो पक्ष -नेतृत्व के आधार, 
लिखित सम्प्रेषण, वाक क्षमता, मूल्य स्पष्टता, निर्णयन कौशल, समूह गतिकी कौशल, समस्या समाधान 
कौशल, व्यक्तिगत विकास कौशल, नियोजन कौशल से संबंधित होते हैं। इस अनुसूची के द्वारा नेतृत्व मापन से 
नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमो की गुणवत्ता जाँचने में तथा नेतृत्व में छात्र निर्धारण में सहायता मिलती है। 


7.4.2 कम वरीयता प्राप्त कर्मचारी पैमाना [,८३६ ?-रल-०्त 0०0जए़०ण-तथ- 5८4० 


इस पैमाना के द्वारा नेतृत्व का कार्य-आधारित तथा संबंध-शैलिओं का विश्लेषण कर नेतृत्व का मापन किया 
जाता है। प्रासंगिकता सिद्धान्त पर आधारित यह 8 पद द्विध्रुवीय विश्लेषण पैमाना जाँच करता है कि 
नेतृत्व/प्रशासक किस संस्थागत कर्मचारी के साथ कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करता है। इस स्केल पर 
उच्च अंक दर्शाते हैं कि नेता व्यक्तिगत संबंध को वरीयता देते हैं, जबकि कम अंक उत्पादन व कार्य कर बल 
देते हैं। 


7.4.3 नेता-सदस्य विनिमय उपकरण [ ,€46९- शशाए८- +जऋटाब्राए९ फाशाप्राशा 


नेता-सदस्य विनिमय उपकरण किसी संस्था के मध्य एवं निम्न प्रबंध स्तर पर नेता एवं आधीनस्थ तथा स्वयं 
अधिनस्थ के मध्य सामाजिक संबंध का विश्लेषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि वे दोनों पक्ष 
एक-दूसरे की अपेक्षाओं को किस स्तर तक सन्तुष्ट करते हैं। यह उपकरण सामाजिक विनिमय सिद्धान्त पर 
आधारित है जिसमें सात पदों पर नेता एवं आधिनस्थ/सदस्य के संबंध की जाँच आधीनस्थ द्वारा दिये गये 
जवाबो से होती है। वस्तुतः यह उपकरण उच्च प्रबंध स्तर पर कार्य नहीं करता है। यह उपकरण उच्च तनाव 
युक्त संस्था वातावरण के लिए भी उपयुक्त नहीं होता है क्यूँकि नियम कठोरता एवं तनाव युक्त संस्था में नेता 
आधीनस्थ सामाजिक संबंध को प्रभावित करते हैं। यह पदानुक्रम (र|७४०॥४००|) संस्थागत संरचना के लिए 
उपयुक्त है नकि समतल (79) संस्थागत संरचना के लिए। 


7.4.3 बहुकारक नेतृत्व प्रश्नावली 


बहूकारक नेतृत्व प्रश्नावली का निर्माण 3485 १ ४५४०॥० ने 985 में किया था। नवीन करिश्माई/नवीन 
नेतृत्व सिद्धान्त जैसे-मूल्य आधारित नेतृत्व सिद्धान्त, रूपान्तरण नेतृत्व सिद्धान्त आदि पर आधारित है। पाँच- 
पद लिकर्ट पैमाने पप आधारित यह उपकरण नेतृत्व के गुणों तथा इन गुणों के आधिनस्थन पर को अधीनस्थ 
द्वारा प्राप्त उत्तों से जाँचना है। यह उपकरण विभिनन नेतृत्व शैलियों जैसे रूपान्तरण (हक्षाणि॥4079), 
अहस्तक्षेपी (]885००2 शा।०) आदि का किसी नेता के कार्य प्रदर्शन में अध्ययन करता है। शैक्षिक तथा अन्य 
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संस्थाओं जहाँ नेतृत्व अधीनस्थ के कार्य-व्यवहार तथा प्रदर्शन को प्रभावित करता है इस उपकरण को प्रयोग 
में लाया जा सकता है किंतु नौकरशाही वातावरण (क८ब््ा०९-्रां८ थाशा-०ञ॥०ा) वाली संस्थाओं जहाँ 
नियम व संरचना प्रमुख होते हैं तथा नेतृत्व का अधीनस्थ पर कम प्रभाव पड़ता है, इस उपकरण का प्रयोग 
उचित नहीं होता है। 


7.4.5 नेतृत्व व्यवहार वर्णन प्रश्नावली (द लीडर बिहेवियर ड्रिस्क्रिपशन क्वैश्वनायर ।,800): ,8700 
स्टेट यूनिवर्सिटी में हेम्फिल एवं कृन्स द्वारा निर्मित किया गया। यह उपकरण समूह के सदस्यों द्वारा नेतृत्व 
व्यवहार के दो आयाम इनिशियेटिंग स्ट्रक्चर ([$) एवं कन्सीडरेशन ((0) पर नेता के व्यवहार को परिभाषित 
करता है। इसमें प्रत्येक आयाम के 5 कथनो को पंच बिन्दू पैमाने- | 3]9895, शीश, (00०8४0०॥7०।9, 
$८१७०, ८ए०- पर मापित किया जाता है। यहाँ कन्सीडरेशन के तहत नेता एवं अधीनस्थों के मध्य सम्मान, 
विश्वास, दोस्ती एवं गर्मजोशी पूर्ण संबंधो को स्थान मिलता है। जहाँ नेता ओपचारिक एवं समाजवादी नहीं 
होता है एवं वह अधीनस्थों से सहानभूति रखता है। इनिशियटिंग स्ट्रक्चर के तहत नियम आधारित संस्थागत 
संरचना, सम्प्रेषण एवं कार्य करने के तरीको से नेतृत्व अपने अधीनस्थों से कार्य पूर्ण करवाता है। शोध में ज्ञात 
हुआ है कि इन दोनो में से किसी एक आयाम पर उच्च अंक प्राप्त करने वाले नेता को अधीनस्थों तथा उच्च 
अधिकारियों द्वारा पूर्ण नहीं माना जाता है। किसी नेता के व्यवहार में इन दोनों आयामों का मेल महत्वपूर्ण 
होता है। 


इस उपकरण के द्वारा निम्नलिखित चार प्रबन्धकीय शैलियों का ज्ञान होत है- 


. हाई इनिशियेटिंग स्ट्रक्चर, हाई कन्सीडरेशन प्ा$, प्र 
2. लो इनिशियेटिंग स्ट्रक्चर, हाई कन्सीडरेशन ।॥$, पर 
3. लो इनिशियेटिंग स्ट्रक्चर, लो कन्सीडरेशन ॥5$, [,0: 
4. हाई इनिशियेटिंग स्ट्रक्चर, लो कन्सीडरेशन प्ला$, [,0 


7.4.5 नेतृत्व अभिमत प्रश्नावली (द लीडर ओपिनियन क्वेश्रनायर ,00): इस उपकरण में दो मुख्य 
तत्वों स्ट्रक्चर एवं कन्सीड्रेशन पर नेता के गुणों का मापन 40 कथरनों में पंच बिन्दू पैमाने पर किया जाता है। इस 
उपकरण का विकास साइन्स रिसर्च एसोसिएट्स, शिकागो द्वारा 960 में किया गया। इसमें अंकों का विस्तार 
शून्य से चार तक होता है। 


7.4.6 पर्यवेक्षकीय व्यवहार वप्रन प्रश्नावली (सुपरबाइज़री बिहेवियर ड्रिस्क्रिप्णन 587): यह 
उपकरण उच्च अधिकारियों के व्यावहारों का निम्न आधिनस्थों द्वारा प्रेक्षण का मापन करता है। इसको ३0०0 
फ्लैशमैन द्वारा & [०४१७/- 9९०॥4एं०प्रा 6०४८०७४० +० 770प57%9 के नाम से स्टौगडिल (एडीटेड) की ' 
[,2806607/ 8९०॥94एं0०प्रा : ॥8$ 66850०फआञणा! दे गार्वषप्राध्याला में प्रकाशित किया गया। यह 48 कथनों की 
प्रश्नावली है जो इनिशियेटिंग स्ट्रक्चर एवं कन्सीड्रेशन दो आयामों पर नेतृत्व का मापन करती है। उक्त 48 
कथनों का पंच बिन्दू पैमाने पर (0 से 4) मापन किया जाता है। 
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7.4.7 नेतृत्व प्रभावशीलता तथा अनुकूलता वर्णन प्रश्नावली (लीडर इफेक्टिवनेस एण्ड... 


एडैपटेबिलिटी ड्रिस्क्रिप्शन .70.९५॥0)): इस उपकरण का विकास हरसे तथा ब्लेडचार्ड द्वारा 978 में किया 
गया। यह नेतृत्व व्यावहार के तीन पक्षों नेतृत्व शैली, नेतृत्व शैली का विस्तार एवं शैली अनुकूलनशीलता का 
मापन करता है। यह उपकरण स्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धान्त पर आधारित है। यह आधिनस्थ कर्मचारियों पर यह 
जानने के लिए प्रशासित किया जाता है कि वे प्रबन्धक की नेतृत्व शैली का प्रेक्षण किस प्रकार करते हैं। इसमें 
2 कथन होते हैं। प्रत्येक परिस्थिति के लिए चार विकल्प होते हैं जिनमें से एक प्रबन्धक को चुनना होता है। 


7.4.8 नेतृत्व क्रियाएँ अनुसूची - 


नेतृत्व अनुसूची का निर्माण ंञ्राष् & ॥०प2८४ ने 993 में किया था। इस अनुसूची में पंचपदीय 
लिकर्ट पैमाने पर 30 पदों द्वारा पाँच नेतृत्व क्रियाओं का मापन किया जाता है। इन पंच नेतृत्व क्रियाओं में 
प्रक्रिया को चुनोती देना, सम्मिलित दृष्टिकोण को प्रेरित करना, ओरों को कार्य करने के लिए तैयार 
करना/क्षमताएँ विकसित करना, प्रतिदर्शन देना, प्रोत्साहन देना सम्मिलित है। 


[.73-$०॥ नेता स्वयं ॥श-008०ए० अधिनस्थों की प्रतिक्रिया को मापित करता है। इस अनुसूची का 
उद्देश्य संस्था में वास्तविक नेतृत्व व्यवहार का मापन हता है। साथ ही तथा रुपान्तरण नेतृत्व शैलियों में 
अन्तर ज्ञान करने का कार्य भी यह अनुसूची करती है। 


7.5 निबंधात्मक प्रश्न 
. नेतृत्व मापन हेतु कौन-कौन से उपकरण प्रयोग में लाये जाते है? 
2. 7.8700 एवं 587 से आप का समझते है? 
3. नेतृत्व मापन क्यों आवश्यक है? 
4. नेतृत्व मापन के कौन कौन से कार्य है? 
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इकाई 8 शैक्षिक नियोजन 





8.। प्रस्तावना 

8.2 उद्देश्य 

8.3 शैक्षिक नियोजन: अर्थ एवं परिभाषा 
8.4 शैक्षिक नियोजन के उपागम 

8.5 परिप्रेक्ष्यनियोजन 

8.6 संस्थागत नियोजन 

8.7 क्रियाकलाप 

8.8 संदर्भ एवं उपयोगी पुस्तकें 


8.प्रस्तावना 


वर्तमान गत्यात्मक अर्थव्यवस्थाओं के परिवेश में नियोजन की आवश्यकता किसी भी संस्था के संगठन, 

संचालन, नियंत्रण एवं विकास हेतु महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शाब्दिक अर्थ में नियोजन से तात्पर्य है, किसी 
भी कार्य को कैसे करना है, क्या करना है, कब करना हैं एवं किसके द्वारा किया जाना है, इसकी रूपरेखा पहले 
से ही तैयार कर लेना। चूंकि वर्तमान परिवेश में अर्थव्यवस्थाओं में बहुत ही शीघ्रता से परिवर्तन होते रहते हैं, 
इसलिए इन परिवर्तनों के अनुरूप संस्थाओं के कुशल संगठन, संचालन एवं नियंत्रण हेतु नियोजन अत्यन्त 
आवश्यक एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नियोजन भविष्य में किये जाने वाले कार्यों के लिए पहले से तैयार की 
जाने वाली रूपरेखा है, ताकि अधिकतम संभावित साधनों के द्वारा कुछ विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। 
अतः हम कह सकते हैं कि नियोजन भावी कार्यों की बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी है। एक कुशल प्रबंधक की कुशलता 
इस बात पर निर्भर करती है, कि वह भविष्य में होने वाले परिवर्तनों एवं आने वाली समस्याओं का पूर्वाभास 
करके उनसे निपटने हेतु आवश्यक क्रियाओं की योजना पहले से ही बना ले। प्रबंधन के क्षेत्र में नियोजन प्रथम 
महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। संगठन चाहे छोटा हो अथवा बड़ा उसमें नियोजन की आवश्यकता होती है। 
बिना इसके संगठन के किसी भी कार्य को सुचारू ढंग से संचालित नहीं किया जा सकता और न ही 
कर्मचारियों की क्रियाविधि को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार नियोजन प्रबंधन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण 
अंग है, जिसमें प्रबंधन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित कार्य प्रणाली पूर्व में ही तैयार कर ली जाती है, 
ताकि लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। 


8.2 उद्देश्य 


इस इकाई को पढ़ने के बाद आप 
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० शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता को समझ सकेंगे। 
० शैक्षिक नियोजन के अर्थ से परिचित हो सकेंगे। 
० शैक्षिक नियोजन के विभिन्‍न उपागमों के बारे में जान सकेगे। 
० परिप्रेक्ष्य नियोजन के अर्थ एवं प्रकारों को बता सकेंगे। 
० संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया एवं महत्व के बारे में जान सकेंगे। 


8.3 शैक्षिक नियोजन: अर्थ एवं परिभाषा 


वर्तमान वैश्विक युग में जहाँ शिक्षा को भी एक सेवा प्रविधि ($०ए०० 970००७७) माना जा रहा है नियोजन 
एक महत्वपूर्ण केंद्रबिंदू बन गया है। विशेषत: विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में शैक्षिक नियोजन 
आवश्यक है क्योंकि शैक्षिक प्रबंधन प्रक्रिया का यह प्रारंभिक चरण है। 


शिक्षा में नियोजन अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि यह शिक्षा में परिणामस्वरूप एवं गुणात्मक सुधार के 
कार्यक्रमों को आधार प्रदान करती है। शैक्षिक नियोजन को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए नियोजन का 
अर्थ एवं महत्व जान लेना अत्यन्त आवश्यक है, जो कि अग्रलिखित है- 


शैक्षिक नियोजन (000८४४०॥५७। 7]9॥7॥2): शैक्षिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा के क्षेत्र 
में उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु किस प्रकार उपयोग किया जाय, का विवरण 
निहित होता है। शैक्षिक नियोजन ऐसे प्रयासों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, जिनके माध्यम से 
शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक, तकनीकी से वैज्ञानिक स्तर तक, बालक से वृद्ध तक सभी 
के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने एवं शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना संभव हो पाता है। 


शैक्षिक नियोजन वर्तमान समय में भविष्य में प्राप्त किये जाने वाले शैक्षिक लक्ष्यों की तैयारी है। इसके 
माध्यम से शिक्षा सम्बन्धी विभिन्‍न समस्याओं का ज्ञान प्राप्त कर उनके समाधान हेतु आवश्यक तैयारियाँ की 
जाती हैं। शिक्षा परिवर्तन का एक प्रमुख साधन है अतः इसके नियोजन के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का 
अधिकतम सम्भाव्य उपयोग करके विकास की गति को बढ़ावा दिया जा सकता है, सामाजिक बुराइयों में कमी 
लाकर समाज के पुनर्निर्माण एवं सांस्कृतिक विकास के उच्च स्तर पर पहुँचाकर सामाजिक परिवर्तन का एक 
सशक्त मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। भारत में शैक्षिक नियोजन का प्रांरभ 854 के कुछ घोषणापत्र से माना 
जाता है। 938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय नियोजन समिति (४७॥०१8| ?]क्ापरा8 
((०७॥77॥०) द्वारा भी नियोजन की अवधारणा दी गई। 


केन्द्रीय शिक्षा सलाहाकार परिषद ((७॥08] 4१एं5०-७ 3040 ० 707८४४००) का नाम भी नियोजन के 
क्षेत्र में उल्लेखनीय है। 950 से नियोजन आयोग (0]9778 (2०7॥7॥००८) अनेक पंचवर्षीय योजनाओं तथा 
वार्षिक योजनाओं के माध्यम से शैक्षिक नियोजन के कार्य को पूर्ण कर रहा है। 


उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 80] 


जैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन ७7) 202 


ज्क्षिक नियोजन की विशेषताएँ; जेक्षिक नियोजन की प्रमुख विशेवतात किललिखित ही ..]|]|7|7ए77ः 


शैक्षिक नियोजन वर्तमान में भविष्य की तैयारी है। 
इसके माध्यम से शैक्षिक समस्याओं, उनके कारणों एवं समाधानों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 
. शैक्षिक नियोजन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें पूर्व और पश्च योजनाएँ एक-दूसरे से जुड़ी 


रहती हैं। 
2. शैक्षिक नियोजन शैक्षिक समस्याओं के समाधान के साथ-साथ सांस्कृतिक उत्थान एवं समाज के 
पुनर्निर्माण में भी सहायक होता है। 


3. शैक्षिक नियोजन परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार की शैक्षिक उपलब्धि में सहायक होता है। 
4. इसमें तात्कालिक एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार की योजनाओं का समावेश होता है, ताकि निम्न 
गम्भीरता वाली समस्याओं के समाधान के साथ-साथ अधिक गम्भीर समस्याओं का भी समाधान 
किया जा सके। 
5. शैक्षिक नियोजन परिवर्तन के प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता है। 
नियोजन: अर्थ, परिभाषाएँ: 


वेब्स्टर (००४०) के अंतर्राष्ट्रीय शब्द कोश ने नियोजन को योजनाओं को बनाने, क्रियान्वयन के कार्य 
अथवा प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। नियोजन संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनायी जाने वाली 
क्रियाओं की भविष्यवाणी है। यह पूर्वनिर्धारित क्रियाविधि है। यह भविष्य की क्रियाओं का वर्तमान में प्रक्षेपण 
है। दूसरे शब्दों में नियोजन भविष्य में की जाने वाली क्रियाओं की एक रूपरेखा प्ररस्तुत करता है, ताकि एक 
निश्चित समय में निश्चित लागत पर, निश्चित परिणाम की प्राप्ति की जा सके। 


विशेषज्ञों एवं विद्वानों द्वारा नियोजन को निम्नलिखित दो रूपों में परिभाषित किया जा सकता है- 
भविष्य आधारित (845९० ०॥ |ए्रापरा7५)- “नियोजन भविष्य को बाँधने वाला एक जाल है।”” -एलेन 
““नियोजन, भविष्य में क्या किया जाना है, इसकी पूर्वधारणा है।”” -कृन्ट्ज 
““नियोजन पूर्वनिर्धारित विनिश्चयीकरण है।” '-आर0ल0 एकाफ 


““नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भविष्य में किये जाने वाले कार्यों के लिए निर्णयों के समुच्चय को 
तैयार किया जाता है जो साधनों के द्वारा लक्ष्य प्राप्त की ओर निर्देशित होते है।”” ड्रार 
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चिंतन प्रका्य (१५4 तांग्राताए णाटांगा):..........------ःऱए़ 

““नियोजन बुद्धिमत्ता पूर्ण क्रियाओं हेतु एक चिंतन प्रक्रिया, एक संगठित भविष्यवाणी एवं सत्य एवं 
अनुभवों पर आधारित दृरदर्शिता है।''-(अलफ्रेड एवं बेट्टी) 

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि भविष्य में क्या किया जाना है, इसे वर्तमान में निश्चित करना 
ही नियोजन है। यह करने से पहले सोचने की प्रक्रिया है। यह एक निश्चित, लिखित अवधारणा है, जिसमें एक 
उद्देश्य एवं एक क्रिया कथन समाहित होता है। उद्देश्य साध्य हैं एवं क्रिया कथन उस साध्य की प्राप्ति हेतु साधन 
हैं। दूसरे शब्दों में, उद्देश्य प्रबंधन को लक्ष्य प्रदान करते हैं और क्रिया कथन उस लक्ष्य को साधने हेतु बाण। इस 
प्रकार सुनिश्चित ढंग से निर्मित योजना कब, क्या, कहाँ, कैसे करना है, इसका वर्णन करती है। 
नियोजन प्रक्रिया के चरण (508& | 6 शीक्षाताए ?70०25$): नियोजन वृहद रूप से प्रबंधकीय 
क्रिया है। इसके लिये नियोजनकर्ता को बहुत सारा समय देना एवं प्रयास करना पड़ता है। उन्हें ऐसी युक्तियों को 
अपनाने की आवश्यकता होती है, जो त्रुटियों एवं महंगी गल्तियों को न के बराबर कर सकें अन्यथा ये सम्पूर्ण 
उद्यम को हानि पहुँचा सकती हैं। इस प्रकार की युक्तियों में निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं- 
() उद्देश्य निर्धारण: नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है-संगठन के लक्ष्य की पहचान करना। उद्देश्य निर्धारण 
से पूर्व संगठन को प्रभावित करने वाली आन्तरिक एवं बाह्य गतिविधियों एवं परिस्थितियों का सूक्ष्मता से 
परीक्षण करना आवश्यक होता है। उद्देश्य स्पष्ट रूप से ये निर्देशित करने वाले होने चाहिए कि क्या प्राप्त करना 
है, किन क्रियाओं के माध्मय से प्राप्त करना है, किसके द्वारा प्रदर्शन करना है, कैसे और कब उनकी प्राप्ति 
सम्भव है? दूसरे शब्दों में, प्रबंधक द्वारा संगठन में किये जाने वाले प्रयासों के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश 
दिया जाना चाहिए ताकि सभी क्रियाएँ सही दिशा में सम्पन्न हो सकें। 
(2) रूपरेखा निर्धारण: उद्देश्य निर्धारण के बाद नियोजन की रूपरेखा का निर्धारण आवश्यक होता है। 
रूपरेखा वातावरण के सन्दर्भ में पूर्वमान्यताएँ होती हैं जिनमें योजनाएँ निर्मित एवं क्रियान्वित की जाती हैं। 
इसके साथ ही उपलब्ध आवश्यक संसाधनों की जानकारी, उनकी उपयोगिता की जाँच एवं उनकी कार्य 
प्रणाली का विश्लेषण एवं मूल्यांकन भी आवश्यक होता है। 
(3) विकल्पों का चयन एवं मूल्यांकन: उद्देश्य निर्धारण एवं नियोजन की रूपरेखा निर्धारण के पश्चात्‌ 
वैकल्पिक क्रियाओं की पहचान की आवश्यकता होती है। नियोजन में चयन एक महत्वपूर्ण अवस्था होती हैं 
जिसमें उद्देश्य प्राप्ति हेतु की जाने वाले क्रियाओं हेतु उपलब्ध संभावित विकल्पों की जाँच कर उपयोगी 
विकल्पों का चयन किया जाता है। जिनकें संचालन के उपरान्त अभीष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सकती है। 
(4) चयनित विकल्पों का क्रियान्वयन : विभिन्‍न उपलब्ध विकल्पों के मूल्यांकन एवं उपयोगी विकल्प के 
चयन के पश्चात्‌ उनके क्रियान्वयन की अवस्था आती है। उपयोगी विकल्पों में से भी कुछ का क्रियान्वयन 
योजना की प्रारम्भिक अवस्था में किया जाता है और कुछ को भविष्य हेतु सुरक्षित रख लिया जाता है ताकि 
आवश्यकता पड़ने पर उनका क्रियान्वयन किया जा सके। यही चयनित विकल्प उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होते हैं 
और योजना की दिशा निर्धारित करते हैं। 
(5) सहयोगी योजनाओं का निर्माण : नियोजन प्रक्रिया में मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ सहायक 
उद्देश्यों की भी प्राप्ति आवश्यक होती है, बिना इनके मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं हो पाती। अतः योजना 
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निर्माण के समय कुछ छोटी-छोटी सहायक योजनाओं का भी निर्माण किया जाता है। उदाहरण स्वरूप किसी 


उद्यम में एक आधारभूत उत्पादन योजना के संचालन में बहुत सी अन्य चीज़ों जैसे मशीनों और प्लान्ट की 
उपस्थिति, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, वित्त सम्बन्धी प्रावधान आदि की आवश्यकता होती है। मौलिक योजना 
की सफलता के लिए इन सहयोगी योजनाओं का सही क्रम में एवं सही समय पर पूरा होना आवश्यक होता है। 
(6) सहयोग एवं सहभागिता : किसी भी योजना की सफलता कर्मचारियों की पूर्ण सहभागिता पर निर्भर 
करती है। इस सन्दर्भ में प्रबंधक को अपने कर्मचारियों को योजना निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहिए| 
सलाह, शिकायत, आलोचना आदि के माध्यम से प्रबन्धक को योजना को उसके प्रारम्भिक स्तर पर ही 
सुधारने का मौका मिल जाता है और चूंकि योजना निर्माण में उनकी सहभागिता रहती है तो योजना के 
क्रियान्वयन में उनमें आपसी सहयोग बना रहता है और फलस्वरूप योजना सफलतापूर्वक संचालित हो सकती 
है। 

(7) योजना का मूल्यांकन एवं पृष्ठपोषण : नियोजन का अन्तिम चरण क्रियान्वित योजना का मूल्यांकन 
करना होता है। योजना के क्या लाभ रहे हैं एवं उसमें क्या कमियां पायी गयीं, इसकी जाँच की जाती है। इस 
प्रक्रिया में कर्मचारियों, निवेशकों एवं क्षेत्र विशेषज्ञों से पृष्ठणोषण (थ्ममकइंबा) लिया जाता है। योजना की 
प्रभावशीलता के लिए उसकी निरन्तर जाँच होनी आवश्यक है। इस प्रकार के मूल्यांकन से प्रबंधन को 
क्रियान्वित योजना की कमियाँ पता चल जाती हैं और उसके लिए सुधारात्मक उपाय अपनाने में देर नहीं होती 
है। 


8.4 शैक्षिक नियोजन के उपागम 


नियोजन विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु की जाने वाली क्रियाओं की रूपरेखा है। इसमें उद्देश्यों का निर्धारण कर 

विकल्पो की खोज की जाती है, तत्पश्चात्‌ उपयुक्त विकल्पों का चयन कर उनको लागू कर अभीष्ठ परिणाम 

प्राप्त करने की आशा की जाती है। मूल्यांकन के माध्यम से विकल्पों की उपयुक्तता भी ज्ञात की जाती है साथ 

ही यह भी ज्ञात किया जाता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो पायी हैं और उनमें क्या कमियाँ रह गयी हैं। 
शैक्षिक नियोजन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का ज्ञान प्राप्त कर उनमें सुधार हेतु 

अपनाये जाने वाले आवश्यक समाधानों और उनको लागू करने के लिए अपनायी जाने वाली क्रिया- 

प्रणालियों का ज्ञान प्राप्त होता है। वह विशिष्ट बिन्दू जो केन्द्रीय लक्ष्य का निर्धारण करता है, नियोजन का 

उपागम कहलाता है। शैक्षिक नियोजन के क्षेत्र में अनेक उपागमों का विकास हुआ है, जिनमे से कुछ प्रमुख 

उपागम निम्नलिखित हैं- 

. अन्तः शैक्षिक विस्तार उपागम (॥773-९6प८४0074/ ९५57०४[१०0]8007 9|]7090) 

2. जनांकिकीय प्रक्षेपण उपागम (७709297070 706०० 9|9[704०॥) 

3. मानव शक्ति या मानव संसाधन विकास उपागम (थ्वा-?0फ़छ ० वरण्याक्षा २९४०0पराए८ 

क्‍2९7९]0.707 /|]7090॥) 

4. सामाजिक माँग उपागम ($00८ं॥। 70007970 १७9[70480०॥) 

5. लागत-लाभ विश्लेषण उपागम (008-9०ा्ी। ॥9985 ॥ए[7040०॥) 

6. सामाजिक न्याय उपागम (8009/-7प्रश06 9|]070980[) 
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. अन्त: शैक्षिक विस्तार उपागम : इस उपागम के अन्तर्गत शैक्षिक तन्त्र से जुड़ी विभिन्‍न समस्याओं में से 
किसी एक विशिष्ट समस्या हेतु आवश्यक लक्ष्यों-उद्देश्यों का निर्धारण कर, विकल्पों की खोज एवं उपयुक्त 
विकल्पों का चयन कर समाधान हेतु उनका क्रियान्वयन किया जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि लक्ष्य एक 
निश्चित स्तर तक के सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति है तो इस प्रकार के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विद्यालयों 
का निर्माण, शिक्षकों की पूर्ति, पाठ्य पुस्तकों एवं यूनिफार्म की व्यवस्था आदि उपायों को अपनाना होगा। 
लाभ: | इस उपागम के माध्यम से शैक्षिक समस्याओं को छोटी-छोटी कई समस्याओं के रूप में बाँट कर 
उनका पृथक-पृथक समाधान खोजा जाता है। 

2 प्रत्येक समस्या से जुड़ी प्रत्येक छोटी-छोटी क्रियाओं, गतिविधियों एवं उपायों का अध्ययन सम्भव है। 

3 परिमाणात्मक निहितार्थ का अनुमान लगाया जाता है। 

हानि: इस प्रकार के विश्लेषण के लिए अनेकों अनुक्रम सांख्यिकी (थ्सव्‌ :>जंजपेजपबे) की आवश्यकता 
होती है, जिनका अध्ययन काफी जटिल होता है। 

2 यह उपागम तब और जटिल हो जाता है जब राष्ट्रीय के साथ-साथ क्षेत्रीय और जिला सम्बन्धी भिन्‍नताओं 
को ध्यान में रखने का प्रयास किया जाता है। 

2. जनांकिकीय प्रक्षेपण उपागम : यह उपागम उस जनसंख्या के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए मौलिक 
प्राचल (?४४77००) प्रदान करता है जिसके लिए भविष्य में शैक्षिक तन्त्र को कार्य करना है। यह उपागम 
किसी न किसी रूप में शैक्षिक नियोजन के सभी उपागमों के लिए आवश्यक हो जाता है। ऐसे जनांकिकीय 
तत्व जिनकी भविष्य में किसी शैक्षिक समस्या के समाधान में आवश्यकता होगी, उनका सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर 
यह उपागम लक्ष्यों एवं विकल्पों के निर्धारण में सहायक होता है। जैसे यह ज्ञात करना कि प्राथमिक शिक्षा की 
प्रारम्भिक आयु क्‍या है और माध्यमिक शिक्षा से पहले कितना समय बीतता है। इसके माध्यम से उस विशिष्ट 
जनसंख्या के सम्बन्ध में शैक्षिक नियोजन कैसे और किस मात्रा में किया जाय इसका निर्धारण किया जा सकता 
है। 


लाभ: यह उपागम प्रत्येक स्तर की जनसंख्या का प्रेक्षण कर उनकी शैक्षिक समस्याओं का समाधान सुझाता 


है। 


2 यह प्रत्येक स्तर की जनसंख्या के जनांकिकीय गुणों का पूर्ण गहनता से अध्ययन करता है। 


हानि: । इस उपामम में त्रुटि के स्रोत शैक्षिक व्यवस्था के उन बिन्दुओं में अधिक होते हैं जहाँ एक आयु समूह 
के सदस्यों को अनेक शैक्षिक विकल्पों में से चयन करना होता है। 


2 जनांकिकीय गुणों की पहचान हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। 


3. मानव शक्ति या मानव संसाधन विकास उपागम : इस उपागम का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था की 
मानवीय शक्ति की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में भविष्यवाणी करना है। यह शैक्षिक व्यवस्था के उन परिणामों 
पर ध्यान देता है, जो भविष्य में मानवीय शक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण कर मानव संसाधन का विकास 
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करती हैं। जैसे विभिन क्षेत्रों अथवा रोजगार अवसरों में जिस प्रकार के प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है 


उसी के अनुरूप उनके परीक्षण एवं शैक्षिक अवसरों की व्यवस्था करना। चिकित्सा के क्षेत्र में आवश्यक 
चिकित्सकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मेडिकल की शिक्षा एवं मेडिकल कालेजों की व्यवस्था करना। 
इस उपागम के तीन प्रमुख तत्व पर ध्यान दिया जाता है-भविष्य में मानवीय शक्ति के संगठन को निश्चित करना, 
मानवीय शक्ति की प्राप्यता एवं पूर्व की निश्चिताओं को भविष्य की निश्चितता से जोड़ना। 


लाभ: । शैक्षिक व्यवस्था की रिक्तियों और असंतुलन को दूर करने एवं उनमें सुधार करने हेतु मानवीय शक्ति 
का अधिक से अधिक उपयोग हो जाता है और इसके लिए विस्तृत सांख्यिकी अध्ययन की आवश्यकता नहीं 
होती। 


2 यह शिक्षाविद्‌ को श्रम शक्ति की शैक्षिक योग्यताओं के भविष्य में विकास हेतु उपयोगी निर्देश देता है। 


3 मानवीय शक्ति पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देने पर बेरोज़गार और अल्प रोज़गार की चुनौतियों को दूर 
करने हेतु शिक्षा की व्यवस्था को एक सही दिशा प्रदान की जा सकती है। 


हानि: यह शैक्षिक नियोजन कर्ताओं को सीमित दिशानिर्देश ही प्रदान करता है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर 
वास्तव में क्‍या परिणाम प्राप्त होने चाहिए यह बता पाना इस उपागम के लिए कठिन है। 


2 अधिकांश मानवीय शक्ति की आवश्यकता नगरीय रोज़गार में होने के कारण नियोजनकर्ताओं का ध्यान भी 
इसी ओर अधिक होता है। इस कारण नगरों के कम कुशल एवं अकुशल श्रमिकों तथा ग्रामीण इलाकों के 
श्रमिकों की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं जा पाता। 


3 अधिकांश आर्थिक, तकनीकी एवं अन्य अनिश्चिताओं के कारण मानवीय शक्ति के विकास हेतु पूर्ण एवं 
विश्वसनीय भविष्यवाणी संभव नहीं है। 


4. सामाजिक माँग उपागम : किसी भी देश का बाल एवं युवा वर्ग शिक्षा की सामाजिक माँग को प्रकट 
करता है। वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि के कारण यह माँग दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। अतः नियोजनकर्ताओं 
को इस बढ़ी हुई माँग को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यालयों की स्थापना एवं अन्य शैक्षिक 
सुविधाओं के विकास में नियोजन करना चाहिए। 


वैश्विक प्रतिस्पद्रधा के वर्तमान युग में बढ़ती हुई शैक्षिक आकांक्षाओं तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण शैक्षिक 
संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या शैक्षिक माँग तथा सामाजिक माँग का परिचायक है। बढ़ती 
हुई सामाजिक माँग के दबाव के कारण आज शिक्षा में परिणात्मक वृद्धि हो रही है किंतु गुणात्मक विकास नहीं 
हो पा रहा है। 


शैक्षिक नियोजन ही वह प्रक्रिया है जो बढ़ती हुई सामाजिक माँग को संतुष्ट करने का कार्य करता है। जिससे 
समाज में समरसता तथा प्रगति बनी रहें एवं शिक्षा का वास्तविक विकास हो सके। 
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इस उपागम का ध्यान इस बात पर रहता है कि शैक्षिक अधिकारियों को विद्यालय एवं सभी विद्यार्थियों, जो 
प्रवेश की माँग करते हैं एवं प्रवेश पाने की योग्यता रखते हैं, को दी जाने वाली सभी सुविधाओं के क्षेत्र में 
नियोजन करना चाहिए। अजेन्टा (987) के अनुसार शिक्षा क' अन्य सामाजिक सेवाओं की भाँति एक सेवा 
मानकर उसमें नियोजन करना चाहिए| 


लाभ: | यह उपागम नियोजन कर्ताओं को आवश्यक क्षेत्रों का ज्ञान कराता है जिनमें शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान 
की जानी चाहिए 


2 यह साधारण जनता की माँगों को पूरा करने वाला उपयुक्त राजनैतिक उपकरण है। 


3 जहाँ संसाधन सीमित होते हैं एवं कम संसाधनों में, अधिकांश मात्रा में कई प्रकार की शिक्षा उपयोगी हो, उस 
अवस्था में नियोजन की यह तकनीक अत्यन्त उपयोगी होती है। 


हानि: | शिक्षा की कीमत जैसे कारकों पर इस उपागम का कोई नियंत्रण नहीं रहता। 


2 अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को किस प्रकार प्राप्त किया जाय, इस सन्दर्भ में यह उपागम कोई दिशा- 
निर्देश नहीं देता है। 


3 अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन मितव्यियता के साथ किया जा रहा है या नहीं, इस पर इस उपागम का 
कोई नियंत्रण नहीं रहता। 


4 शिक्षा में केवल इस उपागम पर बल देने से शिक्षित बेरोजगारी कि समस्या बढ़ती है। 


5. लागत-लाभ विश्लेषण उपागम : इसे लागत प्रभावशीलता (009-०ी४०ांए०7१०४5७) तथा प्राप्ति दर 
उपागम (]॥6 78० ० 7२०पा॥ ७७.७7/०४०॥) भी कहा जाता है। यह उपागम शिक्षा पर होने वाले व्यय को 
राष्ट्रीय निवेश मानकर शिक्षा द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ/उत्पादन पर आधारित होता है। राष्ट्र के सर्वतोन्मुखी 
विकास हेतु कुशल शैक्षिक मानव संसाधन के उत्पादन पर यह उपागम सर्वाधिक बल देता है। अतः किसी भी 
राष्ट्र को शिक्षा पर होने वाले निवेश को बढ़ाना आवश्यक है। शिक्षा को रोजगारोन्मुखी एवं उत्पादक प्रक्रिया 
के रूप में विकसित करने से ही समाज एवं राष्ट्र की उन्‍नति संभव है। 


लागत लाभ उपागम इस बात पर अपना ध्यान लगाता है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर मानवीय विकास हेतु 
इस प्रकार निवेश किया जाय ताकि वह सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने वाला हो। एडेसीना (॥कमेपदं) 
(98]) के अनुसार इस उपागम की कुछ मान्यताएँ हैं-श्रमिकोः१:ः को दी जाने वाली आय उनकी 
उत्पादकता में भिन्‍नता को प्रदर्शित करती हैं। उत्पादकता में भिन्‍नता लोगों द्वारा ग्रहण की जाने वाली शिक्षा के 
प्रकार एवं मात्रा में भिन्‍नता दर्शाती है। यह शिक्षा और आय के बीच वास्तविक सम्बन्ध का विश्ठेषण करने 
वाला यंत्र है। इस उपागम में नियोजन दो आधारों पर किया जाता है- 
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की शिक्षा पर किये जाने वाले निवेश पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षा पर आने वाली लागत पूर्णरूप से समाज 
द्वारा वहन की जाती है और उसका प्रतिफल एक साधारण शिक्षित व्यक्ति को प्राप्त होने वाली आय एवं लाभों 
की गणना करके प्राप्त किया जाता है। 


व्यक्तिगत प्राप्ति-दर उपागम (ए7४४९ २9९ ० ॥२९८प्राता): इस उपागम में विशिष्ट प्रकार की शिक्षा पर 
निजी निवेश और उस पर प्राप्त होने वाले अपेक्षित परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इनकी गणना छात्रों 
को उनकी शिक्षा के दौरान प्राप्त होने वाले लाभों एवं आय से, जो उन्हें शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं, से 
की जाती है। 


लाभ: | एक शिक्षित व्यक्ति की आय प्राप्ति की आयु को देखते हुए उनकी बढ़ी हुई उत्पादकता की माप संभव 
हो पाती है। 


2 यह विश्छेषण समाज के शैक्षिक ढांचों को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है जो कि सामाजिक उत्पादों की 
उत्पादकता को बढ़ता है। 


3 यह अधिक से अधिक शिक्षा पर आने वाली लागत और सहायक शिक्षा के फलस्वरूप आय में होने वाली 
वृद्धि के बीच के संबंधों को दर्शाती है। 


हानि: । किसी भी प्रकार की शिक्षा में किये जाने वाले निवेश से होने वाले लाभो की माप करना कठिन होता 
है। 


2 सार्वजनिक सेवकों को प्राप्त होने वाली आय उनकी उत्पादकता के बजाय विभिन्‍न आर्थिक चरों से प्रभावित 
होती है। 


6. सामाजिक न्याय उपागम : यह उपागम सामाजिक नियोजन या सामाजिक विकास के लिए नियोजन भी 
कहलाता है। समाज में सामाजिक न्याय की व्यवस्था करने में शिक्षा अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती 
है। शैक्षिक नियोजन के क्षेत्र में सामाजिक न्याय उपागम समाज में न्यायपूर्ण नियोजन को दर्शाता है। अर्थात्‌ 
समाज के प्रत्येक वर्ग के हित एवं विकास हेतु नियोजन किया जाय ताकि समाज के उच्च वर्ग के साथ-साथ 
निम्न वर्ग के उत्थान को प्रोत्साहन मिल सके। 


इस उपागम में ऐसी शैक्षिक व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाता है जो समाज के सभी व्यक्तियों के 
सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दे और सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करें। इस हेतु शिक्षा के 
प्रत्येक स्तर को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है ताकि प्रत्येक स्तर (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर) पर 
कमज़ोर वर्ग एवं सीमान्त (१४४४४779॥2०) व्यक्तियों को आगे आने का मौका मिल सके। इसके अतिरिक्त 6- 
4 आयुवर्ग के समक्ष छात्र-छात्राओं हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान मध्यान्ह भोजन 
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योजना, मुक्त पुस्तक तथा यूनिफार्म वितरण,छात्रवृत्ति आदि प्रयास इसी श्रेणी में आते है। जो समाज के सामान्य 
तथा वंचित वर्गों को साथ-साथ शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाते है। 

लाभ: | समाज के प्रत्येक वर्ग का उत्थान संभव हो पाता है। 

2 शिक्षा के प्रत्येक स्तर का विकास एवं उससे प्राप्त होने वाला प्रतिफल समाज के उत्थान एवं सामाजिक 
परिवर्तन को बढ़ावा देता है। 

हानि: । सामाजिक उत्थान एवं शिक्षा के प्रत्येक स्तर का विकास तभी संभव हो सकता है, जबकि संसाधनों 
का कुशलतम आवंटन एवं उनका अधिकतम संभाव्य उपयोग किया जाए, जोकि वास्तविक रूप में बहुत कम 
देखने को मिलता है। 

2 कमज़ोर वर्ग को आगे लाने की बात की तो जाती है परन्तु वास्तव में उन्हें सदैव हाशिए (डंतहपद) पर रखा 
जाता है। 


8.5 परिप्रेक्ष्य नियोजन 


परिप्रेक्ष्य नियोजन से तात्पर्य किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी योजना के लिये परिप्रेक्ष्य अथवा केन्द्र बिन्दू 
निर्धारित करना। ये योजनाएँ अपनी क्रियाओं द्वारा निश्चित रूप से दीर्घकालीन परिणाम देती हैं। ये योजनाएँ 
कुछ परिस्थितियों में प्रभावकारी होती हैं एवं कुछ परिस्थितियो में प्रभावहीन। परन्तु दोनों ही परिस्थितियों में 
उनसे जुड़े परिप्रेक्ष्य की प्राप्ति में कुछ हद तक सफलता प्राप्त हो जाती है। परिप्रेक्ष्य नियोजन एक ऐसी नियोजन 
व्यवस्था है, जिसमें एक निश्चित केन्द्र बिन्दू के इर्द-गिर्द लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, विकल्पों की खोज, 

चयन, मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन किया जाता है, तत्पश्चात्‌ योजना का मूल्यांकन एवं पृष्ठपोषण प्राप्त किया 
जाता है। 

परिप्रेक्ष्य नियोजन के प्रकार : परिप्रेक्ष्य नियोजन के प्रकार निम्नलिखित हैं- 

() सामरिक नियोजन (8॥बा€शष्टाट ?श्चाप्राए): इसे दीर्घकालिक नियोजन भी कहते हैं। इसका केन्द्र 
बिन्दू सम्पूर्ण व्यवस्था होती है। दीर्घधकालिक या सामरिक नियोजन 0 से 20 वर्ष की अवधि का होता है और 
वृहद परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। यह संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्‍न स्तर पर निर्मित की जाने 
वाली योजनाओं को निर्देशित करता है। इसमें योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उनका परिणाम देखने का समय 
मिल जाता है इस कारण भी महत्वपूर्ण माना जाता है। 

(2) अल्पकालीन नियोजन (04-०7 ९77): अल्पकालीन नियोजन 3 से 5 वर्ष हेतु किया 
जाता है। इसका केन्द्र बिन्दू तत्कालिक एवं दबावयुक्त समस्याएँ होती हैं। विशिष्ट एवं लघु उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु 
यह नियोजन अधिक उपयुक्त होता है। 

(3) प्रबन्ध नियोजन (५५॥92०॥०॥ 7]9॥772): इसका सम्बन्ध उन निर्णयों से होता है जो पहले से 
निर्मित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लिये जाते हैं। यह नियोजन प्रक्रिया का एक अंग है जो लक्ष्यों एवं 

नीतियों से सम्बन्धित मूल निर्णय लेने के बाद क्रियान्वित किया जाता है। यह नियोजन प्रासंगिकता नियोजन 
(0०॥778०7०9 7]४॥778) की अवधारणा पर आधारित है, जिसका तात्पर्य है ऐसे विकल्पों की खोजकर 
उनका चयन करना है जो अनापेक्षित परिस्थितयाँ उत्पन्न होने पर प्रयोग किये जा सकें। यह दीर्घकालीन एवं 
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अल्पकालीन दोनों प्रकार की योजनाओं में प्रयुक्त किया जाता है और दोनों प्रकार की योजनाओं की 


प्रभावशीलता प्रबन्ध नियोजन के प्रभावी होने पर निर्भर करती हैं। 


(4) आधार-स्तर नियोजन (67/935$-7२०० 7?]4॥777): शैक्षिक नियोजन अनेक स्तरों पर किया जा 
सकता है अर्थात्‌ राष्ट्रीय, राजकीय, जिला, ब्लाक या संस्थागत स्तर पर। प्रत्येक स्तर पर उस स्तर से जुड़ी 
सभी विशेषताओं सुविधाओं, समस्याओं को नियोजन में सम्मिलित करके एक सम्पूर्ण योजना का निर्माण 
किया जाता है। तभी वह योजना सम्पूर्ण स्तर के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। ऐसा करने के लिए आधार 
स्तर का ही सहारा लिया जाता है, अर्थात्‌ एक विशिष्ट स्तर के नियोजन हेतु उस स्तर से जुड़े सभी आधार बिन्दू 
के इर्द-गिर्द लक्ष्यों का निर्धारण एवं विकल्पों का क्रियान्वयन किया जाता है। जैसे ब्लाक स्तर नियोजन हेतु 
स्थानीय स्वार्थो को आवश्यक महत्व दिया जाता है जबकि राष्ट्रीय नियोजन में राजकीय, जिला, ब्लाक या 
संस्थागत स्तर पर भी योजनाएँ निर्मित की जाती है। 


(5) क्षेत्र नियोजन (७९७ ?4गरा॥॥2): क्षेत्र नियोजन, आधार स्तर नियोजन का ही एक रूप है। क्षेत्र 
नियोजन में केन्द्र बिन्दू एक विशिष्ट क्षेत्र होता है। जिस पर विकास के दृष्टिकोण से ध्यान दिया जाना आवश्यक 
होता है। इसमें योजना के क्रियान्वयन का कार्य क्षेत्र विशेष सत्ता को सौंपा जाता है। 


8.6 संस्थागत नियोजन (शापा।गाव। 7047) 


संस्थागत नियोजन किसी संस्था के भीतर संसाधनों के सर्वात्तिम प्रयोग को सुनिश्चित करता है। संस्था अपनी 
समस्याओं एवं विकास के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को जानती है, इस कारण वह अपनी समस्याओं का 
समाधान भी ढूंढ़ सकती हैं। नियोजन के माध्यम से संस्था अपने पास उपलब्ध संसाधनों का अपनी समस्याओं 
के अनुरूप आवंटन करती हैं और नीतियों का क्रियान्वयन इस रूप में करती है कि समस्याओं का हल हो 
सके। संस्थागत नियोजन में शैक्षिक संस्था की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नियोजन किया 
जाता है। 


संस्थागत नियोजन को परिभाषित करते हुए एम0बी0 बुच (968) का कहना है, विद्यालयी 
कार्यक्रमों एवं विद्यालयी क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, विद्यालयी आवश्यकताओं का विचार एवं उपलब्ध 
संसाधनों के आधार पर किसी शैक्षिक संस्था के विकास एवं सुधार हेतु कार्यक्रम बनाना संस्थागत नियोजन के 
अन्तर्गत आता है। यह विद्यालय एवं समुदाय में उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम (09#7्राण7) उपयोग पर 
आधारित होता है। इस प्रकार का नियोजन अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार की हो सकता हैं। 


संस्थागत नियोजन के लाभ : संस्थागत नियोजन के लाभ निम्नलिखित हैं- 

(0) आवश्यकता आधारित न कि अनुदान आधारित : संस्थागत नियोजन संस्था की आवश्यकताओं 
अथवा समस्याओं पर आधारित होता है न कि संस्था को मिलने वाले अनुदानों पर। संस्था इन अनुदानों का 
प्रयोग अपनी आवश्कताओं की पूर्ति हेतु करती है और योजना बनाती है। 
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2) संसाधनों का अनुकूलत उपयोग : इस नियोजन में संस्था को अपने पास उपलब्ध संसाधनों एवं अपनी... 
समस्याओं दोनों का पूर्ण ज्ञान रहता है। अतः संस्था अपने संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर पाती है। 
कौन-सा संसाधन किस समस्या हेतु आवश्यक है इसका ज्ञान होने से नियोजन करते समय संसाधनों का 
अपव्यय नहीं होने पाता। 

(3) लक्ष्य-परक : संस्थागत नियोजन संस्था के विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। इस नियोजन में 
संस्था के लक्ष्य ही नियोजन के केन्द्र बिन्दु होते हैं और सम्पूर्ण नियोजन इन्हीं की प्राप्ति हेतु किया जाता है। 

(4) भावी एवं विशिष्ट चेतना : संस्थागत नियोजन भविष्य में संस्था के विकास एवं समस्याओं के समाधान 
हेतु निर्मित विशिष्ट योजना है जो कि संस्था की विशिष्ट समस्याओं को दूर करती हैं और भविष्य में संस्था का 
उत्थान करती है। 

(5) सुधारात्मक प्रेरणां : यह नियोजन एक सुधारात्मक प्रेरणां के रूप में कार्य करता है जो भविष्य में संस्था 
द्वारा निर्मित होने वाली अन्य योजनाओं को अतीत की कमियों से दूर रहने की प्ररेणां देता है। अतीत की 
योजनाओं में आने वाली कमियों को दूर करने के उपाय आने वाली पीढ़ी को समझाता है। 

(6) विद्यालयी सुधार एवं विकास : विद्यालयी कार्यक्रमों एवं क्रियाओं हेतु आवश्यक उपलब्ध संसाधनों 
के कुशलतम उपयोग द्वारा यह नियोजन विद्यालय व्यवस्था में सुधार लाता है तथा विद्यालय के उत्थान एवं 
विकास को प्रोत्साहन देता है। कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शिक्षण कार्यक्रम, परीक्षा आदि सभी क्रियाओं 
में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। 

(7) सतत्‌ विकास : संस्थागत नियोजन संस्था में सतत्‌ विकास को प्रोत्साहन देता है। समय-समय पर आने 
वाली बाधाओं को दूर करने की पूर्व तैयारी करता है। 

(8) प्रजातंत्रीय दृष्टिकोण : इस प्रकार के नियोजन में प्रबन्धक, आधिनस्थों को भी सम्मिलित करता है। 
उनके सहयोग, सुझाव आदि सुनता है एवं आवश्यक स्थानों पर उनके सुझावों के आधार पर निर्णय लेता है। 
अपने निर्णय सदस्यों पर थोपता नहीं है। इस प्रकार इस नियोजन में प्रजातंत्रीय दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। 
(9) समुदाय का सहयोग : संस्थागत नियोजन हेतु संस्था, समुदाय के व्यक्तियों, अभिभावकों, सामश्र्यवान 
विशेषज्ञों आदि का सहयोग लेती है, ताकि नियोजन के प्रत्येक स्तर पर छोटी से छोटी समस्या का हल ढूंढा जा 
सके। साथ ही संसाधनों की अनुपलब्धता की स्थिति में समुदाय द्वारा उनकी पूर्ति की जा सके। 


(0) वैज्ञानिक एवं कार्य-परक : यह नियोजन वैज्ञानिक विधियों को अपनाते हुए कार्य एवं सेवाओं को 
केन्द्रीय बिन्दू के रूप में रखता है। इसमें कार्य प्रधानता होती है न कि सम्बन्ध प्रधानता तथा सदस्यों द्वारा की 
जाने वाली क्रियाएँ ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। 

संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया : किसी भी विद्यालय के विकास के लिए योजना बनाते समय वर्तमान एवं 
भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लक्ष्यों/उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, तत्पश्चात्‌ 
आवश्यकताओं की तीव्रता के अनुरूप लक्ष्यों की प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। प्राथमिकता के आधार 


पर लक्ष्यों का चयन हो जाने के बाद कार्यक्रम तय किये जाते हैं, जिनकी क्रियान्वति के आधार पर निर्धारित 
लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो पाती है। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय संस्था के पास उपलब्ध संसाधनों 
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का चयन किया जाना चाहिए। संसाधन मानवीय एवं भौतिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। संसाधन चयनित होने 
के पश्चात्‌ उन्हें कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उपयोग में लाया जाता है एवं कार्यक्रम को विस्तार दिया जाता है। 
नियोजन में समय-समय पर कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन आवश्यक है जो कार्यक्रम में आने वाली 
बाधाओं का ज्ञान कराता है। ये मूल्यांकन मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक अथवा वार्षिक हो सकते 
हैं। मूल्यांकन जितना बैध एवं विश्वसनीय होता है, उतना ही कार्यक्रम की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। 
मूल्यांकन के पश्चात्‌ कार्यक्रम में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु आवश्यक उपयों को अपनाया जाता है 
और योजना में आवश्यक संशोधन किया जाता है। इस नियोजन में कार्यक्रमों, उनकी उपलब्धियों का विस्तृत 
ब्यौरा रखना आवश्यक है इनके आधार पर वर्तमान कार्यक्रमों का उचित मूल्यांकन होता और भावी कार्यक्रमों 
हेतु आधार प्राप्त होता है। ये प्रगति विवरण भावी योजनाओं हेतु उद्देश्य निर्धारण में सहायक होता है। 


अतः स्पष्ट है कि संस्थागत नियोजन शिक्षण संस्था द्वारा अपने विकास एवं प्रगति हेतु अपने उद्देश्यो, 
आदर्श एवं परम्पराओं तथा प्राप्त संसाधनों द्वारा किये जाने वाले अनुकूलतम प्रयासों की रूपरेखा है। 


8.7 क्रियाकलाप- 

.. [. शैक्षिकनियोजनसेआपक्यासमझतेहै?......-ख-<-ख<-<-|ररः 
2. परिपेरक्ष्य नियोजन का क्‍या महत्व है? 
3. अपने विद्यालय हेतु संस्थापक योजना का प्रारूप बनाइये। 
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इकाई 9 पर्यवेक्षण का अर्थ एवं परिभाषा और प्रकार 





9.] प्रस्तावना 

9.2 उद्देश्य 

9.3 पर्यवेक्षण: अर्थ एवं परिभाषा 
9.4 पर्यवेक्षण के कार्य 

9.5 पर्यवेक्षण के प्रकार 

9.6 पर्यवेक्षण के गुण 

9.7 निबन्धात्मक प्रश्न 

9.8 संदर्भ एवं उपयोगी पुस्तकें 


9.] प्रस्तावना 
पर्यवेक्षण प्रबंधन एवं प्रशासन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिन्‍न अंग है। प्रबंधन के प्रमुख कार्यों नियोजन 
संगठन, निर्देशन, निर्णयन, नियंत्रण, मूल्यांकन आदि में पर्यवेक्षण अतिमहत्वपूर्ण कार्य है जो संस्था के 
कर्मचारियों के बहेतर कार्य-निष्पादन तथा संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अति आवश्यक होता है। 
प्रबन्धन विभिन्‍न कार्यप्रणालियों का समूह होता है। नियोजन, संगठन, विभागीकरण, बजटीकरण, 
मूल्यांकन, नियंत्रण आदि विभिन्‍न क्रियाओं की पूर्ति के पश्चात्‌ ही प्रबन्धन सफलता प्राप्त करता है। उपरोक्त 
वर्णित विभिन्‍न क्रियाओं के समय-समय पर मूल्यांकन एवं उन पर निगरानी रखने हेतु एक ऐसी प्रणाली की 
आवश्यकता होती है जो इनके कार्या पर नजर रख सके ओर कार्य की सही एवं गलत दिशा के सम्बन्ध में ज्ञान 
प्रदान कर सके। ये प्रणाली पर्यवेक्षण कहलाती हैं। ये प्रबन्धन से जुड़ी विभिन्‍न क्रियाओ का समय-समय पर 
मूल्यांकन करता हैं। 


9.2 उद्देश्य 
इस इकाई को पढ़ने के बाद आप 


पर्यवेक्षण के अर्थ को जान पायेगें। 

पर्यवेक्षण की विभिन्‍न परिभाषाओं से परिचित हो पायेगें। 
पर्यवेक्षण के कार्यों को जान पायेगें 

पर्यवेक्षण के प्रकारों को जान सकेंगे। 

कुशल पर्यवेक्षण के गुणों से परिचित हो पायेंगे। 
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9.3 पर्यवेक्षणः अर्थ एवं परिभाषा 

पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेज़ी भाषा के 579०:४४४०॥ का हिन्दी रूपान्तर है। यह दो शब्दों परि (579०) + अवेक्षण 
(शंंञ्रंणा) से मिलकर बना है। “577० का तात्पर्य “असाधारण, अलौकिक” होता है तथा जांझ्जंणा का 
तात्पर्य 'दृष्टि' होता है। ऐसी दृष्टि जो दिव्य अथवा अत्यन्त सूक्ष्म हो, यह पर्यवेक्षण के अन्तर्गत आता है। किसी 
संगठन की चहुँमुखी दिशाओं का सूक्ष्म अध्ययन करने एवं उनके विकास हेतु सुझाव देने को पर्यवेक्षण कहा 
जाता है। इस प्रक्रिया में दूसरे व्यक्ति, इकाई अथवा सम्पूर्ण संगठन की क्रियाओं का अवलोकन कर उन्हें 
आवश्यक दिशा-निर्देश एवं विकास हेतु आवश्यक सुझाव दिया जाता है। 

““पर्यवेक्षण इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मानव-प्रतिभा का बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग एवं प्रबन्धकों द्वारा संसाधनों 
रूपी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है जो मानव-प्रतिभा को चुनौतियाँ एवं रूचि प्रदान कर सके!” - 
जी0आरए0 टेरी 


"5फ्रथरशंड्रणा 8 ॥6 बणजाल्शाए रण 46चग्ञा०१ 7658 9ए गाल्क्षा5 णएा ॥6 गाटी[एला 
प्राश्वाणा एी विप्राका (8075 कात विएंतवाधााएु 7080प्राए28 की 8 7978267 ॥4 [॥0एॉ065 ॥6 


शा०2०5 ०9]]९०2९ 370 परञाशिलछ 40 #प्रराक्ा 48[078," -(9.7९ 7279 


उपोक्त परिभाषा स्वयं मे निम्नलिखित तत्व समाहित किए हुए है- 
।. कार्य के दौरान कर्मचारियों की क्रियाओं पर ध्यान रखना। 
2. मानव प्रतिभाओं का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग। 
3. प्रदर्शन स्तर उच्च करने हेतु कर्मचारियों को प्रेरित करना। 
4. अच्छे मानवीय सम्बन्धो को बनाये रखना। 

इन तत्वों के माध्यम से स्पष्ट है कि पर्यवेक्षण जहाँ कर्मचारी क्रियाओं का निरीक्षण है वहीं उनको प्रेरित करने, 
संगठन के भीतर सुव्यवस्थित मानव सम्बन्ध बनाये रखने एवं कर्मचारियों को प्रेरित करने वाली तकनीक भी 
है। पर्यवेक्षणीय क्रियाएँ वास्तव में संगठन, उसके लक्ष्यों एवं नेतृत्व आदि के आधार पर भिन्न-भिन्न स्वरूप 
वाली होती हैं। कुछ संगठनों में पर्यवेक्षक की शक्तियाँ असीम होती हैं तो कुछ संगठनों में पर्यवेक्षक संकुचित 
शक्तियों वाला होता है। पर्यवेक्षण एवं पर्यवेक्षक के विषय में आवश्यक जानकारी हेतु पर्यवेक्षण की 
विशेषताओं एवं अन्य तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लेना भी आवश्यक है। 
शैक्षिक पर्यवेक्षण (7तप्रट्थ्रांगा॥ $पए०शंश्रं०॥): शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला पर्यवेक्षण शैक्षिक 
पर्यवेक्षण कहा जाता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का शिक्षकों, सीखने की परिस्थितियों तथा छात्रों की उन्नति से 
गहरा सम्बन्ध होता है। शिक्षण की उत्तम विधियों, पुस्तकालय, प्रयोगशाला की सुविधा, क्रीड़ा स्थल, 
मानदण्डों के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षक-छात्र अनुपात, विद्यालय भवन आदि विभिन्‍न तत्वों का 
मूल्यांकन शैक्षिक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत किया जाता है। इसके माध्यम से पाठ्यक्रम में सुधार तथा निर्माण हेतु 
शोध पर बल दिया जाता है। छात्रों को आवश्यक व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श देने हेतु भी शैक्षिक 
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पर्यवेक्षण का विशेष महत्व है। वास्तव में शैक्षिक पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षको के व्यावसायिक 


विकास में, शिक्षण संस्थाओं की निरन्तर उन्नति एवं छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु पूर्ण सहायता प्रदान करती 
है। 


शिक्षा शब्द कोष ([)0०007थ५ ०0 907८४४०7) के अनुसार शैक्षिक पर्यवेक्षण निम्नलिखित तत्वों से जुड़ा 
हुआ है- 

७ शिक्षण उद्देश्य, विधियाँ, सामग्रियों का चयन करना। 

* पर्यवेक्षकों, शिक्षकों एवं कार्यकर्ताओं को नेतृत्व प्रदान करना। 

* व्यावसायिक उन्नति हेतु प्रेरणां प्रदान करना। 

* आवश्यक सुधार हेतु मूल्यांकन करना। 

“शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण को सुधारने का एक सुनियोजित कार्यक्रम है।'” -एडम्स एवं डिक्के 
“एछतरत्थांणा॥ं डफ्रकशंडंणा 8$ 3 |भिाारत छा0शागभा)ार 0णि ॥6 क्ञनाएण्शालशा णएाी ॥6 


पाशापला0णा." बंककड 6८ 22६2७ 


““पर्यवेक्षण शिक्षण प्रक्रिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने तथा निर्देशन देने की एक विधि है। पर्यवेक्षण 
का अन्तिम उद्देश्य छात्रों को उत्तम शिक्षण सेवा द्वारा सभी स्तरों पर योग्य बनाना होना चाहिए॥”” 
-चेस्टर टी, मैक्नवे 


#छफ्थरणंहरणा 5 ॥6 कञाए०ट्वंप्रा ए शंजाए काल्लाणा गाव छग्णशंकाश णा।एव ०ए३ प्राण] एस 
॥6 गराशराप्रणाणा4। [॥#00655. 6 लाकाए 7657 ण ॥। डफ्शरशंद्रणा ॥070 96 00 [एश१९ 
डंपवला$ 4 3॥ ]९ए९६ जाती 9 ९त८87074| 5इशएा०९६." - 


(#टडॉटा 4. )4&टशकट 


“पर्यवेक्षण विद्यालय प्रशासन का वह रूप है जिसका सम्बन्ध मुख्य रूप से शैक्षिक सेवा की आशाजनक 
तथा उपयुक्त उपलब्धियों से होता है।'” -ग्लेन जी0आई0 तथा नेटजर 


>छफ्ुथशंड्रणा ॥8 40 ॥35९ णएी 5०00 बकाआगरशाबांणा शाएा १648 जंग्राए छाती ॥6 
38णा6एलाला णएणाी ॥6 कएफक्रशरर इ०९०९१ गाशापताणाव छए०टॉंग्राणा$ एणी ढताव्थाणाव। 
52८५0८." -(7]क्षा९ (0. ५९ & 5... रटाटटा 


अतः परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शिक्षक-छात्र अन्तःक्रिया में आवश्यक सुधार, उपयुक्त एवं कौशल युक्त 
शिक्षण विधियों का विकास, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, परीक्षा व्यवस्था को वस्तुनिष्ठ स्वरूप प्रदान करना, 
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छात्र-सुविधाओं का मूल्यांकन एवं उनमें आवश्यक सुधार लाना, शिक्षण प्रबन्धन को प्रभावी बनाने की दिशा 
में उपरोक्त क्रियाओं का सम्पादन शैक्षिक पर्यवेक्षण के मूलभूत तत्व हैं। उत्तम शैक्षिक पर्यवेक्षण वही है जो 
शिक्षकों, छात्रों तथा विद्यालय की समस्त परिस्थितियों को उन्‍नत करता है। वास्तव में शैक्षिक पर्यवेक्षण वह 
विशिष्ट सेवा है जो शिक्षकों की कार्य-कुशलता तथा व्यावसायिक नेतृत्व हेतु, पाठ्यक्रम में सुधार तथा शिक्षण 
स्तर को उचित मानक तक पहुँचाने हेतु एवं छात्रों के समाज के अनुरूप आचरण करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण 
प्रदान करती है। 


9.4 पर्यवेक्षण के कार्य 
शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्य:- शैक्षिक पर्यवेक्षण के निम्नलिखित कार्य है- 


. 


नेतृत्व प्रदान करना- वांछित शैक्षिक उद्देश्यों की आधिकतम प्राप्ति हेतु पर्यवेक्षण संस्था के 
कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करने का कार्य करता है। सर्वप्रथम लक्ष्य निर्धारण एवं इसके उपरांत 
कर्मचारियों को उद्देश्यप्राप्ति की दिशा में साथ लेकर चलना पर्यवेक्षण के द्वारा ही संभव हो पाता 
हैं साथ ही पर्यवेक्षण समूह के सभी सदस्यों को उपयुक्त परिस्थिति में स्वयं नेतृत्व करने के लिए 
भी पेररित करता है जो कि प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण की पहचान है। 

उचित निर्देशन प्रदान करना- पर्यवेक्षण का एक अन्य प्रमुख कार्य निर्देशन करना है जिसके तहत 
प्रजातंत्रिक सिद्धांतो के अनुरूप संस्था के सदस्यों को अपने कौशल, गुण, तथा, विषय ज्ञान के 
आधार पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाता है। 

सम्प्रेषण सम्प्रेषण के उचित माध्यम उपलब्ध करवाकर संस्था के समस्त कर्मचारियों तथा 
अधिकारियों के मध्य उचित संबंध स्थापित करने का कार्य पर्यवेक्षण का है। सम्पे्‌रषण द्वारावह 
कर्मचारियों तथा अधिकारियों के बीच उत्पन्न होने वाले द्वन्द्र तथा प्रतिकूल परिस्थितियों को 
रोककर सामन्जस्यपूर्ण कार्य वातावरण का निर्माण करता है तथा अनुभवों व विचारों के मुक्त 
आदान-प्रदान को सहज बनाता है। 

समन्यव संस्था के कर्मचारियों के प्रयासों तथा कार्यों में समन्वय स्थापित करना भी पर्यवेक्षण का 
ही कार्य है जिसके द्वारा वह सभी को सहयोगी भाव से संस्थागत उद्देश्य प्राप्ति में संलग्न करवा 
पाता है। 

मानव संसाधन विकास- शैक्षिक संस्थाओं में विद्यार्थी, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के 
विकास में पर्यवेक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षकों को कुशल नेतृत्व प्रदान कर उनके 
कौशल एवं ज्ञान का समुचित उपयोग छात्र कल्याण में हो तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का 
उचित विकास हो इस हेतु पर्यवेक्षण सदा प्रयासरत रहता है। 
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शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास- शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सभी पक्षों जैसे- छात्र, 
शिक्षक, कक्षाकक्ष, पाठ्यक्रम, समयसारणी, शिक्षण विधियाँ, बिल संसाधन, उपकरण, 
मूल्यांकन आदि के विश्लेषण के साथ-साथ उपर्युक्त पक्षों के संभावित अधिकतम विकास से 
पर्यवेक्षण संबंधित है। शैक्षिक पर्यवेक्षण के द्वारा ही शिक्षकों के ज्ञान कौशल क्षमताओं तथा 
योग्यताओं में सुधार लाया जाता है जिससे विद्यार्थियों का उत्तरोत्तर विकास संभव हो सके। 
वर्तमान रूप में शैक्षिक पयवेक्षण प्रजातांत्रिक सिद्धांतो तथा आदर्शों पर आधारित हो गया है 
जिसके द्वारा शिक्षकों एवं शिक्षणेत्रतर कर्मचारियों को रचनात्मक आलोचना तथा आवश्यक 
सुझावों के द्वारा सुधार किया जाता है। अब शैक्षिक पयवेक्षण पूर्व की भाँति भय, आशंका एवं 
आलोचना से त्रस्त न होकर सभी कर्मचारियों को लोकतंत्रात्मक तरीके से साथ लेकर संस्था के 
विकास में उचित मार्गदर्शक का काम करता है। 

उपयुक्त मानव-संबंधों का विकास-शैक्षिक पर्यवेक्षण का लोकतांत्रिक अवधारणा पर आधारित 
होने के कारण यह शिक्षकों के व्यक्तित्व, योग्यताओं, आवश्यकताओं आकांक्षाओं तथा 
अंत्तसंबंधों पर ध्यान देता है। व्यक्ति विभिन्‍्नताओं को उचित महत्व देते हुए शैक्षिक पर्यवेक्षण 
शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के विकास में सहायता करता है। जिससे द्वन्द्र की परिस्थितियों को 
रोकते हुए वांछित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके तथा संस्था में उपयुक्त मानव संबंध बने रहे 
क्योंकि वास्तव में पर्यवेक्षणएक समूह गतिविधि है। अतः संस्था के विकास के लिए समूह को 
साथ कार्य करना आवश्यक है। 

उचित अधिगम वातावरण का विकास- किसी शैक्षिक संस्था को अधिगम वातावरण का विकास 
करना शैक्षिक पर्यवेक्षण का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। संस्था के वातावरण में निहित विभिन्‍न 
सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व संवेगात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को निर्णय 
प्रक्रिया में उचित सहभागिता उपलब्ध करवाना, आवश्यक स्वायत्तता, सहयोग, निर्देशन तथा 
पुरस्कार की व्यवस्था करना शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्यक्षेत्र का मुख्य बिंदू है। जिसके द्वारा ही 
अधिगम वातावरण सहज, सरल व विस्तृत होना है। 

शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति- शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का बहुमुँखी विकास करना है एवं इस उद्देश्य 
की प्राप्ति हेतु शैक्षिक पर्यवेक्षण उत्तरदायी होता है। शिक्षण प्रक्रिया के समस्त पक्षों का विकास 
कर पर्यवेक्षण छात्र, शिक्षक, एवं समाज को लाभ पहुँचाता है। सामाजिक आकांक्षाओं पर 
आधारित पाठ्यक्रम, निर्माण, क्रिया प्रधान शिक्षण विधियों के प्रयोग, शिक्षकों की व्यवसायिक 
उन्नति, वस्तुनिष्ठ एवं वैद्य मूल्यांकन प्रक्रिया के विकास,संसाधन उपलब्धता, उचित संस्थागत 
वातावरण के विकास द्वारा पर्यवेक्षण राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रयासरत रहता है। 
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.  कार्यसंतुष्टि का विकास- उपयुक्त प्रशिक्षण देकर शैक्षिक पर्यवेक्षण कर्मचारियों की कार्यसंतुष्टि के 
भाव का विकास करने में सहायता करता है। यह समय-समय पर सही प्रयासों के लिए प्रशंसा 
तथा पुरस्कार देकर एवं कर्मचारियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, समस्याओं एवं आकांक्षाओं 
पर ध्यान न देते हुए उन्हें विकास के समुचित अवसर उपलब्ध करने से उनमें संस्था के प्रति 
समर्पण भाव तथा कार्य संतुष्टि का विकास करता है। 

2.. समय एवं संसाधनों का समुचित उपयोग- सीमित समय एवं संसाधन में लक्ष्यप्राप्ति करने में 
पर्यवेक्षण अति सहायक है। 

3. उचित प्रेरणा प्रदान करना- शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षकों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरित करता है। जिससे 
वे संस्था विकास हेतु अपनी क्षमताओं के समुचित प्रदर्शन में सफल हो सके। 

4. कार्य के प्रतिसमर्पण भाव का विकास करना 


9.5 पर्यवेक्षण के प्रकार 


पर्यवेक्षण के प्रकारों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है- 


(७) भूमिका और दृष्टिकोण के आधार पर- भूमिका और दृष्टिकोण के आधार पर पर्यवेक्षण के प्रमुख 
प्रकार निम्नलिखित हैं- 


. निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण (00$०४४४०॥५१। $एए८-शंञ्न०॥): यह पर्यवेक्षण का वह स्वरूप है जिसमें 
पर्यवेक्षण अधिकारी सर्वज्ञाता होता है, उसका उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है। इसे अधिकारिक 
पर्यवेक्षण भी कहते हैं। इसमें आज्ञा, निर्देशों एवं नियमों पर विशेष बल दिया जाता है। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में 
पूर्व निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप उद्देश्यों की सफलता-असफलता का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही यह 
भी माना जाता है कि भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियों के निरीक्षण हेतु भिन्‍न-भिन्‍न मानदण्डों का निर्धारण आवश्यक 
है। एक ही मानदण्ड प्रत्येक परिस्थिति के निरीक्षण हेतु उपयुक्त नहीं हो सकता। 

2. नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण ((०7्।ण०१ $एफु०न्‍शंश्रंणा): यह पर्यवेक्षण निरीक्षणात्मक अथवा 
अधिकारिक पर्यवेक्षण के ही समान है। अन्तर केवल इतना होता है कि यह उचित क्रियाओं के लिए पुरस्कार 
एवं अनुचित क्रियाओं हेतु दण्ड आदि के प्रावधानों द्वारा आधिनस्थों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। 
इसके लिए आवश्यक तकनीको का उपयोग किया जाता है, जिनके माध्यम से आधिनस्थों की क्रियाओं का 
सही मूल्यांकन किया जा सके और कोई त्रुटि न होने पाये। 

3. सहयोगी अथवा लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण ((णातब्रए07480ए९ 07% 0९7८-7८ 8फ्श'शंदश्ंणा): इस 
प्रकार के पर्यवेक्षण में आधिनस्थों की समस्याओं का निदान एवं संगठन लक्ष्यों की प्राप्ति की जाँच 
जनतंत्रात्मक अथवा सहयोगी वातावरण में की जाती है। संगठन हितों की प्राप्ति में आने वाली समस्याओं के 
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निदान हेतु आधिनस्थों को आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान किया जाता है। पर्यवेक्षक प्रेरणां प्रदान करते 
हुए एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करता है ताकि आधिनस्थों की समस्याओं का समाधान भी किया जा 
सके और संगठन हितों की प्राप्ति हेतु उनकी क्रियाओं को भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किया जा सके। 

4. वैज्ञानिक पर्यवेक्षण ($स०॥॥॥0 $ए7०"शंष०॥) :इस प्रकार का पर्यवेक्षण क्रमबद्ध, वैध एवं विश्वसनीय 
होता है। यह आधुनिक तकनीकों एवं पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित मापक यंत्रों के माध्यम से 
आधिनस्थ क्रियाओं का मूल्यांकन करता है। इसमें पूर्णतया वस्तुनिष्ठता विद्यमान रहती है। 

5. रचनात्मक पर्यवेक्षण (((०६४0परलाए० $ए्ए०"शंभ्॑०): इस प्रकार के पर्यवेक्षण में आधिनस्थों के गुणों 
का पता लगाकर, उनके विकास एवं विस्तार हेतु समुचित पर्यावरण, सुविधाएँ एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाता 
है। इस तकनीक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण अवश्य ही विद्यमान होते हैं। आवश्यकता केवल 
उन गुणों की पहचान कर उन्हें निखारने की होती है। ऐसी स्थिति में एक पर्यवेक्षक अपनी पैनी दृष्टि के माध्यम 
से आधिनस्थों के उन गुणों की पहचान करता है और संगठन हित में उनके विकास हेतु उचित अवसर प्रदान 
करता अथवा प्रबन्धन के माध्यम से करवाता है। 

(8) व्यक्तियों की संख्या के आधार पर-इस प्रकार के पर्यवेक्षण के निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं- 

. पैनल पर्यवेक्षण (740 $एए०-शंश्ं०): पैनल पर्यवेक्षण के अन्तर्गत व्यक्तियों के समूह अथवा पैनल 
द्वारा पर्यवेक्षण क्रियाएँ सम्पन्न की जाती हैं। प्रायः ऐसे पैनलों में तीन या उनसे अधिक व्यक्ति पर्यवेक्षण के लिए 
नियुक्त किये जाते हैं। सामान्यतया व्यक्तियों की संख्या तीन ही होती है। जिसमें एक विषय विशेषज्ञ, दूसरा 
तकनीक विशेषज्ञ और तीसरा विभागीय अधिकारी होता है। पैनल पर्यवेक्षण संगठन के प्रत्येक विभागो, 
इकाईयों एवं क्रियाओं की सूक्ष्मता से जाँच अथवा मूल्यांकन कर अपनी रिपोर्ट देता है। शिक्षा जगत में इस 
प्रकार के पर्यवेक्षण को ही अपनाया जाता है। 

2. वैयक्तिक पर्यवेक्षण (पञतांशंतप्॥॥ $पएए॒थ"शंध०॥): इस प्रकार के पर्यवेक्षण में प्रबन्धन द्वारा एक व्यक्ति 
पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त किया जाता है और वह ही समय-समय पर संगठन लक्ष्यों एवं कर्मचारी क्रियाओं का 
मूल्यांकन करता रहता है। इस पर्यवेक्षण में किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन कराने की कोई आवश्यकता 
नहीं होती। 

परम्परागत बनाम आधुनिक पर्यवेक्षण (एफब्रवााणान। ४६४. शि०तरता $एए०'शंशंणा): प्रारंभ में 
पर्यवेक्षण को निरीक्षण ([8[02८॥0॥) के रूप में जाना जाता था जिसके अतंर्गत विद्यार्थियों , शिक्षकों 
पुस्तकों व वित्त संबंधी सामान्य विद्यालयीन पक्षों का निरीक्षण किया जाता था। यह प्रक्रिया बहुत ही कठोर, 
नियंत्रित, एवं अव्यवस्थित होती थी जो शिक्षण संस्थानों में भय, आतंक तथा तानाशही के वातावरण का 
प्रभाव छोड़ती थी। विद्यालय निरीक्षक केवल कमियाँ खोजने तथा दंडित करने का कार्य करते थे। यहाँ 
रचनात्कता तथा सुधारात्मक आलोचना का अभाव था परंतु 20वीं सदी के प्रारंभ से ही इस अवधारणा में 
परिवर्तन की शुरूआत हुई तथा समय के साथ पर्यवेक्षण के आधुनिक रूप का गठन हुआ। परम्परागत व 
आधुनिक पर्यवेक्षण के मध्य अन्तर निम्नलिखित है- 
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.... एरम्पागतएवंआधुनिकप्यवेक्षण में नतर 





परम्परागत पर्यवेक्षण (॥7300074। 5फ7्शशंडाणा) 


आधुनिक पर्यवेक्षण (५॥066छ7॥ 58फथपणंडांणा) 





]. यह पर्यवेक्षण निरीक्षणात्मक होता है। 


]. यह पर्यवेक्षण अध्ययन एवं विश्लेषण पर आधारित होता 


है। 





2. इस पर्यवेक्षण में आकस्मिक निरीक्षण पर अधिक बल 
दिया जाता है। 


2. इस पर्यवेक्षण में सुनिश्चित एवं औपचारिक योजनाओं पर 
बल दिया जाता है। 





3. यह पर्यवेक्षण मुख्यतः आलोचना ही करता है, इसमें 
सुधारात्मक युक्तियों का कोई स्थान नहीं होता। 


3. यह पर्यवेक्षण सुझावात्मक, सहयोगात्मक एवं प्रेरणं प्रदान 
करने वाला होता है। 





4. परम्परागत तकनीक अनियमित, आव्यवस्थित एवं योजना 


रहित होती है। 


4. आधुनिक तकनीक निश्चित, व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध 
होती है। 





5. कर्मचारी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। 


5. इसमें संगठन हित को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी 
समस्याओं का पता लगाकर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास 
किया जाता है। 





6. अधिकारिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। 


6. जनतंत्रात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। 





7. प्राचीन एवं विकास शून्य कार्यक्रमों में विश्वास करने वाला 
दृष्टिकोण है। 


7. नवीन आयामों, अनुसंधानों तथा प्रोत्साहनात्मक दृष्टिकोण 
पर आधारित है। 





8. आत्मनिष्ठ एवं पक्षपाती होने की सम्भावना बनी रहती है। 


8. विश्वसनीय निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ क्रिया है। 





9. अधिकारियों पर विश्वास एवं आधिनस्थों पर अविश्वास 
रखने वाला दृष्टिकोण है। 


9. प्रबन्धकों सहित कर्मचारियों पर भी विश्वास रखने वाला 
दृष्टिकोण हैं। 








]0. केवल कार्य-समाप्ति पर ध्यान, कर्मचारी रूचि, 
रचनात्मकता आदि के बारे में विचार नहीं करता। 





0. संगठन उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ-साथ कर्मचारी रूचि, 
सृजनात्मकता, रचनात्मकता एवं मौलिकता को प्रभावी बनाने 
पर भी ज़ोर देता है। 





9.6 पर्यवेक्षक के गुण 


प्रभावी शैक्षिक पर्यवेक्षक के गुण ($(#0प०४ ० ज्ञा रव्लाएर स्तप्रत्यांगरान 5प्छथशंड0): गुण (॥॥00प्रां९5 ० का शीलिटीए९ ९तप्रट्थांगानं ड७फुश'रां$0): 
अपनी भूमिकाओं के निर्वहन हेतु पर्यवेक्षक में कुछ महत्वपूर्ण कौशल अथवा गुण आवश्यक रूप से होने 
चाहिए प्रो0 राबर्ट काहन के अनुसार पर्यवेक्षक के गुणो को मुख्यतः तीन भागो में विभाजित किया जा सकता 


है जो निम्नलिखित हैं- 


. मानवीय गुण (प्रणाज्ा। 4(0797/९): लोगों के साथ कार्य करना और सहयोग स्थापित करना 
पर्यवेक्षक के समक्ष एक बड़ी चुनौती होती है। मानवीय गुण का सम्बन्ध अन्य लोगों के साथ कार्य करने एवं 
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उनके माध्यम से कार्य करवाने एवं समूह के सदस्य के रूप में प्रभावी व्यवहार करने से होता है। निम्नलिखित 
मानवीय सम्बन्धों के माध्यम से पर्यवेक्षक में उचित मानवीय गुणों का विकास किया जा सकता है- 

. प्रत्येक व्यक्ति का उसके गुणों के आधार पर मूल्यांकन करना। 

2. आधिनस्थों के व्यवहारों से पहले प्रवरों के व्यवहारों का विश्लेषण करना। 

3. कर्मचारियों का उत्तम प्राप्त करने हेतु समूह सदस्यों के साथ मधुर एवं सहयोगी सम्बन्ध स्थापित करना। 

4. समूह सदस्यों को नीतियाँ निर्धारण में सहभागी बनाना। 

5. समान लक्ष्य हेतु क्रिया करना एवं समूह क्रियाओं में सुधार लाना। 

6. समस्या समाधान हेतु वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचना। 

7. आवश्यक सूचनाएँ प्रदान करने के साथ-साथ स्पष्ट रूप से निर्देश देना। 


2. तकनीकी गुण (प«लाप्रांट्ब। 409०९): किसी विशेष कार्य के प्रदर्शन हेतु आवश्यक समझ एवं 
दक्षता का होना तकनीकी गुण से सम्बन्धित होता है। इस गुण से सम्बन्धित कुछ दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं- 
]. पर्यवेक्षित की जाने वाली विषय-वस्तु से जुड़ी आवश्यक दक्षता का ज्ञान होना। 

2. कर्मचारियों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर उन्हें स्पष्ट रूप से कार्यभार प्रदान करना। 

3. व्यवस्था का ज्ञान, क्रियाविधियाँ, सामग्रियों, उपकरणों की विशेष जानकारी का होना। 

4. लक्ष्यों की उचित दिशा में प्राप्ति हेतु आवश्यक सहयोग एवं सहभागी वातावरण निर्मित करना। 


3. सम्प्रत्ययात्मक गुण ((णालकुप्रश 479०९): संगठन को एक सम्पूर्ण के रूप में देखना और 
सम्बन्धों को इसका एक भाग मानना सम्प्रत्ययात्मक गुण से सम्बन्धित होता है। इन गुणों के विकास हेतु 
आवश्यक दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं- 

. सम्पूर्ण दशा को उसके वृहद आयामों के रूप में देखना। 

2. संस्थान की विभिन्‍न क्रियाओं के सन्दर्भ में दूरदर्शिता अपनाना एवं एक भाग में होने वाला परिवर्तन किस 
प्रकार दूसरे भाग एवं सम्पूर्ण संस्थान को प्रभावित करता है उसकी भविष्यवाणी करना। 

3. सम्पूर्ण परिदृश्य को देखने की योग्यता, वृहद दृष्टिकोण एवं मित्रतापूर्ण अभिवृत्ति पर्यवेक्षण को प्रभावी 
बनाती है। 

4. प्रत्येक विभाग की विभिन्‍न छोटी से छोटी क्रिया का अवधारणात्मक ज्ञान सम्पूर्ण संगठन की क्रियाओं को 
निर्धारित करने में योगदान देता है। 

उपरोक्त तीन मुख्य गुणों के अतिरिक्त एक प्रभावी पर्यवेक्षक हेतु कुछ अन्य गुणों का होना भी आवश्यक माना 
जाता है, जो अग्रलिखित हैं- 

।. नेतृत्व प्रदान करना। 

2. सम्बन्धित व्यक्तियों की कार्यक्षमता में वृद्धि के माध्यम से विभागीय क्रियाओं एवं संस्थान लक्ष्यों की प्राप्ति 
में सहयोग देना। 

3. शिक्षण-अधिगम व्यवस्था का पूर्ण अध्ययन कर शिक्षण अधिगम व्यवस्था में आवश्यक सुधार लाना। 
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4. शैक्षिक उत्पादनों में वृद्धि करना। 
5. प्रत्येक कर्मचारी एवं विभाग को उसकी क्रियाओं हेतु पृष्ठपोषण प्रदान करना। 

अतः उपरोक्त गुणों के माध्यम से एक पर्यवेक्षक की क्रियाओं को दक्ष एवं प्रभावी बनाया जाता है। पर्यवेक्षण 
जो मुख्य रूप से संस्थान लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में की जाने वाली विभिन्‍न क्रियाओं का मूल्यांकन होता है 
और शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षा क्षेत्र एवं शैक्षिक संस्थानों के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षकों, विद्यार्थियों की 
क्रियाओं एवं सम्पूर्ण विद्यालयी क्रियाओं का मूल्यांकन होता है, जिसे प्रभावी बनाने की दिशा में शैक्षिक 
पर्यवेक्षक के गुणों का प्रभावी होना भी आवश्यक होता है। 


9.7 निबन्धात्मक प्रश्न 
... पर्यवेक्षण क्‍या है? इसके अर्थ को स्पष्ट कीजिए। 
2... पर्यवेक्षण के कौन-कौन से कार्य है? 
3... पर्यवेक्षण कितने प्रकार का होता है? 
4... एक कुशल पर्यवेक्षक में कौन-कौन से गुण आवश्यक है? इन गुणों की सूची बनाइए| 
9.8 संदर्भ एवं उपयोगी पुस्तके 
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इकाई १0: शैक्षिक नियोजन,व्यवस्था तथा पर्यवेक्षण कार्यक्रम 
संरचना 





0.। प्रस्तावना 
0.2 उद्देश्य 
0.3 शैक्षिक नियोजन का अर्थ 
0.4 शैक्षिक नियोजन का महत्व 
0.5 शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य 
0.6 नियोजन के महत्वपूर्ण घटक 

0.6. संस्थागत योजना में प्रधानाचार्य की भूमिका 

0.6.2 संस्थागत योजना में अध्यापक की भूमिका - 

0.6.3 संस्थागत योजना में छात्रों का योगदान 

0.6.4 संस्थागत योजना बनाने के आधारभूत सिद्वान्त 
0.7 शैक्षिक नियोजन के प्रकार 

0.7. भारतीय शिक्षा-नियोजन की विशेषताएँ 

0.8 शिक्षा नियोजन की प्रक्रिया 
0.9 शिक्षा व्यवस्था 
0.0 शिक्षा पर्यवेक्षण 
0. सारांश 
0.2 शब्दावली 
0.3 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 
0.4 संदर्भ ग्रंथ सूची 
0.5 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री 
0.6 निबन्धात्मक प्रश्न 


0. प्रस्तावना 


संस्थागत योजना एक विस्तृत बहुमुखी कार्य-योजना है जो संस्था की कर्मियों और खराबियों पर प्रहार करती 
है। यह एक ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत करती है जो वांछित शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के उपायों को ढूँढने में 
सहायता देती हैं। इस कार्यक्रम में संस्था के वे समस्त क्रियाकलाप शामिल हैं, जिनसे संस्था का सर्वांगीण 
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विकास होता है। इस प्रकार की योजना को तैयार करने में प्रधानाध्यापक अपने सभी सहयोगियों की मदद लेता 


है, जिससे योजना का विस्तृत स्वरूप बन सके। 


संस्थागत योजना का आधार है योजना किसी एक की नहीं, सभी की है, “मानवी साधन भौतिक साधनों से 
बड़ा है', जो है उसका पूरा इस्तेमाल किया जाए, उन्नति की गुंजाइश हमेशा रहती है। “किंचितमात्र ही सही, 
कल को आज से आगे बढ़ना है! 


प्रो0 एम0बी0 बुच ने संस्थागत नियोजन को इस प्रकार परिभाषित किया है- ““संस्थागत योजना उन कार्यक्रमों 
का समुच्चय है जिनको संस्था द्वारा अपनी अनुभूत आवश्यकताओं तथा निज के उपलब्ध एवं भविष्य में 
उपलब्ध संसाधनों के आधार पर तैयार किया जाता है। संस्था इन कार्यक्रमों का निर्धारण विद्यालय के स्तरों 
तथा व्यवहारों को उन्नत बनाने तथा संस्था के भावी विकास के सन्दर्भ में करती हैं।'” 


उपर्युक्त विवेचन से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है- 


. संस्थान योजना शिक्षा के व्यापक लक्ष्यों को पूरा करने का एक साधन है। 

2. संस्थान योजना के निर्माण के लिए माननीय तथा भौतिक संसाधनों का ज्ञान आवश्यक है। 

3. उपलब्ध संसाधनों का, जो संस्था व समुदाय में उपलबध है, अधिकतम सीमा तक प्रयोग हो। 
4. यह योजना दीर्धकालीन भी हो सकती है और अल्पकालीन भी। 


शिक्षा में प्रगति तभी सम्भव है जब उपलब्ध साधनों, सामग्री तथा सुविधाओं के आधार पर शैक्षिक 

योजनाओ का निर्माण किया जाये तथा उन योजनाओं को कार्यरूप में परिणत कराने के लिए कुशल प्रशासन 
की व्यवस्था हो। शिक्षा-प्रशासन और शैक्षिक नियोजन के तालमेल से ही शैक्षिक प्रगति सम्भव है। दोनों के 
सन्तुलित समन्वय से कार्य-कुशलता तथा क्षमता में वृद्धि होती है। अतः इस दृष्टि से शैक्षिक नियोजन के विषय 
में अध्ययन करना आवश्यक है। 


0.2 उद्देश्य 
प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त 


. आप शैक्षिक नियोजन का अर्थ बता सकेंगें 

. नियोजन के अर्थ को विभिन्‍न परिभाषाओं की सहायता से व्यक्त कर सकेगें। 

. शैक्षिक नियोजन का महत्व विस्तार से समझा सकेगें। 

. शिक्षा के अर्थ को विभिन्‍न परिभाषाओं की सहायता से व्यक्त कर सकेगें। 

. शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य जान सकेगें। 

. संस्थागत योजना में प्रधानाचार्य, अध्यापक, तथा छात्रों महत्वपूर्ण भूमिका की व्याख्या कर सकेगें। 


७5 (७. -+>» (५४ > -+ 
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7. शैक्षिक नियोजन के प्रकार की व्याख्या कर सकेगें। 
8. शिक्षा नियोजन की प्रक्रिया से अवगत हो सकेगें। 
9. नियोजन का शिक्षा के साथ निहित सम्बन्ध को स्पष्ट कर सकेगें। 
0. शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा पर्यवेक्षण का अर्थ समझ सकेगें। 


0.3 शैक्षिक नियोजन का अर्थ 


किसी भी देश के लिए यह परम आवश्यक है कि वह आगे आने वाली पीढ़ी की शिक्षा की उचित व्यवस्था 
करे तथा शैक्षिक योजना इस प्रकार तैयार करे कि उससे प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का संख्यात्मक तथा गुणात्मक 
दोनों ही प्रकार का विकास सम्भव हो सके। शैक्षिक नियोजन द्वारा ही शिक्षा को विकास की ओर ले जाया 
जाता है। अतः इस दृष्टि से शैक्षिक नियोजन का अर्थ जानना आवश्यक है। शैक्षिक नियोजन का अर्थ है- किसी 
सत्ता द्वारा प्रमुख शैक्षिक निर्णय करने की ऐसी क्रिया जिनमें समस्त शैक्षिक एवं आर्थिक व्यवस्था के व्यापक 
सर्वेक्षण के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि शिक्षा प्रत्येक स्तर पर कैसे, कौन-सी, कितनी तथा किस 
रूप में दी जाये एवं उसका प्रचार किन लोगों के बीच में किया जाये? शैक्षिक नियोजन राज्य की एक सुसंगठित 
एवं सुसम्बन्धित (कोऑर्डीनेटेड) प्रक्रिया है जो कुछ निश्चित उद्देश्यों को विशिष्ट समय में पूरा करने के लक्ष्य से 
स्थानीय स्वायत्त शास्त्र अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय शासन द्वारा नियन्त्रित होती है। शैक्षिक नियोजन का 
अर्थ शैक्षिक कार्य को ऐसी व्यवस्था देने से है जिसमें उपलब्ध साधनों एवं सामान का विशेष महत्व रहता है। 
साधन एवं सामग्री की दृष्टि से जब आर्थिक योजना में शिक्षा विकास का कार्यक्रम भी समन्वित कर लिया 
जाता है तो इसे शिक्षा का समग्र नियोजन (ओवर-ऑल प्लौनिंग) कहा जाता है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में 
शिक्षा का इसी प्रकार का नियोजन कर उसे सम्पूर्ण विकास योजना का एक महत्वपूर्ण अंग बना लिया गया है। 
स्पष्ट है कि शैक्षिक नियोजन का अर्थ शैक्षिक विकास हेतु उपलब्ध साधनों एवं सामग्री का अधिकतम उपयोग 
इस प्रकार से करना है कि एक निर्धारित समय में शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। शिक्षा नियोजन देश में 
आर्थिक साधनों के द्वारा देश को शैक्षणिक सुविधाओं तथा अवसरों को प्रदान करने तथा इस दिशा में आर्थिक 
साधनों का अधिकतम उपयोग करने का माध्यम है। 


0.4 शैक्षिक नियोजन का महत्व 


शिक्षा के विकास की दृष्टि से शैक्षिक नियोजन का विशेष महत्व हैं वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार-नियोजन वह 
कार्य या प्रक्रिया है जो योजनाओं का क्रियान्वयन करता है(?॥॥॥760 ॥ था 80०0 0 


[0/00655 0[॥79/0॥6 0। 8//900/706 0५७॥ [0।9/95.) योजना पूर्व निश्चित कौशलों का 
निर्धारण है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह गहन कार्यक्रमों का संयोजन है। 
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हैंगमैन तथा स्काटर्ज के शब्दों में - ““नियोजन विकल्पों में से चयन करता है। यात्रा करने से पूर्व रास्ते 
का चयन करता है, कार्य के सम्भावित या होने वाले परिणामों की कल्पना करता है और इसका संगठन किसी 
भी व्यक्ति के प्रति वांछित होता हैं! '। 


(0]गशगञगरर इटॉ९९8 क्ाणाए क्षीद्ाभाएट5, 6तरट8 ॥0प्राट5 >गिर ॥2एट! 
#?6शाा$ भव 67/65 छ905506 ० [70090]6 0प्राटणा65 णए बला०णा! एऐशणगर 76 णलाएए8 क्षात॑ 


#5 णश्थांगाणा,) - पिया पति. स्शाक्षा ॥70 3]76९0 85९ाज़क्यॉ? 


शिक्षा एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा राष्ट्र का विकास होता है। सभी प्रगतिशील राष्ट्रों का विकास का 
आधार वहाँ की शिक्षा-प्रणाली ही रही है। इस दृष्टि से शैक्षिक नियोजन का महत्व किसी से छिपा नहीं है। 
शैक्षिक नियोजन का महत्व निम्न बातों के आधार पर विचार करने से अधिक स्पष्ट होता है- 


।.शिक्षा के विकास में मानवीय साधनों अथवा कर्मचारियों का उपयुक्त प्रयोग कर सकना जिससे शिक्षा 
विकास की ओर उन्मुख हो सके। 


2.उपलब्ध आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक साधनों तथा सामग्री का शिक्षा-विकास हेतु प्रयोग कर सकना 
जिससे उनका अपव्यय न हो। 


3,शिक्षा के प्रत्येक स्तर में विकास की दृष्टि से सन्‍्तुलन बनाये रखना जिससे सभी स्तरों पर शिक्षा अवसरों की 
समानता के आधार पर दी जा सके। 


4.शिक्षा-विकास हेतु मानव की सृजनात्मक शक्ति, आलोचनात्मक, गुणग्राहित और सांस्कृतिक तथा 
अभिरुचियों का प्रयोग करके कला, साहित्य, विज्ञान एवं संस्कृति का विकास करना जिससे व्यक्ति और 
समाज दोनों ही एक साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सके। 


5 शिक्षा में संख्यात्मक विकास के साथ ही गुणात्मक विकास करना जिससे सही व्यक्ति को सही शिक्षा मिल 
सके। 


6.राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए शैक्षिक नियोजन पर गम्भीर रूप से विचार करना जिससे 
अधिकतम लोगों का अधिकतम विकास किया जा सके। 


7.समाज की आकांक्षाओं, परम्परओं और आदर्शों को संरक्षण मिलना जिससे भारतीय विकास की कल्पना 
को साकार रूप दिया जा सके। 


8.आर्थिक, व्यवसायिक, तकनीकी, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आदि क्षेत्रो में योग्य नेतृत्व प्रदान कर सकना, 
जिससे उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में विकास किया जा सके। 


9.शिक्षा-प्रणाली में सुधार लाना जिससे समूची शिक्षा-प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक रूप दिया जा सके। 


0.देश में व्याप्त समूची शिक्षा-प्रणाली को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करना जिससे उसमें क्रमबद्धता, व्यवस्था 
तथा तारतम्यता लायी जा सके। 





उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 26 


शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन 4७०) 202 
आइये अब शैक्षिक नियोजन का महत्व जानने के उपरान्त हम जाने कि शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं। 


0.5 शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य 


शिक्षा नियोजन के अनेक रूपों में देखा जाता है, जैसे- सामान्य रूप में साधन जुटाना, भविष्य की 
आवश्यकताओं का आकलन, शिक्षण के कार्यों को प्रोत्साहन तथा नई पीढ़ी के निर्माण हेतु उद्देश्यों का 
निर्धारण करना, बढ़ती जनसंख्या, जन-शक्ति का उपयोग परिस्थितियाँ, बाधाएँ, वैज्ञानिक साधनों का उपयोग 
आदि का निर्धारण ही शैक्षिक योजना हैं। प्रशासनिक दृष्टि से शैक्षिक नियोजन के कुछ प्रमुख उद्देश्य 
निम्नलिखित हैं 

. शिक्षा का विकास करने हेतु एक निश्चित दिशा निर्धारित करना तथा साधनों का जुटाना। 

2. देश की राजनीतिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु आवश्यकतानुसार शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करना 

3. देश की आर्थिक प्रगति होने तथा आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि से शिक्षा का योगदान निश्चित करना। 


4. देश की सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक प्रगति में शिक्षा की भूमिका तैयार करना तथा उस भूमिका को 
निभाने हेतु दिशा निर्धारित करना। 


5. शिक्षा-प्रशासन में उपयोगी एवं आवश्यक परिवर्तन लाकर निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास 
करना। 


6. शैक्षिक क्रियाओं, गतिविधियाँ, योजनाओं तथा प्रयासों को अधिक प्रभावी और गतिशील बनाना। 
0.6 नियोजन के महत्वपूर्ण घटक- 
नियोजन के अर्थ को विस्तारपूर्वक जानने के लिए अंग्रेजी भाषा में च्संददपदह के एक-एक अक्षर से जुड़े अर्थ 
को नीचे दिया जा रहा है - 
72-  छ$ंथा05 ति एप्र[005९ (उद्देश्य) 
$09705 +ण ?0॥0०७४ (नीतियाँ) 
59705 0 शाप ॥4 ?प096 एच्ञाएका0णा (निजी तथा सरकार की भागीदारी) 
59705 00 ?6759००॥४९८ (दृश्यधार योजना) 
[,-. ऊक्वात5 गाए भाव 807 छा ?[था (दीर्धकालीन तथा लधुकालीन) 
[.८250007 (कानून अथवा नियम) बनाना 
[49७7 (समन्वय) स्थापित करना। 


4- ज9ध्था65 0णा 0ता5४797५6 50प्रणप्रा6 (प्रबन्धात्मक ढाँचा) 
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संस्थागत योजना में प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्रों तथा समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइये जाने - 


8$9705 णिः 0१एं5ण9 30065 (सलाहकार संस्थाएं) 

89705 0ि 4 9[79४59।| (समीक्षां) 

99705 0 ए७॥०१७| 70०7९०]०७४४॥०॥ (राष्ट्रीय विकास/शैक्षिक विकासं) 
$&69705 60 ४४०१०] 70076 (राष्ट्रीय आय) 

&9745 0 ०८१४ (आवश्यकताएं) 

99705 0 70989 (आँकड्े) 

9097058 00: 7ए०8770०7 (निवेश) 

89708 0ण 08०7075 7250770०5 (स्थानीय संसाधन) 
8905 ति 'पि०एछ 70778 (नई मांगे) 

99708 0 'तालशाएववप्रा2 ण 9"परल॑प्रा८ (ढाँचे की आकृति) 
99708 00 (7055 792076870 7067८ (समग्र घरेलू उत्पादन) 
805 0 ४०7३] 7067८ (समग्र राष्ट्रीय उत्पादन) 


909705 00: 007 9७ ०४[४॥9 ॥70076 (प्रति व्यक्ति समग्र आय) 


0.6.4 संस्थागत योजना में प्रधानाचार्य की भूमिका - 


प्रधानाचार्य अपने स्कूल की कमजोरियों तथा अच्छाइयों का पूरा जायजा ले। अध्यापकों को विद्यालय-सुधार 
के लिए प्रेरित करे और स्कूल-सुधार की सुनियोजित योजना तैयार करे। उसके लिए आवश्यक है कि वह 


निम्नलिखित बातों पर विशेष बल दे- 


. सबसे पूर्व वह अपने सहयोगी अध्यापकों के साथ व्यक्तिगत परामर्श करे और फिर सामूहिक रूप से परामर्श 
करे। अध्यापक सभा में उस संस्थागत योजना की आवश्यकता लाभ तथा कार्य-प्रणाली पर प्रकाश डाले। 


अध्यापकों द्वारा बताये गये सुझावों को ध्यान में रखे और उन पर उचित विचार करे। 


2. स्कूल की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण किया जाये। देखा जाये कि विद्यालय में किन-किन क्षेत्रों में सुधार 
होना चाहिए। अध्यापकों को इस प्रकार के सर्वेक्षण का कार्य बाँट दिया जाए ताकि वे भी अपने आपको उतना 


ही उत्तरदायी समझें। 
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3. स्कूल तथा स्थानीय साधनों का सर्वेक्षण किया जाये। विशेषकर यह देखा जाये कि स्कूल में कौन-कौन से 
साधन विद्यमान है। 


4. स्कूल-सुधार कार्यक्रम को दो भागों में बांटा जाये, थोडे समय के लिए तथा दीर्धकाल के लिए। 
5. प्रत्येक अध्यापक को निश्चित कार्य दिया जाये। 
6. स्कूल सुधार कार्यक्रम के पूरा होने पर उसका उचित मूल्यांकन किया जाये। 


7. प्रधानाचार्य प्रत्येक अध्यापक से एक जैसे फल की आशा न रखे। वह भली-भांति समझ लें कि प्रत्येक 
अध्यापक की कार्य करने की क्षमता भिन्‍न होती है। 


8. प्रधानाचार्य किसी अन्य स्कूल द्वारा बनाई गई स्कूल-सुधार योजना का अन्धाधुन्ध अनुकरण न करे। वह 
भली-भांति समझ लें कि प्रत्येक स्कूल की अपनी स्थिति होती है। 

9. प्रधानाचार्य समस्त स्कूल समुदाय को इस कार्य में सम्मिलित करने का प्रयास करें। 

0. स्कूल सत्र के आरम्भ होने से पूर्व स्कूल-योजना तैयार कर ली जाए 


. स्कूल-योजना बनाते समय प्रधानाचार्य विभागीय अधिकारियों से विचार-विमर्श करें ताकि योजना 
विभागीय योजना का अंग बन सके। 


0.6.2 संस्थागत योजना में अध्यापक की भूमिका - 


संस्थागत योजना बनाने तथा कार्यरूप देने में अध्यापकों का विशेष स्थान है। अध्यापक ही इन ढाँचे के 
आधार-सतम्भ हैं। उन्हें ही छात्रों तथा उनके अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना है और स्कूल-सुधार 
आन्दोलन में उन्हें प्रेरित करके उनकी समस्त शक्तियों का अधिकतम लाभ उठाना है। उन्हें स्कूल के समस्याओं 
पर व्यक्तिगत तथा सामुहिक रूप से चिन्तन करना है। वे स्कूल की तथा अपनी खामियों से भली-भांति परिचित 
हैं। वे जानते हैं कि छात्रों की कमजोरियाँ कौन सी हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। अध्यापकों को इस 
कार्य में उत्साह दिखाना चाहिए और मिलजुल कर कार्य करना चाहिए तथा अपना दृष्टिकोण विशाल रखना 
चाहिए| 


0.6.3 संस्थागत योजना में छात्रों का योगदान - 


संस्थागत योजना के अन्तर्गत कई ऐसे कार्य भी हैं जिनमें छात्रों का सहयोग अत्यन्त वांछनीय है। वास्तव में 
यदि देखा जाए तो प्रत्येक कार्य में छात्र हाथ बँटा सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि छात्रों को स्कूल-सुधार 
आन्दोलन में प्रेरित किया जाए। 


बोध प्रश्न - 


स्कूल सुधार कार्यक्रम के पूरा होने पर उसका उचित ............. किया जाये। 
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2 संस्थागत योजना में प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्रों तथा ......... की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 


0.6.4 संस्थागत योजना बनाने के आधारभूत सिद्वान्त 


।. प्रत्येक स्कूल को अपनी जरूरत, अपने रहन-सहन, अपने तौर-तरीके के अनुसार ही अपनी योजना बनानी 
चाहिए और उसे कार्यान्वित करना चाहिए| 


2. प्रत्येक अध्यापक में यह क्षमता है कि वह किसी भी परिस्थिति में हो, अपनी बुद्धि और कुशलता से साधनों 
का सृजन कर सकता है और अपनी परिस्थिति में किंचित सुधार कर सकता है। 


3. प्रत्येक कार्यकर्ता के मष्तिष्क में किसी भी कार्य को करने की एक योजना बनती है। जितना ही वह 
कार्यकर्ता प्रतिभावन होता है, उतनी ही वह योजना स्पष्ट होती है। जितनी ही योजना स्पष्ट होती है, उतना ही 
प्रबल उसका प्रबन्धन उस कार्यकर्ता पर होता है। 


4. योजना का आधार स्थानीय सामग्री हो। 


0.7 शैक्षिक नियोजन के प्रकार 


शिक्षा-नियोजन विभिन्‍न परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। दूसरे कोई भी नियोजन हो वह एक विशिष्ट लक्ष्य को 
लेकर तैयार किया जाता है। शैक्षिक परिस्थितियों, लक्ष्यों एवं विभिन्‍न कार्यक्रमों के आधार पर शैक्षिक 
नियोजन भी कई प्रकार के होते है। नीचे शैक्षिक नियोजन के कुछ प्रमुख प्रकारों का आप अध्ययन करेंगे- 


.स्वतन्त्र नियोजन - प्रजातानित्रक ढंग से शैक्षिक योजना को स्वतन्त्र रूप से तैयार करना और फिर 
आवश्यकतानुसार परिस्थितियों के अनुकूल उसमें सुधार करना स्वतन्त्र नियोजन कहलाता है। इसके अनुसार 
योजना की विस्तृत भूमिका तैयार करके उसे जन-समूह, विशेषज्ञों तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के सम्मुख विज्ञापन 
के विभिन्‍न खोतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। जिससे उनके विचारों के आधार पर उसमें सुधार करके 
योजना को निश्चित रूप दिया जा सके और कार्यान्वित किया जा सके। 


2. उद्देश्ययुक्त नियोजन- कोई भी योजना उद्देश्य विहीन नहीं होती किन्तु कुछ योजनाएँ ऐसी होती हैं जो 
किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु ही बनायी जाती हैं और लक्ष्य की पूर्ति होते ही उद्देश्यों में परिवर्तन 
होने पर योजना में भी परिवर्तन होता जाता है। ऐसी योजनाएँ उद्देश्यों में परिवर्तन होने पर योजना में भी परिवर्तन 
हो जाता है। ऐसी योजनाएँ उद्देश्य केन्द्रित कहलती हैं। इन योजनाओं का स्वरूप उद्देश्यों के आधार पर 
निर्धारित होता है, किन्तु उद्देश्यो में परिवर्तन होता रहता है। अतः ऐसी योजनाएँ परिवर्तनशील होती हैं। यदि 
उद्देश्य निश्चित होते हैं तो योजनाओं में भी निश्चितता रहती है। शिक्षा के उद्देष्य आवश्यकताओं, साधनों, 
सामर्थ्य तथा सुविधाओं के आधार पर निर्धारित होते हैं। अतः उद्देश्ययुक्त योजनाओं का आधार भी 
आवश्यकताएँ, उपलब्ध साधन एवं सुविधाएँ आदि ही हैं। 
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3. दीर्घकालीन नियोजन - जब अवधि के आधार पर योजना तैयार की जाती हैं तो समय के अनुसार... 


नियोजन को रूप दिया जाता है। प्रायः पाँच वर्ष से अधिक या दस, पन्द्रह अथवा तीस वर्षों के लिए तैयार की 
गयी योजना को दीघकालीन नियोजन कहते हैं। दीर्घकालीन नियोजन का लक्ष्य अत्यन्त ही गहरा होता है और 
उस लक्ष्य तक पहुंचने में लगने वाला समय भी काफी लम्बा रहता है। दीर्घकालीन नियोजन में अधिक दक्षता, 
दूरदर्शिता और चतुराई की आवश्यकता होती है। इसकी कार्यान्वित एक लमबे समय तक चला करती है। 
शिक्षा की नीतियों तथा कार्यक्रमों को लागू करने एवं शिक्षा का विकास करने हेतु दीर्घकालीन शैक्षिक 
नियोजन का निर्माण किया जाता है। 


4. अल्पकालीन नियोजन - जब छोटी-सी अवधि के लिए योजना तैयार की जाती है तो उसे अल्पकालीन 
नियोजन कहते हैं। प्रायः एक से पाँच वर्ष के लिए निर्मित योजना को अल्पकालीन नियोजन कहते हैं। 
अल्पकालीन नियोजन में छोटी-छोओ शीघ्र पूर्ण होने वाली योजनाएँ रहती हैं। ऐसी योजनाओं का लक्ष्य कम 
समय में पूरा हो जाता है। विद्यालय की प्रगति हेतु अल्पकालीन नियोजन का निर्माण कराना आवश्यक है। 
जिसमें उसकी प्रगति प्रत्येक क्षेत्र में कम समय में हो सके। 


5. गतिशील नियोजन - गतिशील नियोजन में परिस्थियियों, आवश्यकताओं तथा साधनों के अनुसार गति 
लाने की दृष्टि से परिवर्तन कर सकने वाली योजनाएँ सम्मिलित रहती हैं। इस प्रकार के नियोजन लचीले होते हैं 
और विकास एवं प्रगति की दृष्टि से अधिक उपयोगी होते हैं। शिक्षा के अनेक पहलू गतिशील नियोजन के 
आधार पर ही विकसित होते हैं। शिक्षा के छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक इस प्रकार के नियोजन निर्मित 
करके लाभ उठाया जा सकता है। 


6. स्थिर नियोजन - शिक्षा की ऐसी योजनाएँ जिनका निर्माण करने के बाद परिवर्तन करना दुरूह हो, स्थिर 
नियोजन के अन्तर्गत आती हैं। ऐसी योजनाएँ स्वभाव से कठोर और शीघ्र लाभ देने वाली नहीं होती हैं। 
गीतशील नियोजन की तुलना में स्थिर नियोजन अधिक उपयोगी तथा लाभप्रद सिद्ध नहीं होते हैं। 


7. शिक्षा की सभी शाखाओं के विकास हेतु नियोजन - जब शिक्षा की विभिन शाखाओं का एक साथ 
विकास करने की दृष्टि से योजना निर्मित होती हैं तो उसे शिक्षा की सभी शाखाओं का विकास हेतु नियोजन 
कहते हैं। इसके अन्तर्गत पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय, टेक्नीकल शिक्षा और 
महिलाओं, अपंगों एवं समाज शिक्षा से सम्बन्धित पहले अलग-अलग योजनाएँ बनायी जाती हैं और 
तदुपरान्‍्त सबको विकास की दृष्टि से एक साथ जोड़कर एक समन्वित विस्तृत योजना तैयार की जाती ह। इस 
प्रकार की योजना से सबसे बड़ा लाभ यह है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक प्रगति की स्थिति तथा 
विकास की गति सरलता से ज्ञात हो जाती है। 


8. आवश्यकता पर आधारित नियोजन- प्रत्येक देश की आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। अतः 
शिक्षा-योजना भी प्रत्येक देश की अलग-अलग होती है। अनेक पिछड़े देश की शिक्षा-योजना को आधार 
बनाकर उसमें स्वयं की आवश्यकताओं, साधनों, सामग्री तथा सुविधाओं के अनुसार परितर्वतन करके प्रगति 
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हेतु योजनाएँ बनती हैं। ऐसी योजनाओं का प्रमुख आधार आवश्यकताएँ ही होती हैं जिससे उन्हें आवश्कताओं 


पर आधारित नियोजन कहा जाता है। 


9, साधन पर आधारित नियोजन - ऐसी योजनाएँ जो वित्तीय व्यवस्था, मानवीय साधनों एवं उपलब्ध 
सुविधाओं को आँकने के पश्चात्‌ तैयार की जाती हैं, उन्हें साधन आधारित नियोजन कहते हैं। ऐसी योजनाओ 
को उपलब्ध साधनों के आधार पर प्राथमिकता देकर कार्यान्वित किया जाता है। इस प्रकार की योजनाओ में 
धन की पर्याप्त व्यवस्था करना आवश्यक है। 


0. क्षेत्रीय नियोजन - जब क्षेत्रीय आधार पर शिक्षा नियोजन किया जाता है तो उसे क्षेत्रीय नियोजन कहते 
हैं। क्षेत्रीय नियोजन स्थानीय स्तर पर जिले स्तर पर, सम्भागीय स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा केन्द्रीय स्तर पर 
निर्मित किये जाते हैं। क्षेत्रीय योजनाओं का निर्माण क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं, परिस्थितियों तथा साधनों 
के आधार पर किया जाता है। भारत एक ऐसा विशाल देश है जहाँ विभिन क्षेत्र की भाषाओं, आवश्यकताओं, 
नियमों एवं परिपाटियों, साधनों तथा उपकरणों में विभिन्‍नता पायी जाती है। अतः इस दृष्टि से शैक्षिक विकास 
हेतु क्षेत्रीय नियोजन करना उपयोगी सिद्ध होगा। भारत में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय (रीजनल कॉलेज ऑफ 
एजुकेशन) तथा यान्त्रिक शिक्षा (टैक्नीकल एजूकेशन) की चार-चार संस्थाएँ क्षेत्रीय नियोजन के आधार पर 
कार्य कर रही हैं। 


[. प्रशासकीय नियोजन - शिक्षा-प्रशासन का सम्बन्ध निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं नियत्रण से अधिक रहता है। 
अतः प्रशासनिक दृष्टि से निरीक्षण करने, पर्यवेक्षण करने तथा नियन्त्रण रखने सम्बन्धी जो भी योजना तैयार की 
जाती है उसे प्रशासकीय नियोजन के अन्तर्गत ही माना जाता है। प्रशासनिक नियोजन के अन्तर्गत व्यवस्था 
सम्बन्धी शैक्षिक समस्याओं का निवारण करने सम्बन्धी तथा शैक्षिक विकास करने सम्बन्धी बात पर भी 
योजनाएँ तैयार की जाती हैं। 


2. वित्त नियोजन - शैक्षिक नियोजनाओं में वित्त नियोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वगैर वित्त के कोई भी 
योजना सफल नहीं हो सकती है। शिक्षा की कोई भी योजना हो जब तक उस योजना को वित्तीय योजना के 
आधार पर तैयार न किया गया हो तो सारा श्रम व्यर्थ चला जायेगा और यथार्थ में उसे क्रियान्वित भी नहीं 
किया जा सकता है। शिक्षा के कार्यक्रमों, क्रियाओं, योजनाओं, शैक्षिक प्रयासों के लिए कितना धन चाहिए? 
शैक्षिक आय के कौन-कौन से साधन व स्रोत हैं? शैक्षिक व्यय की कौन सी मर्दे हैं? आदि प्रश्नों पर जब तक 
वित्त नियोजन के अन्तर्गत विचार न किया जायेगा तब तक किसी भी शिक्षा नियोजन की कल्पना करना व्यर्थ 
है। 


3. सांख्यिकीय नियोजन - शिक्षा के गुणत्मक विकास करने के साथ ही संख्यात्मक विकास पर भी विचार 
करना आवश्यक है। इसके अन्तर्गत छात्रों, शिक्षकों, विद्यालयों, शिक्षा-प्रशासकों, निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों तथा 
कर्मचारियों की संख्या आदि पर विचार करके योजनाएँ तैयार की जाती हैं। संख्यात्मक विकास के अन्तर्गत 
विद्यालय-भवन, प्रयोगशालाएँ, ग्रन्थालय, फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य साधन भी आ जाते हैं जिनकी व्यवस्था 
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हेतु योजनाएँ तैयार की जाती हैं। देश की जनसंख्या के अनुपात में ही समपूर्ण शैक्षिक योजना तैयार की जाती है 


जिससे सभी को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध हो सकें। शिक्षा में संख्यात्मक विकास की 
आवश्यकता के कारण ही गुणात्मक, प्रशासकीय एवं वित्त नियोजन के स्वरूप निर्धारित किये गये हैं। शिक्षा- 
नियोजन का कोई भी स्वरूप क्‍यों न हो, जब तक उनमें पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार करके सम्पूर्ण योजना 
तैयार नहीं की जाती हो तब तक निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि नहीं की जा सकती है। 


नियोजन के प्रकार जानने के बाद आइए अब हम भारतीय शिक्षा नियोजन की विशेषताओं का अध्ययन करें। 
0.7. भारतीय शिक्षा-नियोजन की विशेषताएँ 


प्रत्येक देश की अपनी शैक्षिक नियोजन की कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं। भारतीय शिक्षा-नियोजन की भी कुछ 
प्रमुख विशेषताएँ है जिनके आधार पर भारत में शैक्षिक प्रगति होने की सम्भावना बनी हुई है। भारतीय शिक्षा- 
नियोजन की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं- 


]. आर्थिक नियोजन के रूप में शिक्षा नियोजन - भारत में शिक्षा नियोजन, आर्थिक नियोजन के एक अंग के 
रूप में कार्य करता हैं। शैक्षिक नियोजन भारत की अर्थव्यवस्था पर अधिक अश्रित है। धनाभाव के कारण 
भारत में श्रेष्ठ शैक्षिक योजनाएँ भी फलीभूत नहीं हो पा रही है। 


2. व्यक्ति व समाज दोनां:) का अधिकतम विकास होना - शैक्षिक नियोजन का स्वरूप भारत में इस प्रकार से 
निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है कि उससे व्यक्ति और समाज दोनों का सन्तुलित विकास हो सके। देश 
में विभिन्‍न आर्थिक क्रियाओं का एकीकरण व्यक्ति एवं समाज दोनों के अधिकतम विकास को ध्यान में रखकर 
किया जाता है। शैक्षिक क्रियाओं एवं योजनाओं का भी लक्ष्य व्यक्ति एवं समाज दोनों का सन्तुलित विकास 
करना है। 


3. देश में सांस्कृतिक प्रगति लाना - भारतीय शिक्षा नियोजन के अन्तर्गत देश की सांस्कृतिक प्रगति होने का 
लक्ष्य छिपा हुआ है। शैक्षिक नियोजन भारतीय संस्कृति को संरक्षण प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर 
उसका पुननिर्माण भी करता है। 


4. सामाजिक परिवर्तन लाना - भारत मे अन्धविश्वास, रूढ़िवादिता तथा अज्ञानता छायी हुई है जिसे शैक्षिक 
नियोजन द्वारा दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि नवीन चेतना जाग्रत हो सके और समाज विकास की 
ओर उन्मुख हो सके। 


5. देश में आर्थिक प्रगति लाना - भारतीय शैक्षिक नियोजन के अन्तर्गत भविष्य में आर्थिक प्रगति हो सकने 
की बात पर भी विचार किया जाता है। भारतीय समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा मानवीय 
साधनों को उपयोगी बनाना शैक्षिक योजनाओं का अनेक लक्ष्यों में से एक प्रमुख लक्ष्य है। 
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6. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से रूचि लेना - भारत एक संघात्क राज्य होते हुए भी एकात्मक 
है। अतः इस दृष्टि से शैक्षिक नियोजन मे केवल राज्य सरकारें ही रूचि नहीं लेती वरन्‌ केन्द्रीय सरकार भी 
समान रूप से रूचि ले रही है। शैक्षिक नियोजन में किसी क्षेत्र विशेष को महत्व न देकर सम्पूर्ण राष्ट्र को महत्व 
दिया जाता है। 


7. स्थानीय आवश्यकताओं को प्रमुखता - भारतीय शैक्षिक नियोजन में यदि राष्ट्रीय स्तर की बातों को 
सर्वाधिक महत्व दिया जाता है तो दूसरी ओर स्थानीय आवश्यकताओं की उपेक्षा भी नहीं की जाती हैं शैक्षिक 
नियोजन मं:) स्थानीय आवश्यकताओं, रूचियों तथा हितों पर विशेष रूप से विचार किया जाता है और 
स्थानीय शैक्षिक प्रगति हेतु प्रयास भी किये जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि स्थानीय प्रगति से लेकर राष्ट्रीय 
प्रगति हेतु केन्द्र व राज्य तथा स्थानीय सरकारें सहयोगी के रूप में कार्य करती हैं। 


8. अल्पकालीन योजनाओं का निर्माण - भारत में शिक्षा का पर्याप्त विकास होना है। इस दृष्टि से पंचवर्षीय 
योजनाओं के अन्तर्गत अनेक शैक्षिक अल्पकालीन योजनाएं कार्य कर रही हैं जिनके माध्यम से भारत में 
शैक्षिक प्रगति होना सम्भव प्रतीत होता है। 


9. दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण - भारतीय शिक्षा नियोजन के अन्तर्गत अल्पकालीन योजनाओं के साथ 
ही दीर्घकालीन योजनाएँ भी निर्मत हो रही हैं। दीर्घ एवं अल्पकालीन योजनाओं का एक साथ समावेश होना 
भारतीय शैक्षिक नियोजन की प्रमुख विशेषता है। 


0. भारतीय अकांक्षाओं तथा आदर्शों का संरक्षण - भारतीय शैक्षिक नियोजन में भारतीय आकांक्षाओं 
आदर्शों एवं मान्यताओं को विशेष महत्व दिया जाता है जिससे भारतीय को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचती 
है। 


0.8 शिक्षा नियोजन की प्रक्रिया 


शिक्षा नियोजन की प्रक्रिया में उत्तम सिद्धान्तों का पालन किया जाना आवश्यक हैं इलिग्रट एवं मोजर, जे.बी'. 
सीयर्स ने सामान्य पक्ष, अनुसंन्धान, सतत्‌, निश्चित, यथार्थ एवं व्यवहारिक सहभागिता तथा संशोधन जैसे पक्षों 
पर बल दिया है। 


भारत में योजनाएं बनाने हेतु योजना आयोग की स्थापना सन्‌ 950 ई0 में की गयी थी जिसमें आठ सदस्य 
(मंन्त्रिमण्डल के सदस्य, परामर्शदाता, विशेषज्ञ, प्रशासक आदि) सम्मिलित रहते हैं। आयोग का अध्यक्ष 
प्रधानमन्त्री नीतियों का निर्धारण करना, विकास हेतु नवीन कार्यक्रय तैयार करना, धन की व्यवस्था कराना एवं 
उसे प्रत्येक मद पर व्यय करने हेतु वितरित करना तथा योजना क्रियान्वित होने पर उसका मूल्यांकन करके 
प्रगति हेतु सुझाव देना आदि है। योजना बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन हम नीचे छः चरणों के अन्तर्गत करेंगे - 
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एवं सुवधिओं के आधार पर तैयार किया जाता है। नियोजना तैयार करते समय प्रारूप को लचीला बनाया 
जाता है जिससे उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सके। नियोजन का प्रारूप तैयार करके विचार- 
विमर्ष के उपरान्त प्रतिवेदन से सम्बन्धित निर्देशन देने के बाद विशेषज्ञों की बैठकों में उस पर गूढ़ विचार किया 
जाता है। विशेषज्ञों के अतिरिक्त शिक्षाविदों के पैनल नियुक्ति होते है जो शिक्षा की नीतियों को ध्यान में रखकर 
नियोजना के प्रत्येक पहलू पर कार्य दल (वर्किंग गुप्स) के रूप में शैक्षिक प्रगति को ध्यान में रखकर विचार 
करते हैं। कार्य दलों की सहायता हेतु केन्द्र एवं राज्य स्तर के शिक्षाधिकारी भी अपने कार्यक्रम और योजनाओं 
को विचारर्थ प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर सम्पूर्ण देश अथवा राज्य विशेष की शिक्षा-प्रगति हेतु योजना 
तैयार की जाती है। 


2. स्मरण-पत्र - विभिन्‍न कार्यदलों एवं कार्यक्रमों के आधार पर योजना आयोग एक स्मरण-पत्र (मेमोरेण्डम) 
तैयार करता है। जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष पुनः रखा जाता हैःह। परिषद अपने मूल सुझावों के साथ 
उसे पुनः आयोग के पास विचारार्थ भेज देती हैं। 


3. विधानसभा अथवा संसद की स्वीकृति - नियोजन के प्रारूप पर गहन विचार होने के बाद अन्तिम 
स्वरूप प्रदान किया जाता है। इसके उपरान्त उसे विधानसभा अथवा संसद की आवश्यक स्वीकृति के लिए 
प्रस्तुत किया जाता हे। राज्यों में विधानसभा तथा केन्द्र में संसद की स्वीकृति मिल जाने पर योजना को क्रमशः 
राज्यों एवं सम्पूर्ण देश में क्रियान्वित किया जाता है। 


4. क्रियान्वयन - स्वीकृति योजना को केन्द्र में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें क्रियान्वित करती हैं। शिक्षा 
विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश के साथ क्रिन्यावन्य के आदेश प्रसारित किये जाते 
हैं जिसके आधार पर योजनानुसार कार्य प्रारम्भ होता है। 


5. मूल्यांकन - योजना की क्रियान्विति के पश्चात्‌ उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। क्रियान्विति के समय 
उसके प्रत्येक पहलू पर कड़ी नजर रखी जाती है और प्राप्त अनुभवों एवं परिणामों के आधार पर योजना का 
समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर यदि आवश्यक हो तो थोड़ा-सा परिवर्तन 
करके योजना को सफलतापूर्वक लागू करने का प्रयास किया जाता है। मूल्यांकन द्वारा योजना कितनी लाभप्रद 
है? उसमें कौन-कौन से संशोधन आवश्यक है? उसे लागू करने में कौन-कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं? उन 
कठिनाइयों का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है तथा उसे पूर्णरूपेण लागू करने में कितना समय लग 
सकता है? आदि बातों का पता हमें चला जाता है। मूल्यांकन का प्रमुख लक्ष्य योजना को सफलापूर्वक लागू 
करना ही है। 


0.9 शिक्षा व्यवस्था 


“प्रशासन एक संगठन है और किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य एवं सामग्री का प्रयोग है। यह उन 
प्रबन्धकों का विशेष कार्य है जिनको संगठन में योग्यता प्राप्त है और जो मनुष्यों और सामग्री का उसी निपुणता 
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से प्रयोग करते हैं, जिसका इन्जींनियर भवन-निर्माण में तथा डॉक्टर मनुष्य के रोग को निदान करने में प्रयोग 


करते हैं।”” 

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन, संचालन एवं संगठन का विशेष महत्व है। शैक्षिक प्रशासन के अभाव में 
शिक्षा प्रक्रिया का उचित संचालन करना संभव नहीं है। शैक्षिक प्रशासन का प्रत्यय नवीन होते हुए भी प्रारम्भ 
से ही इसका क्षेत्र निरन्तर विस्तृत होता जा रहा है। शिक्षा के अंगों में समन्वय स्थापित करने, राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति का निर्धारण करने के अतिरिक्त विद्यालय वातावरण में मानवीय सम्बन्धों का सार्थक उपयोग करने की 
दृष्टि से भी विद्यालय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसके अभाव में शैक्षिक प्रक्रिया का 
सफलतापूर्वक सम्पन्न हो पाना नितान्त असम्भव ही है। यही कारण है कि प्रायः प्रत्येक देश की शैक्षिक 
व्यवस्था के अन्तर्गत शैक्षिक प्रशासन को विशिष्ट महत्व प्रदान किया जा रहा है। 

व्यवस्था का अर्थ - मानव जीवन को अच्छा बनाने के लिये संघर्ष करता आया है, उसने अपनी कठिनाइयों को 
हल करने के लिये साधनों और स्रोतों का अधिकतम प्रयोग करने का प्रयास किया हैं साधनों तथा स्रोतों को 
समुचित रूप में प्रयोग करने को “व्यवस्था? कहते हैं। परम्परागत विचारधारा के अनुसार “व्यवस्था” का अर्थ 
होता है साधनों एवं स्रोतों को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयोग करने के स्वरूप को “व्यवस्था' कहते हैं। 
व्यवस्था के अन्तर्गत प्रमुख तीन युक्तियों को प्रयुक्त किया जाता है- 

] प्रयासों तथा स्रोतों में समन्वय स्थापित किया जाता है। 

2 कार्य एवं क्रियाओं का विभाजन किया जाता है। 

3 अधिकार एवं उत्तरदायित्व को आरोह क्रम में निर्धारित किया जाता है। 

स्काट ने भी “व्यवस्था” की व्याख्या की है। उनके अनुसार व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य “विवाद को कम करना! 
है। व्यवस्था के द्वारा उस वस्तु तथा व्यक्ति के महत्व को कम किया जाता है। जिससे नियोजन की सफलता में 
बाधा होती है। इस प्रकार व्यवस्था के द्वारा अनिश्चितता को कम करके निश्चितता तथा स्थायित्व में वृद्धि की 
जाती हैं। व्यवस्था के आधार पर वास्तविक उपलब्धियों के समबन्ध में पूर्व कथन दिया जाता हैं उदाहरण के 
लिये पाठ्य पुस्तकों, पाठ्य-योजनाओं तथा अभिक्रमित-अनुदेशन की व्यवस्था की जाती है, जिससे सीखने के 
विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, परन्तु इसके द्वारा पाठ्यवस्तु के आन्तरिक स्वरूप तथा छात्रों के सीखने 
के व्यवहार स्वरूपों के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी होती है। शैक्षिक तकनीकी में इन्हीं स्वरूपों को समझने 
पर विशेष बल दिया जाता है। 

व्यवस्था के प्रत्यय में स्थायित्व, पूर्व -कथन तथा स्वरूपों को अधिक महत्व देने से उद्योग तथा प्रबन्ध अधिक 
प्रभावित हुए हैं। यह विचारधारा “शैक्षिक तकीनीकी' के अर्थ के लिये भी अधिक उपयोगी तथा सार्थक है। 
शैक्षिक उपलब्धियों के सम्बध में पूर्व-कथन किया जाता है और सीखने के स्वरूपों के लिये साधनों एवं 
युक्तियों को निर्धारित किया जाता हैं इस प्रकार शैक्षिक-तकनीकी शिक्षा-व्यवस्था में स्थायित्व लाती है। 
व्यवस्था का सीधा सम्बन्ध मानव से रहा है, इसलिये मानव प्रकृति की धारणायें इस प्रत्यय को प्रभावित करती 
रही हैं। 

शिक्षा व्यवस्था की परिभाषा - जब हम शैक्षिक प्रशासन की चर्चा करते हैं। तो वह स्वाभाविक हो जाता है कि 
व्यवस्था के रूप में विवेचना किया जाये। आरम्भिक काल में समाज सरल थे, शिक्षा की व्यवस्था शिक्षक, 
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छात्र तथा स्थान तक सीमित रहता था। कालान्तर में समाज के जटिल काम विकसित होने पर काल के अन्य 
संगठनों की भांति शिक्षा के संगठन में भी परिवर्तन आया है। संगठन व्यवस्थित रूप का विकास होता है। मानव 
शक्ति का सही उपयोग होता है। 


0.0 शिक्षा पर्यवेक्षण 


शिक्षा पर्यवेक्षण का अर्थ - 'पर्यवेक्षण” शब्द अंग्रेजी भाषा के $5प9०४ंञंणा शब्द का पर्याय है। पर्यवेक्षण दो 
शब्दों परि (5५७०) + अवेक्षण (५३४०7) से मिलकर बना है। 579० का अर्थ 'असाधारण' “अलौकिक! 
अथवा, दिव्य! होता है तथा ५७१#०॥ का अर्थ (दृष्टि! अर्थात्‌ ऐसी दृष्टिजो दिव्य अथवा अत्यन्त सूक्ष्म हो, यह 
पर्यवेक्षण के अन्तर्गत आती है। कुछ विद्वानों ने इसको 'पर्यवेक्षण” भी कहा है जिसका अर्थ चारों ओर देखना 
है। किसी संस्था के चहुंमुखी दिशा का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना तथा विकास के लिये सुझाव देना ही 
पर्यवेक्षण कहा जाता है। 

अतएव पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूसरे के कार्यों का अवलोकन करके उन्हें उचित निर्देशन भी 
प्रदान करना हैं। 

जॉन ए. बार्टकी के अनुसार - उत्तम पर्यवेक्षण का सैदव शिक्षकों के विकास, छात्रों की उन्‍नति तथा शिक्षण 
अधिगम प्रक्रिया में सुधार से सम्बध होता है। 

ऐसा पर्यवेक्षण जो शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, शैक्षिक पर्यवेक्षण कहलाता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक, 
प्राचार्य एवं छात्र तथा अन्य कर्मचारी सम्मिलित होते हैं। 

'शिक्षकों की उत्तम विधि, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला की सुविधा, क्रीड़ा क्षेत्र की सुव्यवस्था, प्राचार्य का 
निरीक्षण”” आदि सभी कार्यों का उद्देश्य शिक्षण संस्था में पढ़ने वाले छात्रों की सर्वांगीण उन्‍नति में सहायता 
करना होता है। 

“प्रधानाचार्य वरिष्ठ अध्यापक एवं शिक्षाधिकारी जब अपने सुक्षावों द्वारा शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, 
मूल्यांकन आदि का स्तर उन्नत करने के लिये कार्य करते हैं तब ये पर्यवेक्षण की भूमिका निभाते हैं।”! 

अतएव शैक्षिक पर्यवेक्षण का शिक्षकों, सीखने की परिस्थितियों तथा छात्रों की उन्‍नति से गहरा सम्बन्ध होता 
है। छात्र अध्ययन की क्रिया में किस प्रकार प्रगतिशील हों, शिक्षक नवीनतम शिक्षण सामग्री का किस प्रकार 
प्रयोग जुटाया जायें, आदि अनेक लाभकारी कार्यों की शैक्षिक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत योजना बनाई जाती है एवं 
इनकी सफलता-असफलता का मूल्यांकन किया जाता है। सारं:शश यह है कि, शैक्षिक पर्यवेक्षण एक ऐसी 
प्रक्रिया है जो शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में, शिक्षण संस्था की निरतन्त उन्नति तथा छात्रों की सर्वागींण 
उन्नति में पूर्ण सहायक होती है। 

अमरीका के राष्ट्रीय शिक्षा संगठन के प्राथमिक स्कूल के प्राचार्यों ने शैक्षिक पर्यवेक्षण के अर्थ निम्न प्रकार 
स्पष्ट किये है- 

. शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षकों के शिक्षण में सुधार, छात्रों को समझने, शिक्षण सामग्री का विकास करने में 
सहायक होता है। 

2. इसके द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार तथा निर्माण के लिये शोध पर बल दिया जाता है। क्रियात्मक अनुसन्धान को 
बढ़ावा देते हैं। 
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3. शैक्षिक पर्यवेक्षण के द्वारा शिक्षण की कुशलता तथा छात्रों की आवश्यकता के ज्ञान हेतु सीखने की 
परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है। 

4. इसके द्वारा शिक्षकों को व्यावसायिक नेतृत्व एवं सहायता प्रदान की जाती है। 

शिक्षा कोष - के अनुसार शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ विद्यालय सम्बन्धी इस प्रकार है- 

]. शिक्षण उद्देश्यों, विधियों एवं सामग्री का चयन करना, 

2. पर्यवेक्षकों, शिक्षकों तथा कार्यकर्त्ताओं को नेतृत्व प्रदान करना। 

3. इसके विकास तथा व्यावसायिक उन्नति के लिये प्रेरणा देना तथा 

4. सभी क्रियाओं में सुधार हेतु मूल्यांकन करना है। 

शिक्षा पर्यवेक्षण की परिभाषाएं - शिक्षा पर्यवेक्षण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिये विभिन्‍न विद्वानों एवं 
शिक्षाविदों द्वारा दी गई परिभाषायें निम्नलिखित हैं- 

एडेम्स तथा डिस्के के अनुसार - “शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण को सुधारने का एक सुनियोजित कार्यक्रम है।” 
बार0 बर्टन तथा ब्रेकनर के अनुसार - “पर्यवेक्षण एक कुशल तकनीकी सेवा है जो उन अवस्थाओं का 
अध्ययन करने तथा उनमें उन्नति करने से सम्बन्धित होती है जो सीखने तथा छात्र विकास के चारों ओर व्याप्त 
होती है।”! 

डब्लू0 किम्बाल के अनुसार - “'पर्यवेक्षण एक अच्छे शिक्षण एवं सीखने की परिस्थितियों के विकास में 
सहायक होता है।”! 

चेस्टर टी. मैकनव के अनुसार - “'पर्यवेक्षण शिक्षण प्रक्रिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने तथा निर्देशन 
देने की एक विधि है। पर्यवेक्षण का अन्तिम उद्देश्य छात्रों को उत्तम शिक्षण सेवा द्वारा सभी स्तरों पर योग्य 
बनाना होना चाहिये।”” 

फ्रैड सी0 अय्यर के अनुसार - “पर्यवेक्षण समस्त शैक्षिक प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ तथा गत्यात्मक हैं। यह अत्यन्त 
श्रेष्ठ इसलिये है क्योंकि यह सर्वाधिक सृजनात्मक हैं।”! 

माध्यमिक शिक्षा आयोग - ““हमारी दृष्टि में निरीक्षक की वास्तविक भूमिका (जिसे हम शैक्षिक परामर्शदाता 
कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं) प्रत्येक विद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना है तथा इसके समस्त 
कार्यो के विषय में विस्तृत दृष्टिकोण अपनाना है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की सहायता भी इस प्रकार करना है 
जिससे वे परामर्शदाता के परामर्श तथा संस्तुतियों का मान सकें। 

शैक्षिक पर्यवेक्षण की उपर्युक्त सभी परिभाषाओं में शिक्षण प्रक्रिया में सुधार-करना शिक्षकों की क्षमताओं को 
विकसित करना, सीखने की दशाओं का मूल्यांकन करना, पाठ्यक्रम में सुधार करना, छात्रों की योग्यताओं में 
वृद्धि करना आदि का समावेश है। वास्तव में शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये एक 
महत्वपूर्ण साधन है। उत्तम शैक्षिक पर्यवेक्षण वहीं है जो शिक्षकों, छात्रों तथा विद्यालय की समस्त परिस्थितियों 
को उन्नत करता है। सारांश रूप में शैक्षिक पर्यवेक्षण को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है- 

“शैक्षिक पर्यवेक्षण ऐसी विशिष्ट सेवा है जो शिक्षकों को कार्य-कुशलता तथा व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान करती 
है, पाठ्यक्रम में सुधार करके शिक्षण स्तर को ऊँची करती है तथा छात्रों को समाज में उपयुक्त आचरण करने 
का प्रशिक्षण देती हैं। 
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बोधप्रश्न-2.............. 7 - -ऑयखय7खय्<य<7_7-ः- 

शिक्षा कोष - के अनुसार शैक्षिक पर्यवेक्षण का विद्यालय सम्बन्धी अर्थ है- 

शिक्षण उद्देश्यों, विधियों एवं सामग्री का चयन करना, 

पर्यवेक्षकों, शिक्षकों तथा कार्यकर्त्ताओं को नेतृत्व प्रदान करना। 

इसके विकास तथा व्यावसायिक उन्नति के लिये प्रेरणा देना तथा 

सभी क्रियाओं में सुधार हेतु मूल्यांकन करना है। 

उपरोक्त सभी 


गा, हि टी अल पा 


0.] सारांश 


शिक्षा में प्रगति तभी सम्भव है जब उपलब्ध साधनों, सामग्री तथा सुविधाओं के आधार पर शैक्षिक योजनाओ 
का निर्माण किया जाये तथा उन योजनाओं को कार्यरूप में परिणत कराने के लिए कुशल प्रशासन की व्यवस्था 
हो। शिक्षा-प्रशासन और शैक्षिक नियोजन के तालमेल से ही शैक्षिक प्रगति सम्भव है। दोनों के सन्तुलित 
समन्वय से कार्य-कुशलता तथा क्षमता में वृद्धि होती है। संस्थागत योजना में प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्रों 
तथा समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय शिक्षा-नियोजन की भी कुछ प्रमुख विशेषताएँ है जिनके 
आधार पर भारत में शैक्षिक प्रगति होने की सम्भावना बनी हुई है। शिक्षा नियोजन की प्रक्रिया में उत्तम 
सिद्धान्तों का पालन किया जाना आवश्यक हैं इलिग्रट एवं मोजर, जे.बी?. सीयर्स ने सामान्य पक्ष, अनुसंन्धान, 
सतत्‌, निश्चित, यथार्थ एवं व्यवहारिक सहभागिता तथा संशोधन जैसे पक्षों पर बल दिया है। व्यवस्था के द्वारा 
अनिश्चितता को कम करके निश्चितता तथा स्थायित्व में वृद्धि की जाती हैं तथा शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षा के स्तर 
को ऊँचा उठाने के लिये एक महत्वपूर्ण साधन है। उत्तम शैक्षिक पर्यवेक्षण वहीं है जो शिक्षकों, छात्रों तथा 
विद्यालय की समस्त परिस्थितियों को उन्‍नत करता है। 

0.2शब्दावली 

सांख्यिकी - ऐसी विधियों व प्रविधियों का समावेश है, जिनके उपयोग से अथाह व अपार आँकड़ों के 
विशाल रूप को भी सरलापूर्वक व्यवस्थित किया जा सकता है। व उनके वास्तविक स्वरूप व पारस्परिक 


सम्बन्धों का स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है। 
सामाजिक परिवर्तन - व्यक्तियों की क्रियाओं और विचारों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन 


कहते हैं। 

मूल्यांकन - मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा-जगत में बालक ने जो प्रगति की है, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। 
0.3 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 

बोध प्रश्न - । 

| मूल्यांकन 

2 समुदाय 

बोध प्रश्न - 2 
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. शैक्षिक नियोजन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके उद्देश्यों का सविस्तार वर्णन कीजिए| 
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4. प्रस्तावना 


शिक्षा समाज के प्रतिनिधि के रूप में समाज की आवश्यकताओं की परिपूर्ति करती है। आज का समाज 
क्रमशः भौतिक होता जा रहा है। विज्ञान तथा तकनीकी विकास ने भौतिकता की दिशा को और भी अधिक 
तीव्रता प्रदान की है। इससे शिक्षा पर नये-नये दायित्व आ पड़े हैं। इन दायित्वों के कारण विद्यालयों पर 
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अतिरिक्त भार पड़ा है। आज यह निश्चित करना कठिन हो रहा है कि क्या और कैसे पढ़ाया जाये? इन कारणों के 
उत्तर के लिए नई-नई पाठ्य-वस्तुएँ शिक्षण पद्धतियों, विधियों तथा उपकरणों का प्रयोग प्रारम्भ हुआ है। इससे 
शिक्षण-प्रक्रिया बड़ी ही जटिल एवं क्लिष्ट हो गई हैं शिक्षा-प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु इन सभी का 
समुचित समायोजन, संगठन एवं प्रयोग आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा-पर्यवेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। 
शिक्षा-पर्यवेक्षण का प्रमुख उद्देश्य अनेक शिक्षा-प्रक्रियाओं का समुचित समन्वय कर अधिकतमक प्रतिफल 
प्राप्त करना है। पर्यवेक्षण के द्वारा शैक्षिक क्रियाओं की आवश्यक आवृत्तियाँ रोकी जा सकती हैं, अनेक 
शैक्षिक क्रियाओं का अपव्यय कम किया जा सकता है तथा शिक्षा को अधिकाधिक मानव-कल्याण का 
साधन बनाया जा सकता है। 


.2 उद्देश्य 


प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त 


* आप शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ बता सकेंगें 

* पर्यवेक्षण की आवश्यकता को व्यक्त कर सकेगें। 

० शैक्षिक पर्यवेक्षण का महत्व विस्तार से समझा सकेगें। 

० शिक्षा पर्यवेक्षण की विशेषताएँ जान सकेगें। 

० शैक्षिक नियोजन पर्यवेक्षण के उद्देश्य जान सकेगें। 

० शिक्षा पर्यवेक्षण का उद्म एवं विकास से अवगत हो सकेगें। 

० शिक्षा पर्यवेक्षण का परम्परागत और आधुनिक प्रत्ययकी व्याख्या कर सकेगें। 
० शिक्षा पर्यवेक्षण की प्रकृति की व्याख्या कर सकेगें। 

० शिक्षा पर्यवेक्षण के प्रमुख कार्य बता सकेगें। 


.3. शिक्षा-पर्यवेक्षण का अर्थ 


शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में कभी-कभी निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण को एक ही अर्थ में लिया जाता है, जबकि इन 
दोनों में मूलभूत अन्तर हैं शाब्दिक अर्थ में निरीक्षण का अर्थ किसी चीज की बारीकी के साथ जाँच एवं 
देखरेख करना है जबकि पर्यवेक्षण का अर्थ दूर ऊँचे स्थान से नीचे के स्थानों का अवलोकन करना है। 
तकीनीकी अर्थ में शिक्षा-पर्यवेक्षण से हमारा तात्पर्य एक ऐसे सुनियोजित कार्यक्रम से है जिसका प्रमुख उद्देश्य 
शिक्षण-प्रक्रियाओं में उन्‍नति तथा प्रभावशाली लाना है। फ्रान्सेथ जाम के अनुसार - उत्तम शिक्षा-पर्यवेक्षण 
व्यक्तिगत तथा सामान्य समस्याओं के समाधान हेतु व्यक्तियों की ऊर्जा को रचानात्मक विधियों में संलग्न करने 
की प्रक्रिया है।' मल एवं मलैया ने अपनी पुस्तक “शिक्षा प्रशासन एवं पर्यवेक्षण में शिक्षा-पर्यवेक्षण' की 
परिभाषा निम्न शब्दों में दी है- 
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'शिक्षा-पर्यवेक्षण यह प्राविधिक सेवा है जो शिक्षकों को अपनी व्यावसायिक कुशलता वृद्धि के लिए उचित 


व्यावसायिक नेतृत्व तथा सहयोग प्रदान करती है, शिक्षण स्तर को उच्च बनाने हेतु उन्हें पाठ्यक्रम सुधार से 
परिचित कराती है एवं अपने छात्रो को और अच्छी तरह समझने, शिक्षण-सामग्री निर्माण करने, शिक्षण 
विधियों का विकास करने, उचित मूल्यांकन-विधियों का उपयोग करने आदि के कौशल-विकास में सहायक 
होती हैं। इस दृष्टि से शिक्षा-पर्यवेक्षण एक लोकतंत्रीय तथा सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण-स्तर को उच्च 
बनाने हेतु शिक्षक, पर्यवेक्षक तथा बालक सभी हिल-मिल कर कार्य करते है।'' 


इस प्रकार से निरीक्षक एक आलोचक, गलतियाँ निकालने वाला तथा दण्डाधिकारी होता है, किन्तु पर्यवेक्षक 
एक मित्र, परामर्शदाता, निर्देशनकर्ता तथा शुभचिनतक होता है। पर्यवेक्षक जहाँ कमियों तथा गलतियों की ओर 
इशारा करता है, वहीं पर वह उनके निराकरण हेतु उपयोगी परामर्श भी देता है। उसका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण 


होता है। 


4.3.. पर्यवेक्षण की आवश्यकता - शिक्षा-पर्यवेक्षण शिक्षा की उन्‍नति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। 
इसकी आवश्यकता निम्न कारणों से और भी अधिक बढ़ गई है - 


].सामाजिक आवश्यकता के कारण - आज प्रत्येक समाज क्रमश: भौतिकवादी होता जा रहा है। उसकी 
आवश्यकताएँ, मान्यताएँ, मूल्य तथा प्रकृति में तीत्र गति से उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहा है। इसका स्पष्ट 
प्रभाव शिक्षा के स्वभाव एवं प्रकृति पर पड़ रहा है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में नई-नई समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। 
विश्व में लोकतंत्रीय जीवन दर्शन व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है। इसमें जाति, रंग आदि का भेदभाव न 
रखते हुए सभी को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए बडे पैमाने पर विद्यालयों 
की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, साथ ही साथ कक्षाओं में छात्रों की संख्या भी आशा से अधिक बढ़ानी 
है। यह वास्तव में हो भी रहा है। इसके अलावा शिक्षा का भौतिकीकरण भी हो रहा है। इस नये परिवेश में 
शिक्षा को नई-नई समस्याओं, जैसे-अनुशासनहीनता, व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास करना, कक्षाओं में 
अधिक व्यक्तिगत विभिन्‍नताओं का होना, लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण का विकास करना आदि का सामना करना 
पड़ रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा का समुचित पर्यवेक्षण करने की व्यवस्था अत्यन्त 
आवश्यक है। 


2.अध्यापक पर अधिभार - आज के अध्यापक को पहले की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ता है। आज 
का अध्यापक केवल एक अध्यापक ही नहीं है, वरन्‌ वह मित्र, निर्देशक तथा दार्शनिक के रूप में छात्र के 
समक्ष प्रस्तुत होता है। इस स्थिति में अध्यापक को अनेक कार्य करने पड़ते हैं। वह शिक्षण करता है, व्यक्तिगत 
विभिन्‍नताओं का पता लगाता है, संचयी आलेख पत्र तथा छात्र से सम्बन्धित उपयोगी सूचनाएँ एकत्रित करता 
है, उसका पथ-प्रदर्शक बनता हे, परिणाम-पत्र बनाता है तथा अन्य अनेक कार्य करता है। इन सहगामी कार्यों के 
बढ़ने के साथ ही उसके मूल कार्य शिक्षण में भी तीव्रता के साथ वृद्धि हुई हैं उसे अब कालांशों में से कभी- 
कभी तो सभी और सामान्यतया छ: व सात कालांश शिक्षण करना पड़ता है। अब उसे कक्षा में दस-पन्द्रह 
छात्रों के स्थान पर पचास-पंचास और इनसे भी अधिक छात्रों को पढ़ाना पड़ता है। अध्यापक अपने इस 
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अधिभार को सफलता एवं सुविधापूर्वक वहन कर सके, इसके लिए समुचित शिक्षा-पयवेक्षण की आवश्यकता 
है। शिक्षा-पर्यवेक्षण के द्वारा उसकी अनेक समस्याएँ सुलझाई जा सकती हैं। 


3.नवीन शिक्षण विधियों का विकास - लोकतांत्रिक शिक्षा के अन्तर्गत आजकल अनेक आधुनिक 
शिक्षण विधियों का विकास हो चुका है। इस नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में व्यावहारिक प्रयोग बिना पूर्व 
प्रशिक्षण के सम्भव नहीं है। साथ ही साथ नवीन शिक्षण पद्धतियों के प्रयोग, सफलता, असफलता तथा सुधारों 
पर प्रकाश डाला जा सकता है। 


4.अप्रशिक्षित अध्यापक - तीव्र गति से बड़ती हुई शैक्षिक सुविधाओं की पूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में 
अप्रशिक्षित अध्यापकों की सेवाओं की आवश्यकता पड़ी है। अप्रशिक्षित अध्यापकों को शिक्षण के 
आधारभूत सिद्धान्तों तथा प्रयोगों का ज्ञान तथा कौशल प्रदान किया जा सकता है। 


5.प्रशिक्षित अध्यापकों का अभिनवीकरण - शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षत का काल छोटा होता 
हैं वहाँ शिक्षण कौशल का पूर्ण विकास नहीं किया जा सकता है। सेवारत स्थिति में सामयिक शिक्षा पर्यवेक्षण 
के द्वारा इन प्रशिक्षित शिक्षकों में वांडनीय शिक्षण कौशल विकसित किया जा सकता है। 


6.विद्यालय कार्यों में वृद्धि - आज विद्यालय का कार्य केवल विषयगत शिक्षा प्रदान करना मात्र ही नहीं रह 
गया है, वरन्‌ आज के विद्यालय से यह आशा की जाती है कि वह छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करे। 
इस कार्य हेतु विद्यालय के शिक्षा के अलावा और अनेक कार्य सम्पादित करने पड़ते हैं। उसे अनेक पाठ्यक्रम 
सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था एवं संचालन करना पढ़ता है छात्रों में लोकतांत्रिक भावनाओं का विकास 
करने हेतु आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं तथा व्यावहारिक शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। इन कार्यों की 
सफलता भी उपयुकत शिक्षा पर्यवेक्षण पर निर्भर है। 


].3.2. पर्यवेक्षण के सिद्धान्त - पर्यवेक्षण के सिद्धान्तों की विभिन्‍न विद्धानों ने अलग-अलग चर्चा की है। 
कुछ विद्वानों ने पर्यवेक्षण के सिद्धान्तों की एक लम्बी सूची गिना दी है तो कुछ विद्वानों ने इनकी संख्या बडी ही 
कम रखी है। आर. बर्टन, तथा बुकनर ने पर्यवेक्षण के चार सिद्धान्त बताये हैं - 

।. पर्यवेक्षण सैद्धान्तिक रूप से ठोस हो 

2. पर्यवेक्षण लोकतांत्रिक हो, 

3. पर्यवेक्षण वैज्ञानिक हो, 

4. पर्यवेक्षण रचनात्मक हो। 


.3.3. शिक्षा-पर्यवेक्षण के उद्देश्य - शिक्षा-पर्यवेक्षण के द्वारा अग्रांकित उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयास किये 
जाते हैं- 


।. शिक्षकों के सम्मुख शिक्षा के उद्देश्य, मूल्य तथा उपलब्धियों को सुनिश्चित तथा स्प्ष्ट रूप में प्रस्तुत करना। 
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2. शिक्षकों की व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि कर उनके शिक्षण को प्रभावकारी बनाना। 


3. शिक्षकों को छात्रों तथा समाज की आवश्यकताओं से परिचित कराकर उनकी परिपूर्ति करने हेतु अध्यापकों 
को प्रोत्साहित करना। 


4. शिक्षकों को उनकी योग्यता, शिक्षा तथा क्षमताओं के अनुसार कार्य विभाजन करना। 

5. शिक्षकों को समुचित समायोजन करने में सहायता देना। 

6. अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षण के आधारभूत सिद्धान्तों तथा प्रयोगों से परिचित करना। 

7. शिक्षकों के व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यालय में आवश्यक वातावरण तथा शिक्षण सुविधाएँ प्रदान 
करना। 

.3.4. शिक्षा पर्यवेक्षण की विशेषताएँ 

आधुनिक पर्यवेक्षण द्वारा छात्रों एवं अध्यापकों के व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास किया जा सकता है। 
आधुनिक पर्यवेक्षण की विशेषतायें जनतान्त्रिक प्रणाली के अनुकूल हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित 
हैं। - 

. शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय शिक्षा विकास की प्रक्रिया है- आधुनिक प्रत्यय के द्वारा 


शिक्षा का पूर्ण विकास पर्यवेक्षण द्वारा ही सम्भव है। इसकी नवीन विधियों, प्रविधियों, उपकरणों एवं आयामों 
द्वारा शिक्षा की सभी क्रियाओं को विकसित किया जाता है। 


2. शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय प्रजातान्त्रिक - पर्यवेक्षण के आधुनिक प्रत्यय के अन्तर्गत 
पर्यवेक्षण एक सहयोगी, निर्देशक, परामर्शदाता तथा मैत्रीपूर्ण रूप से अपने सुझाव शिक्षको को दिये जाते हैं। 
अतएव पर्यवेक्षण का आधार प्रजातांत्रिक है। 


3. शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय एक तकनीकी सेवा है - शैक्षिक पर्यवेक्षण के द्वारा मौलिक, 
रचनात्मक एवं वस्तुनिष्ठ शैक्षिक क्रियाओं को पूरा किया जाता है। अतएव इसको एक तकनीकी सेवा द्वारा 
सम्बोधित किया गया है। 


4. शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय एक परामर्शदाता के रूप मे कार्य करता है - शैक्षिक 


पर्यवेक्षण के आधुनिक प्रत्यय के अन्तर्गत पर्यवेक्षक का प्रत्येक कार्य एक सहयोगी एवं मैत्रीपूर्ण परामर्शदाता 
के रूप में होता है। उसके सुझाव उपयोगी होते हैं। 


5. इसके द्वारा वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय पर्यवेक्षा पर बल दिया जाता है - शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रत्येक 
क्रिया वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय रूप में सम्पन्न की जाती है। पर्यवेक्षण के द्वारा दिये गये सुझाव एवं विधियाँ 
पूर्णतः विश्वसनीय होते हैं। 
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6. शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय विद्यालय अन्तःक्रिया का गत्यात्मक रूप है- इसके द्राए 


विद्यालय की सभी अन्तः क्रियाओं को निरन्तर आगे बढ़ाया जाता है। तथा समाज के अनुरूप परिवर्तित किया 
जाता है। 


7. शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय योजनाबद्ध पर्यवेक्षण पर बल देता है-पर्यवेक्षण का 
आधुनिक प्रत्यय शिक्षा के सभी कार्यों को नियोजित रूप प्रदान करता है तथा इसकी रूपरेखा को सुनिश्चित 
करता है। 


8. शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय वैज्ञानिक विधि प्रदान करता है - आधुनिक पर्यवेक्षण 
प्राचीन तथा परम्परागत विधियों में विश्वास नहीं रखता। इसके द्वारा जो विधि अथवा नवीन पद्धति अपनाई 
जाती हैं वह पूर्णतया परीक्षित एवं विश्वसनीय होती है। आधुनिक पर्यवेक्षण में वैज्ञानिक विधि को अपनाया 
जाता है। इस पर्यवेक्षण में विभिन्‍न कार्यक्रमों में समस्या का चयन, तथ्यों का संकलन तथा वर्गीकरण, 
परिकल्पना का निर्माण, व्याख्या एवं सामान्यीकरण, सम्भावित विधियो का चयन आदि वैज्ञानिक विधियों के 
सोपानों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके द्वारा प्रत्येक कार्य का गहन परीक्षण तथा गम्भीर विचार करके 
किया जाता है। 


.4 शिक्षा पर्यवेक्षण का उद्गम एवं विकास 


शिक्षा पर्यवेक्षण का प्रत्यय अधिक प्राचीन नहीं है। सन्‌ (909) ई0 से पूर्व इसका अस्तित्व ही नहीं था। सर्व 
प्रथम इंग्लैड के बोस्टन नामक नगर में इस शब्द का प्रयोग किया गया। वहाँ विद्यालयों का निरीक्षण कार्य करने 
के लिये सन्‌ (909) ई0 में एक विशेष समिति की स्थापना की गयी जिसमें कुछ चुने हुए धर्माधिकारी, कुछ 
धनिक व्यक्ति सम्मिलित किये गये। इस समिति का कार्य सामान्य रूप से भवन की देखभाल करना, विद्यालय 
के लिये धन जुटाना तथा शिक्षकों की नियुक्ति पर ध्यान देना था। इस समिति के अधिकांश सदस्य अशिक्षित 
एवं अप्रशिक्षित होते थे उनमें कार्यक्षमता अधिक नहीं होती थी, इसीलिये वे निरीक्षण कार्य को भी अपर्याप्त 
एवं अनियन्त्रित ढंग से करते थे, कुछ समय पश्चात्‌ निरीक्षण की आवश्यकता पर और अधिक बल दिया जाने 
लगा। सन्‌ (94) ई0 से निरीक्षकों के लिये शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य माना जाने लगा। सन्‌ (92) ई0 
से निरीक्षण के क्षेत्र में शिक्षित कार्य, शिक्षण विधि एवं शिक्षण के उद्देश्यों के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये। सन्‌ 
922 ई0 में बर्टन ने निरीक्षण के महत्व पर अधिकाधिक ध्यान आकृष्ट किया। बर्टन ने शिक्षा के सुधार 
कार्यक्रमों के निरीक्षण के कार्य को सर्पोपरि माना। बर्टन का मत था कि शिक्षण कार्य में सुधार तथा उन्नति के 
लिये, शिक्षक कार्य में सुधार करने के लिये, विषय एवं पाठ्यवस्तु का चयन करने के लिये, परीक्षण तथा मापन 
के लिये तथा शिक्षकों की योग्यताओं के आधार पर उनका श्रेणीकरण करने के लिये निरीक्षण का अत्यधिक 
महत्व है। इस प्रकार निरीक्षण के प्रत्यय का उद्धव इंग्लैंड में हुआ जो आगे चलकर पर्यवेक्षण के स्वरूप में 
परिवर्तित होता चला गया। 


.4.4 भारवर्ष में पर्यवेक्षण का प्रादुर्भाव 
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भारतवर्ष में पर्यवेक्षण का प्रारम्भ पाश्चात्य शिक्षण-प्रणली का अनुकरण करने के फलस्वरूप ही हुआ। 
भारतवर्ष में वुड डिस्पैच की संस्तुतियों के फलस्वरूप प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा मण्डलों तथा निरीक्षण मण्डलों 
की स्थापना की गयी। पर्यवेक्षण के सन्दर्भ में वुड डिस्पैच की संस्तुति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह संस्तुति इस 
प्रकार थी - 


“हमारी शिक्षा-प्रणाली का भविष्य में अत्यावश्यक अंग निरीक्षण प्रणाली का उचित स्वरूप होगा। हमारी 
इच्छा है कि सरकार द्वारा चलाये गये विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में निरीक्षकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति 
की जाय जो समय-समय पर इन विद्यालयों की गतिविधियों की आख्या भी प्रस्तुत कर सकेंगे। ये निरीक्षक इन 
विद्यालयों में परीक्षा सम्बन्धी कार्यों में भी सहायता करेंगे।” 


इन सुझावों का परिणाम यह हुआ कि शिक्षण कार्य की गुणात्मकता को परखने के लिये तथा विद्यालयों को 
दिये गये अनुदानों का उचित प्रयोग परखने के लिये निरीक्षकों की नियुक्ति की गयी। निरीक्षकों के अधिकारों में 
भी कुद वृद्धि की गयी जिसके फलस्वरूप निरीक्षक शिक्षण संस्थाओं में आतंक भी उत्पन्न करने लगे। वास्तव 
में यह समय भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का था और निरीक्षकों को अधिक शकित एवं अधिकारों को देने का 
आशय तत्कालीन राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलना था। सन्‌ 92 ई0 में महात्मा गाँधी जी के नेतृत्व में 
आन्दोलन हुए और पर्याप्त संख्या में राष्ट्रीय संस्थाएं खोली गयी। सन्‌ (99) ई0 में सैडलर-कमीशन की 
रिपोर्ट में कहा गया था। 


“अधिकांश खूप में निरीक्षण द्रुत गति से किया जाता हे, उसमें सौहार्दपूर्ण सुझावों का अभाव है। शिक्षण- 
पद्धति तथा संगठन सम्बन्धी सुधार की ओर लेशमात्र भी ध्यान नहीं दिया जाता जो विद्यालयों के लिये 
अत्यावश्यक है?!। 


वास्तव में इन आयोगों तथा समय-समय पर नियुक्त समितियों के प्रतिवेदनों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 
भारत में सुयोग्य एवं प्रशिक्षित निरीक्षकों का सर्वधा अभाव है जिसके कारण यहाँ की शिक्षा-व्यवस्था दृषित 
तथा प्रभाव शून्य है। इस प्रतिवेदना का एक प्रभाव यह भी हुआ कि निरीक्षण के स्थान पर पर्यवेक्षण के महत्व 
को समझा जाने लगा। निरीक्षक के कार्यों में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को सम्मिलित किया जाने लगा। सन्‌ 
934 ई0 में अंग्रेजी सरकार द्वारा दो परामार्शदाता वुड तथा अबोट को भारतवर्ष के विद्यालयों में निरीक्षण 
करने के लिये भेजा गया। उनके कथन का सारांश निरीक्षण के कार्य में सुधार के रूप में स्वीकार किया जा 
सकता है। उनका कथन इस प्रकार था- 


“6 जार वंषाए णी ॥6 जाकछ्ुललण 5 0 गाछ्ुलट 6 50005. फसि& शाप 90 एती5 
8ज़)भीला०१ए क्ातव शांएट 36ए०९ 985९0 ०णा शां5 0जा दा0जा०696 ॥व ७>कलालशाएर, जाली 
जा ॥0% 6 [080९० 0 7466 ॥0० इटा005 शा।शा।शा९०त 270 #प्राभा226 पारपा0णा5, ति९ 
80706 (66| ॥66 970, 0० ०0प्राइ2, 96 वरषभ66 0 कञाक्वं5ट ण 40 दक्यांए॑?९, छिप्रा ग5$ द्वांए॑शा 


8070 96 ०३०प्र॥९6 00 शा०0प्रा4व26 भव 70 0 पावाा696,7 
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आचार्य नरेन्द्र देव द्वारा प्रतिवेदन में निरीक्षकों के कार्यों को अत्यधिक परम्परागत तथा मशीनवत्‌ बताया गया 
तथा उसमें पर्याप्त सुधार करने के लिये सुझाव भी दिये गये। इसी क्रम में सन्‌ (952) ई0 में ए0एल0 
मुदालियर, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में निरीक्षण की तत्कालीन स्थिति 
को सोचनीय बताते हुए इस प्रकार कहा - 


“] ए३5 90॥/९60 0प्रा 99 5९ए८/३| एञ76९55९5 4 ॥59९0०0णा5 एछ6 9शपिा।009, [9 [6 (776 
59०7 99 ॥6 गाक़ुललण 2 भा छक्ाा0प्रध 080९ ए३5 वाह्पी छा, 74 6 शाट्वश छक्का ए 


#5 6 ए३5 (80 फ शांत 70प्र6 8ताओ]ग]॥/4707, -'घिक्वषावा३ /0९ए. 


“माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर पर्यवेक्षक के महत्व को और अधिक स्वीकार किया 
गया। यह धारणा बनी कि शिक्षा-संस्थाओं का उचित निर्देशन पर्यवेक्षक द्वारा ही दिया जा सकता है। पर्यवेक्षकों 
की गुणात्मकता एवं शक्ति में वृद्धि करने के प्रयास किये गये। निरीक्षक को विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों के 
प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी स्वीकार किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख संस्तुतियां इस प्रकार थी- 


. कम से कम दस वर्षों के अनुभवी अध्यापकों, प्रधानाचार्यों तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों, सुप्रशिक्षित 
प्रवक्ताओं को निरीक्षण करने के लिये भेजा जाना चाहिए 

2. जो निरीक्षक नियुक्त हों, उन्हें शैक्षिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के कार्यो का निरीक्षण करने के 
अतिरिक्त विद्यालयों के हिसाब-किताब तथा कार्यलय से सम्बन्धित सभी मामलों का निरीक्षण करना 
चाहिए। 

3. निरीक्षकों के साथ प्रशासनिक कर्तव्यों की देख-भाल के लिये क्षमतायुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति होनी 
चाहिए 

4. मुख्य निरीक्षक के साथ विशिष्ट योग्यता प्राप्त टोली निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए जिससे 
विद्यालय के शिक्षण कार्य का गहराई से निरीक्षण किया जा सके। 

5. निरीक्षकों का कर्त्तव्य विद्यालयों की उन्नति में सहयोग देना होना चाहिए 


माध्यमिक शिक्षा-आयोग की संस्तुतियों को भारतीय सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। इसके साथ ही 
पर्यवेक्षण के महत्व पर दृष्टि रखते हुए भारतीय सरकार ने पर्यवेक्षण का गहन अध्ययन करने के लिये इस 
आयोग को पुनः प्रेरित किया। इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा 5०० 96प०थांणा णुं०० 7७७7 की नियुक्ति की 
गयी। इस टीम में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया गया जिनकी प्रमुख संस्तुतियाँ 
निम्नलिखित थी - 


. प्रशासन की भावना में शीघ्र परिवर्तन किया जाना चाहिए। निरीक्षकों के कर्त्तव्यों में नियमों तथा कानूनों 
तथा मशीनवत्‌ कार्य प्रणाली की अपेक्षा मानवीय सम्बन्धों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। 


2. निरीक्षक का कर्त्तव्य निर्णय देने की अपेक्षा परामर्श देने का अधिक होना चाहिए) 
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3. निरीक्षण कार्य की क्षमता में वृद्धि करने के लिये निरीक्षकों को विशिष्ट प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए 
4. निरीक्षक के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। 

5. निरीक्षक के दौनिक प्रशासनिक कार्यों को किसी अन्य सहायक निरीक्षक को सौंप दिया जाना चाहिए। 


6. विद्यालय को स्वतंत्रता अधिक दी जानी चाहिए जिससे प्रत्येक विद्यालय ऐसी उचित योजनाओं की 
व्यवस्था कर सके जिसमें अध्यापक भाग ले सके और विद्यालय के कार्यों में सहायता देने की योग्यता प्राप्त कर 
सकें। 

उपर्युक्त सभी संस्तुतियों का प्रभाव हुआ कि विद्यालयों में निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की प्रक्रिया पर 
अधिकाधिक ध्यान दिया जाने लगा। “निरीक्षण' शब्द में व्याप्त भय तथा आशंका को दूर कर के परामर्श तथा 
सुझाव को अधिक महत्व दिया जाने लगा। 


बोध प्रश्न - 


. सन्‌ (94) ई0 से निरीक्षकों के लिये ............. को अनिवार्य माना जाने लगा। 
2. किस कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था। 


“अधिकांश रूप में निरीक्षण द्रुत गति से किया जाता हे, उसमें सौहार्दपूर्ण सुझावों का अभाव है। शिक्षण- 
पद्धति तथा संगठन सम्बन्धी सुधार की ओर लेशमात्र भी ध्यान नहीं दिया जाता जो विद्यालयों के लिये 
अत्यावश्यक है?”। 


.5 शिक्षा पर्यवेक्षण का परम्परागत प्रत्यय 


शिक्षा-प्रशासन का स्वरूप सैदव से एक ही स्थिति में नहीं रह सका। आज तो पर्यवेक्षण का प्रत्यय पर्याप्त 
आधुनिक, परिष्कृत एवं महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। परन्तु पूर्व समय में पर्यवेक्षण का परम्परागत रूप अत्यन्त 
संकीर्ण, सुझाव रहित तथा आधिकारिक था। इस प्रकार के प्रत्यय से सम्बन्धित कुछ बातों का उल्लेख 
आवश्यक है। 


परम्परागत प्रत्यय - शिक्षा पर्यवेक्षण के प्राचीन रूप को ही परम्परागत प्रत्यय के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा 
सकता है। वास्तव में यह ““पर्यवेक्षण”? निरीक्षण ही था। सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक एक साधारण व्यक्ति 
होता था जिसका मुख्य कर्तव्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों का निरीक्षण करना था। निरीक्षक के प्राचीन 
तथा परम्परागत विचारों के अनुसार ही शिक्षा का कार्य संचालित होता था। निरीक्षण कार्य में शासक तथा 
शासित भावना प्रबल होती थी। निरीक्षक का ध्यान शिक्षक की त्रुटियों को खोजने की ओर होता था, छात्रों के 
विकास कार्य के प्रति उसका लगाव नहीं होता था। वास्तव में यह स्थिति केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु 
विश्व के सभी देशों में व्याप्त थी। आई तथा नेटजर ने इस परम्परागत निरीक्षक के विषय में अपना मत प्रकट 
करते हुए कहा है कि- 
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““निरीक्षण का मुख्य सम्बन्ध विद्यालय प्रशासन तथा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिये सभाएं करने से अधिक होता हथा। शिक्षण सामग्री की उन्‍नति से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था।”! 
परम्परागत शिक्षा पर्यवेक्षण के दोष - परम्परागत पर्यवेक्षण में केबल दोष अधिक थे। इसके अन्तर्गत 
निरीक्षक अपनी तानाशाही प्रवृत्ति को अपनाकर शिक्षण संस्थाओं में दुरत गति से कार्य करते थे तथा अपने 


मिथ्या अहं की सन्तुष्टि करके ही निरीक्षक के उत्तरदायित्व को पूरा करना समझते थे। इस प्रकार के निरीक्षण के 
दोषों का संक्षेप में इस प्रकार उल्लेख किया जा सकता है - 


]. परमपरागत पर्यवेक्षण में जनतान्त्रिक सिद्वान्तों का उल्लंघन किया जाता था। 


2. शिक्षाधिकारियों का ध्यान शासन भावना की ओर अधिक तथा छात्रों की सीखनें की प्रवृत्ति में वृद्धि करने 
की ओर कम ध्यान होता था। 


3. प्राचीन विचारों से पोषित निरीक्षकों के रूढिगत विचारों से शिक्षा प्रक्रिया प्रभावित होती थी जिसमें विकास 
की प्रक्रिया लुप्त ही रहती थी। 


4. शिक्षकों को परम्परागत शिक्षा-प्रणाली को अपनाने के लिये विवश किया जाता था तथा उन्हं:) नवीन 
सुझावों तथा सुधारों से वंचित ही रखा जाता था। 


5. परम्परागत निरीक्षण का कुप्रभाव शिक्षकों की सम्मान भावना पर आघात करने वाला था। 
6. शिक्षकों को शैक्षिक कार्यों में पहल करने के लिये किसी प्रकार की प्रेरणा नही दी जाती थी। 
7. परम्परागत निरीक्षण की व्यवस्था मानवीय सम्बन्धों की श्रेष्ठता में बाधक होती थी। 


8. इस प्रकार के परम्परागत निरीक्षण में सर्वत्र अपर्याप्त, असुरक्षा, निराशा, तथा आशंका व्याप्त होती है। 
वस्तुतः यह दशा मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धान्तों के प्रतिकूल थी। 


9. परम्परागत पर्यवेक्षण के अन्तर्गत शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिशु मनोविज्ञान आदि कि पूर्ण अवहेलना 
की जाती थी। 


0. इस प्रकार के पर्यवेक्षण में निरीक्षकों द्वारा शिक्षकों के छिद्रान्वेषण कार्य को ही अधिक महत्व दिया जाता 
था। 

]. परम्परागत शैक्षिक पर्यवेक्षण में स्वतंन्त्रता, अग्रदर्शिता तथा मौलिकता के सिद्धान्तों का हनन करके 
अनेक स्थान पर दमन, नियन्त्रण तथा मानसिक दासता की नीतियों का अधिक रूप में अपनाया जाता था। 


.5.। व्यापक दृष्टिकोण का प्रारम्भ - परम्परागत पर्यवेक्षण के दोषों की ओर धीरे-धीरे जनता तथा 
शिक्षाविदों का ध्यान आकर्षित होता गया। शैक्षिक सुधार, छात्र व्यक्तित्व-विकास, शिक्षक तथा शिक्षण कार्यों 
में सुधार करने के लिये योजनाएं बनाई जाने लगी। पर्यवेक्षण को शिक्षा का विकास करने वाली प्रक्रिया समझा 
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जाने लगा तथा शिक्षकों को शिक्षण कला में दक्ष बनाने के सम्बन्ध में विचार किया जाने लगा। इस सम्बन्ध मे 
जॉन ए बर्की ने सुझाव दिया - 


“क्योंकि सम्पूर्ण पर्यवेक्षण ही प्रकृतिवश शिक्षण प्रक्रिया से सम्बन्धित है, अतएव विद्यालय पर्यवेक्षक को भी 
शिक्षकों का शिक्षक समझा जाने चाहिए।”! 


इन सभी सुधारों तथा सुझावों का स्वागत करने के उपरान्त भी अभी तक शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र उन्नत नहीं 
हो पाया था। इसका मुख्य कारण चिकित्सिक साधनों का अभाव था। पर्यवेक्षण के अभावों की खोज तो हो 
चुकी थी अर्थात्‌ इस ओर ध्यान नहीं दिया गया था। विश्व के सभी देशों में पर्यवेक्षण के रूप में नवीनता तथा 
आधुनिकता लाने के लिये भरपूर प्रयास किया जाने लगा। नीचे की पंक्तियों में आधुनिक विशेषताओं से युक्त 
शैक्षिक पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में प्रकाश डाला जा रहा है - 


.5.2 शिक्षा पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय 


शैक्षिक पर्यवेक्षण के आधुनिक प्रत्यय में सहयोग की भावना तथा सामुहिक प्रयास को अधिक महत्व दिया 
जाता है। केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमरीका आदि देशों में शिक्षा के क्षेत्र में 
अनेक सुधार हुए। इन सुधारों में पर्यवेक्षण के क्षेत्र में भी आशाजनक सुधार करने पर ध्यान आकर्षित किया 
गया। इन सुधारों की आवश्यकता भी परिस्थितिवश ही प्रतीत हुई तथा भारतवर्ष की स्वतंन्त्रता प्राप्ति के साथ- 
साथ शैक्षिक सुविधाओं में भी विस्तार किया गया। छात्र संख्या में भी वृद्धि हुई तथा शिक्षा के प्रति जन- 
जागरण भी अधिक होने लगा। सरकारी सहायता से विद्यालय भवनों का निर्माण किया गया तथा शिक्षकों की 
नियुक्ति में भी वृद्धि की गयी। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम, शिक्षा के उद्देश्य तथा शिक्षक-प्रशिक्षण को भी 
विकसित किया गया। इन सभी बातों का प्रभाव यह हुआ कि वर्तमान युग में शैक्षिक प्रशासन तथा पर्यवेक्षण 
को एक ऐसी प्रक्रिया समझा जाने लगा जो विद्यालयों की दशा को उत्तम बनाने में सहायक हो सकती है। 


शिक्षा के प्रमुख आधारों में समाजशाखत्रीय आधार को प्रमुख रूप में स्वीकार किया जाता है। इसी विचार के 
अनुसार शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का साधन भी माना गया है। बालकों के सर्वांगीण विकास में 
अध्यापक, प्रधानाचार्य तथा विद्यालय का प्रमुख हाथ होता है। अनेक विचार गोष्टियों के परिणाम स्वरूप्‌ 
पर्यवेक्षण का कार्य विद्यालय की उन्नति में निश्चित रूप से सहायक होता है। शिक्षा-शास्त्रियों तथा उच्च कोटि 
के विचारकों ने पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में नये ढंग से विचार करना आरम्भ किया। पर्यवेक्षण को प्रधानाचार्य तथा 
अध्यापकों के मिले-जुले प्रयास का परिणाम ही अधिक समझा जाने लगा। सन्‌ 956 में मद्रास में प्रधानाचार्या 
की एक प्रमुख गोष्ठी में पर्यावरण पर गम्भीर विचार करते हुए यह मत स्पष्ट किया गया कि प्रभावशाली 
पर्यवेक्षण के अन्तर्गत आलोचना की अपेक्षा निर्देशन देना अधिक होता है, उसमें रचनात्मक सुझावों को 
अधिक महत्व दिया जाता है, प्रधानाचार्य का आदर्श एवं अनुकरणीय चरित्र ही अध्यापकों को प्रभावित करने 
में अत्यधिक सक्षम सिद्ध हो सकता है। 
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शैक्षिक पर्यवेक्षण के आधुनिक प्रत्यय का मूल उद्देश्य शिक्षक की सहायता करना ही है। इसके अतिरिक्त कक्षा 
भवन का पर्यवेक्षण, पाठयक्रम विस्तार, मूल्यांकन एवं परीक्षा, बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन आदि कार्यों 
में सुधार करना भी वर्तमान पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य है। आधुनिक प्रत्यय की सर्वाधिक विशेषता सहयोग की 
भावना है। इस सम्बन्ध में एन0ई0आर0टी0 दिल्‍ली (966) की एक रिपोर्ट में भी संकेत किया गया। 


“पर्यवेक्षण शिक्षकों की वैयक्तिक योग्यताओं की अभिवृद्धि में सहायक होता है। यह ऐसी विशिष्ट सेवा है जो 
छात्रों को समझने तथा छात्रों का चहंमुखी विकास करने में सहायक सिद्ध होती है।”' 


वास्तव में शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय शिक्षण सामग्री की उन्नति करने की प्रक्रिया से ही प्रारम्भ 
होता है। तथा इसके अनतर्गत शिक्षकों की कार्यक्षमता की अभिवृद्धि की ओर अधिकाधिक ध्यान आकर्षित 
किया जाता है। आधुनिक शैक्षिक पर्यवेक्षण की कुछ ऐसी विशेषतांए हैं जिन्हें स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत 
होता है। 


.5.3 आधुनिक पर्यवेक्षण की विशेषताएँ- आधुनिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं जनतान्त्रिक प्रणाली के 


अनुकूल है। इस प्रकार के पर्यवेक्षण द्वारा छात्रों की तथा अध्यापकों के व्यक्तित्व का अधिक विकास किया जा 
सकता है। कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं- 


4. सहयोग की भावना- आधुनिक पर्यवेक्षण में सहयोग की भावना पर बल दिया जाता है। इसके अन्तर्गत 
शिक्षक एवं प्रधानाचार्य तथा अनय पर्यवेक्षक मिल-जुल कर समस्या का समाधान करते हैं। इस प्रक्रिया से 
कार्यकर्त्ताओं में आत्म-विश्वास में वृद्धि होती है। पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षकों को सहयोग देने के लिये उत्साहित 
किया जाता है। 


2.अधिक जनतान्त्रिक तथा अभिवृत्यात्मक- जनतन्त्र के मुख्य सिद्धान्त “समानता, स्वतन्त्रता, 
भ्रातृभाव”” आदि हैं। आधुनिक पर्यवेक्षण में समानता तथा स्वतन्त्रता के अवसर प्रदान किये जाते हैं। वास्तव में 
यह पर्यवेक्षण भयमुक्त तथा आशंकामुक्त होता है। इसके अन्तर्गत पर्यवेक्षक का रूप भयावह तथा आंतककारी 
न होकर सौहार्दपूर्ण होता है। यह पर्यवेक्षण आधुनिक प्रवृतियों पर आधारीत हैं। विद्यालय को आजकल एक 
“लघु समाज”” कहा जाता हे। विद्यालय रूपी समाज में जनतन्त्रात्मक प्रणाली के अनुरूप पर्यवेक्षण सजग 
रहता है। आधुनिक पर्यवेक्षण में सहयोगात्मक भावना व्याप्त होने के कारण छात्रों तथा शिक्षकों की विभिन्‍न 
प्रवृतियों का अधिकाधिक विकास करना, पर्यवेक्षण के स्वस्थ दृष्टिकोण के अनुकूल शिक्षण विधि में परिवर्तन 
करना, आदि की ओर आधुनिक पर्यवेक्षण सजग रहता है। आधुनिक पर्यवेक्षण में सहयोगात्मक भावना व्याप्त 
होने के कारण छात्रों तथा शिक्षकों की विभिनन प्रवृतित्तयों को उचित रूप में विकसित करने के पर्याप्त अवसर 
प्रदान किये जाते है। 


3. वैज्ञानिक विधि- आधुनिक पर्यवेक्षण प्राचीन तथा परम्परागत विधियों में विश्वास नहीं रखता। इसके 
अन्तर्गत जो विधि अथवा नवीन पद्धति अपनाई जाती है वह पूर्णतया परीक्षित तथा विश्वसनीय होती है। 
आधुनिक पर्यवेक्षण में वैज्ञानिक विधि को अपनाया जाता है। पर्यवेक्षण के विभिन्‍न कार्यक्रमों में ““समस्या का 
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चयन, तथ्यों का संकलन तथा वर्गीकरण, सम्भावित विधियों का चयन, परिकल्पना का निमार्ण, व्याख्या तथा 
सामान्यीकरण”” आदि वैज्ञानिक विधि के सोपानों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। 


4. रचनात्मक- आधुनिक पर्यवेक्षण का किसी एक ही व्यक्ति के आदेष पर संचालन नहीं किया जाता है। इस 
प्रकार के पर्यवेक्षण में सुधार पर ध्यान दिया जाता है जिसके लिये सभी सम्बन्धित व्यक्तियों का परामर्श लिया 
जाता है, उनकी मौलिकता तथा रचनात्मकता को विकसित करने के लिये स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है। 
शिक्षण विधि तथा शिक्षण सामग्री में नवीन प्रयोगों को करने के लिये शिक्षकों को उत्साहित किया जाता है। 
शिक्षकों की अन्तर्निहित क्षमताओं का विकास करने के लिये आधुनिक पर्यवेक्षण पूर्ण सहयोग प्रदान करता 
है। 


5.नेतृतव की क्षमताओं के विकास में सहायक- आधुनिक पर्यवेक्षण दमन नीति से दूर होता है। इसीलिये 
यह पर्यवेक्षण शिक्षकों तथा छात्रों की नेतृत्व शक्ति के विकास में सहायक होता है। मुख्य पर्यवेक्षण अपनी 
सहायता के लिये अन्य पर्यवेक्षण की नियुक्ति करता है। जिससे अन्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व का भी विकास 
होता है। विद्यालयों में उप प्रधानाचाग्र, क्रीडाध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्षक, पाठ्येतर विभिन्‍न कार्यक्रमों “वाद- 
विवाद, संगीत, नाटक”” आदि के अध्यक्ष नियुक्त किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों का संचालन सभी व्यक्ति अपनी 
क्षमता के अनुकूल स्वतन्त्र वातावरण में करते हैं जिससे उन्हें नेतृत्व शक्ति को विकसित करने का प्रशिक्षण भी 
मिलता है। छात्रों को भी अनेक कार्यों के प्रति उत्तरदायी बना कर उन्हें नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस 
प्रकार आधुनिक पर्यवेक्षण शक्ति के विकास में पूर्णरूपेण सहायक होता है। 


6. वस्तुनिष्ठ तथा अधिक प्रभावशली- आधुनिक पर्यवेक्षण के समस्त कार्यक्रमों में वैज्ञानिक पद्धति को 
अपनाया जाता है। इसलिये इस पर्यवेक्षण के कार्यक्रमों में अधिक वस्तुनिष्ठता एवं विश्वनीयता होती है। सभी 
व्यक्तियों का आधुनिक पर्यवेक्षण के प्रति आधिक लगाव तथा अपनापन होता है। यह पर्यवेक्षण छात्रों तथा 
शिक्षकों के हृदय पर शीघ्र तथा स्थायी प्रभाव डालता है। विचार स्वतन्त्रता, सहयोग, समन्वय, रचनात्मक 
आदि गुणों के कारण भी आधुनिक पर्यवेक्षण अधिक प्रभावकारी होता है। 


7. नवीन विधि, अनुसन्धान एवं आयाम हेतु सहायक- आधुनिक पर्यवेक्षण की विधियाँ परम्परागत 
पर्यवेक्षण की विधियों से सर्वथा पृथक हैं। इसमें आकस्मिक निरीक्षण, छिद्रान्वेषण, व्यक्तित्व प्रदर्शन के स्थान 
पर अनौपचारिक निरीक्षण, परामर्श तथा शिक्षक-सम्मान को अधिक उतसाहित किया जाता है। पर्यवेक्षण 
आज ““चोर-सिपाही”” के खेल जैसा न होकर सहयोगी, आशंका रहति तथा सीखने वाला अधिक होता हैं, 
उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है तथा उनके निष्कर्षों को अपनाने का प्रयास किया जाता है। विज्ञान तथा तकनीकी 
द्वारा आविष्कृत नवीन आयामों को भी आधुनिक पर्यवेक्षण में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इन सभी नवीन प्रयोगों 
तथा आयामों को अपनाकर आधुनिक पर्यवेक्षण के शिक्षा स्तर को ऊपर उठाने के लिये अधिकाधिक उपयोगी 
बनाया जाता है। वस्तुतः इस पर्यवेक्षण को अधिक प्रविधि युक्त कहा जा सकता है। शिक्षण कौशल की वृद्धि में 
विभिन्‍न तकनीकियों के निरन्तर प्रयोग में आधुनिक पर्यवेक्षण विश्वास रखता है। आधुनिक पर्यवेक्षण यह 
मानकर ही अधिक परिश्रम करता है कि शिक्षण कार्य इतना सुलभ नहीं है जिसे साधारण योग्यता वाले व्यक्ति 
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भी सफलता पूर्वक कर सकते हैं । योग्यतम तथा प्रभावशाली शिक्षक बनाने में आधुनिक पर्यवेक्षण सहायक 


होता है। 


8.“शिक्षण सेवा?” पर आधारित- आधुनिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों का केवल मूल्यांकन करना 
नहीं अपितु शिक्षकों की सेवा करना हैं इस पर्यवेक्षण में सेवा भावना तथा भ्रातृ भावना पर अधिक ध्यान दिया 
जाता हैं। इस प्रकार आधुनिक पर्यवेक्षण को शिक्षण-सेवा के लिये महत्वपूर्ण समझा जाता है। 


9. अधिकाधिक एकीकृत तथा समन्वयकारी- आधुनिक पर्यवेक्षण अकेला होकर कार्य करने की प्रणाली 
में विश्वास नहीं हे। शैक्षिक उन्‍नति के लिये सभी वयक्तियों तथा सभी स्थानों से सहायता प्राप्त करने, कन्धे से 
कन्धा मिलाकर कार्य करने तथा उपयोगी व्यक्तियों को एक साथ जोड़ने के लिये आधुनिक पर्यवेक्षण अद्भुत 
प्रयास करता है। एक विद्यालय की गतिविधियों से दूसरे विद्यालय का सम्बन्ध जोड़ने तथा सामूहिक रूप में 
कार्यक्रमों का आयोजन करने का भी प्रयास किया जाता है। शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे के गुणों से प्रभावित 
होकर अपना शैक्षिक स्तर ऊँचा उठा सकें इसके लिये आधुनिक पर्यवेक्षण अधिक जागरूक तथा प्रयत्नशील 
रहता है। 


0. समस्या समाधान हेतु अधिक जागरूक- आधुनिक पर्यवेक्षण से समस्या समाधान के प्रति सुप्त कदापि 
नहीं होता। “शिक्षण-प्रक्रिया, शिक्षा सुविधा, छात्र विकास”? के मार्ग में उपस्थित कठिनाइयों का शीघ्र 
निवारण करने के लिये आधुनिक पर्यवेक्षण सदैव तत्पर रहता है। समस्या समाधान के लिये सभी सम्बन्धित 
व्यक्तियों का परामर्श लेकर आधुनिक पर्यवेक्षण में जनतात्रिक प्रणाली से कार्य किया जाता है। पर्यवेक्षण 
जानबूझकर भी कुछ प्रमुख समस्याओं को शिक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। जिससे उनकी रचनात्मक 
योग्यताओं का अधिकाधिक लाभ उठाया जा सकता है। सारांश यह है कि समस्त शैक्षिक कार्यक्रमों में उत्तम 
दशा उत्पन्न करे के प्रमुख उत्तदायित्व का आधुनिक-पर्यवेक्षण द्वारा कुशलता पूर्वक निर्वाह किया जाता है। 


शैक्षिक पर्यवेक्षण का लक्ष्य कार्य संचालन और उसका सुधार करना ही नहीं होता है अपितु समस्‍यायें कार्य 
संचालन में ही उत्पन्न होती हैं इसलिए पर्यवेक्षण से समस्याओं की पहचान करके समाधान भी किया जाता है। 


वस्तुतः परम्परागत तथा आधुनिक पर्यवेक्षण में एक महत्वपूर्ण अन्तर यह भी हे कि परम्परागत पर्यवेक्षण का 
व्यक्तित्व ही प्रधान होता है। अन्य कर्मचारी उसी के आदेशों की प्रतीक्षा करते हैं परन्तु आधुनिक पर्यवेक्षण में 
शिक्षक प्रत्येक कार्य को करने के लिये आगे आते हैं तथा पर्यवेक्षण का व्यक्तित्व परामर्शदाता के रूप में पीछे 
होता है। 


परम्परागत तथा आधुनिक पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में पूर्व पृष्ठों में पर्याप्त उल्लेख किया जा चुका है। जिसके 
आधार पर दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध को और भी अधिक स्पष्ट रूप में समझा जा सकता है। 
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.6 शिक्षा पर्यवेक्षण का महत्व 


स्वतन्त्र भारतवर्ष में विद्यालय शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। विद्यालय के कक्षा-भवनों मे कल के नागरिकों 
का निर्माण किया जाता है। देश की सामाजिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी आदि परिस्थितियों का 
प्रभाव विद्यालय की शिक्षा पर ही होता है। विद्यालयों के पाठ्यक्रम में आज विधि विषयों को अपनाया जाता 
है। इनके असीमित एवं अतुलित भण्डार को विद्यालयों में अपनाने का अधिकाधिक प्रयास किया जाता है। 
विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की शिक्षा में आज जितनी विविधता, व्यापकता तथा परिणात्मकता है वह 
पहले कभी नहीं थी। अनेक प्राविधिक, कृषि सम्बन्धी, व्यावसायिक आदि क्षेत्रों से सम्बन्धित संस्थाओं को 
स्थापित किया गया हे। वास्तव में शिक्षण संस्थाओं तथा शिक्षर्थियों की संख्या में वृद्धि करने से कोई विशेष 
लाभ तब तक नहीं होता जब तक उसका उचित रूप में निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण न किया जाता हो। विज्ञान एवं 
तकनीकी के कारण आज शिक्षण सामग्री तथा शिक्षक उपकरणों के क्षेत्र में अधिकाधिक विकास हुआ है। 
अतएव इनका समुचित लाभ उठाने के लिये शैक्षिक पर्यवेक्षण के महत्व को स्वीकार किया जाता है। 


शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण विधियों, शिक्षक की समस्याओं, उचित पाठ्यक्रम निर्धारण, पाठ्येतर क्रिया- 
कलापों को विद्यालयों में किस प्रकार सुनियोजित किया जाये और शिक्षा स्तर को गुणात्मकता की ओर किसी 
प्रकार अग्रसर किया जाय, वास्तव में इसके लिये शैक्षिक पर्यवेक्षण अधिक मूल्यवान एवं लाभकारी है। अन्य 
व्यय करके उत्तम शिक्षा ग्रहण करने तथा मानवीय साधनों की अधिकतम उपलब्धि करने में शैक्षिक पर्यवेक्षण 
की विधियां महत्वपूर्ण समझी जाती है। इसके अतिरिक्त भौतिक साधनों को उचित रूप में जुटाने के कार्य में 
शैक्षिक प्रशासन सहायक होता है। विद्यालय समुदायिक स्रोतों को अपनाकर किस प्रकार उन्नति करें तथा 
सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालयों की शिक्षा में किसा प्रकार का परिवर्तन किया जाय, इसके 
लिये दिशा निर्देश शैक्षिक प्रशासन ही कर सकता है। शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करने, विद्यालयों के 
समस्त कार्यक्रमों का उचित मूल्यांकन करने तथा शिक्षा कार्य को अधिकाधिक प्रभावशाली बनाने में शैक्षिक 
पर्यवेक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। 


.6. शिक्षा पर्यवेक्षण की प्रकृति 
शिक्षा पर्यवेक्षण शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जाती है। शैक्षिक 


पर्यवेक्षण की प्रकृति अत्यन्त गत्यात्मक होती है। जो शैक्षिक स्तर को ऊँचा करने में सदैव सहायक होती है। 
शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति की कुछ विशेषताओं का निम्नलिखित पंक्तियों में उल्लेख किया जा सकता है। 


].शिक्षा पर्यवेक्षण शिक्षण प्रक्रिया की उन्‍नति में सहायक होता है - शैक्षिक पर्यवेक्षण वास्तव में शिक्षण 
कार्य की दशाओं में सदैव उन्नति प्रदान करता है। शिक्षण यदि उत्तम ढंग से होता है तो सीखने की स्थिति में भी 
सुधार हो जाता है। अतएव शैक्षिक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जितनी नवीन विधियां अपनाई जाती हैं, उनका 
उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को उन्‍नत करना ही होता है। 
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2.व्यवसायिक नेतृत्व हेतु प्रोत्साहनकारी - शैक्षिक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत शिक्षकों को शिक्षण कार्य... 
सिखाने का प्रयास किया जाता है। शैक्षिक पर्यवेक्षकों की सहानुभूति शिक्षकों को शिक्षण कार्य सिखाने के 

प्रयास में रूचि लेने के लिये प्रोत्साहन देती हैं। शिक्षकों को व्यक्तित्व का विकास करने के पर्याप्त अवसर प्रदान 

किये जाते हैं, इस प्रकार शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षकों को व्यावसायिक नेतृत्व की योग्यता प्रदान करने में सहायक 

होता है। 


3. शैक्षिक पर्यवेक्षण एक शैक्षिक सेवा - शिक्षा पर्यवेक्षण शैक्षिक सेवा के रूप में कार्य करता है। आधुनिक 
पर्यवेक्षण की भावना प्रशासन की नहीं अपितु सेवा की होती है। इस सम्बन्ध में ““जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन का मत उल्लेखनीय है। 


“]छाकछ्ुल्जाणा आपात 96 ०099660 38 8 5धए0०60 पाशफञाल 40 4083068 70 ॥॥6 9प०॥0 
॥6 ९तंप्रत्थाणाव! 90॥068 ए ॥6 8प॥07॥65 थरात 70467 ९(ंप०४/०णा4। 6085 20 700005 
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4. शैक्षिक पर्यवेक्षण में सहयोग की भावना - शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति में संयोगात्मक भावना की 
प्रमुखता होती है। शिक्षकों के विकास के लिये शैक्षिक पर्यवेक्षण की नीति समन्‍्यवयकारी तथा सहयोगात्मक 
होती है। शिक्षकों को इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाता है कि वे व्यक्तिगत तथा सामुहिक रूप में अपने कार्या 
का सम्पादन प्रभावशाली ढंग से करते हैं। 


.6.2 शिक्षा पर्यवेक्षण : शैक्षिक नेतृत्व 


कार्य की उचित गति ही उद्देशें की पूर्ति में सहायक होती है। शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्य भी ही होते हैं जो 
शैक्षिक उन्‍नति के लिये सहायक होते हैं। अतएव कार्यों के अभाव में अथवा कार्यों की गति रूक जाने से छोटा 
या बड़ा किसी प्रकार का संगठन या प्रशासन असफल ही हो जाता है। 


. नेतृत्व प्रदान करना - शिक्षा पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य नेतृत्व का प्रशिक्षण समझा जाता है। जनतन्त्रात्मक 
देश में तो नेतृत्व की नितान्त आवश्यकता होती है। कोई भी पर्यवेक्षण सम्पूर्ण उत्तरदायित्व का वहन स्वयं 
अकेला होकर नहीं करता। वह अपनी सहायतार्थ अन्य सहनेताओं का भी चयन करता है जिससे उसके कार्य में 
सुविधा होती है तथा अन्य व्यक्तियों को भी नेतृत्व करने के अवसर मिलते हैं। वर्तमान युग में प्रजातान्त्रिक 
सिद्धान्तों का सर्वत्र व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है। प्रजातान्त्रिक पद्धित का विश्वास समान अवसरों को 
प्रदान करने तथा सभी व्यक्तियों को सम्मानित समझने में होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य भी अपने 
समूह के सभी व्यक्तियों को आदर करना तथा इस प्रकार उन्हें प्रोत्साहन देना है जिससे वे कार्य में पूरा सहयोग 
प्रदान करें। इस भावना के अन्तर्गत पर्यवेक्षण केवल परामर्शदाता तथा संकलनकर्ता के रूप में होता है अन्य 
सभी व्यक्ति स्वयं को नेता मानकर समय तथा परिस्थिति के अनुसार उत्तम कार्य करने के लिये अभ्यस्त हो 
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जाते हैं। जिस समूह के कार्य केवल एक ही नेता (पर्यवेक्षक) की प्रतीक्षा में अधूरे पड़े न रहकर अन्य व्यक्तियों 


के सहयोग से सम्पन्न होते हैं, वह समूह नेतृत्व-शक्ति का उत्तम प्रशिक्षण देने वाला समझा जाता है। 


शैक्षिक कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिये विभिन्‍न मतों को प्रकट करने वाले तथा विभिन्‍न स्वभावों के 
व्यक्तियों को एक साँचे में ढालने का कार्य महत्वपूर्ण समक्षा जाता हैं। 


वास्तव में ““नेतृत्व” के अभाव में व्यक्तियों की अन्तःनिर्हित क्षमताओं का विकास सम्भव नहीं होता। 
“कैम्पबैल तथा ग्रेग”” ने अपनी पुस्तक में “नेतृत्व” को ऐसी सम्पूर्ण प्रक्रिया माना है जिसके द्वारा मानवीय 
तथा भौतिक स्रोतों को उपलबध किया जा सकता है तथा उन स्रोतों को किसी भी कार्य के उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिये प्रभावकारी बनाया जा सकता है। 


निःसन्देह कहा जा सकता है कि सामुहिक भावना तथा प्रयास को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक पर्यवेक्षण का 
“नेतृत्व प्रदान'” करने का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी भावना के फलस्वरूप एक समूह के व्यक्ति 
आपस में घनिष्ठ बनते हैं तथा अपनी योग्यताओं का ठीक प्रकार परिचय देते हैं । 


2.नीतियों का निर्धारण करना - शिक्षा के क्षेत्र में उचित नीतियों का निर्धारण करना शैक्षिक पर्यवेक्षण का 
महत्वपूर्ण कार्य है। नीति-निर्धारण में यद्यपि जनता में मत को प्रमुख श्रेय दिया जाना चाहिए, परन्तु भारतवर्ष 
जैसे विकासशील देश में जहाँ की जनता को अभी जनतात्रिक पद्धति के लिये अभ्यस्त कराया जा रहा हो, 
शैक्षिक नीति निधारण का कार्य नहीं सौंपा जा सकता। इसीलिये शैक्षिक पर्यवेक्षण का यह कार्य और भी 
अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण है। शिक्षा वास्तव में एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। व्यक्तियों की शक्तियों तथा योग्यताओं 
को उचित विकास तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल ही शिक्षा-प्रणाली की व्यवस्था करना शिक्षा 
का महान उद्देश्य हुआ करता है। शिक्षा के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का निर्माण करने तथा शिक्षा की योजना में 
सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। समाज के व्यक्तियों द्वारा अनेक शिक्षण संस्थाओं की 
स्थापना की जाती है राज्य सरकारें भी शिक्षा पर अतुलित धनराशि व्यय करती है तथा शिक्षण संस्थाओं में 
अध्यापक एवं प्रशासक शैक्षिक उन्नति के लिये पूर्ण प्रयास करते हैं, परन्तु इन सभी व्यक्तियों का प्रयास 
निष्फल तथा प्रभावहीन हो जायेगा, यदि शिक्षा के क्षेत्र में उचित एवं लाभकारी नीतियों को निर्धारित नहीं 
किया जाता। पर्यवेक्षण का ““नीति निर्धारण”? करने का कार्य इतना सुनिश्चित होना चाहिए जो किसी भी संस्था 
अथवा संगठन के लिये उचित निर्देशन दे सके। उचित निर्माण करने के अभाव में न तो सदृढ़ योजना को बनाया 
जा सकता है और न ही कार्यों का संचालन ठीक प्रकार से हो पाता है। योजना निर्माण कार्यान्वयन तथा 
मूल्यांकन का उत्तरदायित्व वस्तुतः शैक्षिक पर्यवेक्षण का ही होता है। अतः उपयोगी नीतियों को निर्धारित करने 
के उपरान्त ही शैक्षिक पर्यवेक्षण को अन्य कार्यों में सफलता मिल सकती है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का प्रथम 
कर्तव्य होना चाहिए कि वह सामुदायिक आवश्यकताओं पर ध्यान रखते हुए ही नीतियों का निर्धारण करे। 
वस्तुत नीति तथा योजना का सामुदायिक आवश्यकताओं से अविच्छित सम्बन्ध होता है। जैसे “बार, बर्टन 
तथा बुकनर”” ने लिखा है। 
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नीति निर्धारण के लिये देश की जनता को जागरूक बनाने की परमावश्यकता है। शिक्षा के नवीन पहलुओं तथा 
नवीन आयामों पर जनता द्वारा किया गया गहन चिन्तन शिक्षा विशारदों, शिक्षा मन्त्रियों तथा शैक्षिक 
पर्यवेक्षकों को उत्साहित अवश्य करेगा। जिस जनता के लिये शैक्षिक नीतियों को निर्धारित किया जाता हैं वह 
यदि शैक्षिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण कार्यों में भाग न ले तो यह हास्यास्पद एवं दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है। 
शैक्षिक पर्यवेक्षण के “नीति निर्धारण”? कार्य के अन्तर्गत जनता को शिक्षा के प्रति चिन्तनशील बनाना भी 
प्रमुख कार्य समझा जाता है। 


3.व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि - शैक्षिक पर्यवेक्षण की सम्पूर्ण गतिविधि शिक्षकों के शिक्षण कार्य को 
उन्नत बनाती है। शिक्षण संस्थाओं में यद्यपि शिक्षकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी कार्य में लगे रहते हैं तथापि 
शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य शिक्षकों को परामर्श देना, शिक्षण अवस्थाओं में सुधार करना तथा शिक्षण 
सामग्री को उन्‍नत बनाना ही समझा जाता है। आधुनिक पर्यवेक्षण के अनुसार शैक्षिक पर्यवेक्षक का मुख्य 
उत्तरदायित्व शिक्षकों की योग्यताओं का विकास करना माना जाता है। शिक्षक के लिये उनकी अधिकाधिक 
उपयोगिता क्या और किस प्रकार सम्भव हो सकती है? इसका सही निर्देशन शैक्षिक पर्यवेक्षण ही दे सकता है। 
शैक्षिक पर्यवेक्षण अध्यापकों को इस प्रकार की नेतृत्व शक्ति प्रदान करता है जिससे वे व्यावसायिक कुशलता 
को प्राप्त करते हैं और शिक्षण संस्थाओं की दशाओं में सुधार करते हैं। फिर भी अध्यापकों में यह व्यावसायिक 
कुशलता तथा शिक्षण योग्यता तब तक अंकुरित नहीं होती जब तक उसमें आत्म बोध की भावना और 
जिज्ञासा उत्पन्न न हो। वास्तविक आवश्यकता तथा जिज्ञासा के कारण व्यक्ति कुछ करने या सीखने के लिये 
विवश होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षकों में जिज्ञासा को अंकुरित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता इस प्रकार 
उत्तम शिक्षा पर्यवेक्षण वही होता है जिसमें अध्यापक अधिकाधिक कार्य करते हैं अथवा जिसमें शिक्षक 
आलसी एवं सुस्त न होकर अधिक जागरूक रहते हैं। इस प्रकार शिक्षकों को शिक्षण कार्य के प्रति 
अधिकाधिक जागरूक बनाना शैक्षिक पर्यवेक्षण का कार्य ही समझा जाता है। 


शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति में शैक्षिक पर्यवेक्षण कई प्रकार से सहायक हो सकता है। तथा सेवाकाली 
प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षकों की सहायता की जा सकती है, अनुभवी शिक्षकों के शिक्षण अनुभवों का लाभ 
उठाते हुये कोई रचनात्मक कार्य अवश्य किया जा कसता है। इसके अतिरिक्त यदि शिक्षकों तथा शैक्षिक 
पर्यवेक्षकों के बीच सद्भावना होती है तथा शिक्षकों को कार्य करने की स्वतंन्त्रता रहती है तो उत्तम शिक्षण प्राप्त 
करने का उद्देश्य सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाता है शैक्षिक पर्यवेक्षण के क्षेत्र में पर्यवेक्षक तथा शिक्षक दोनों ही 
एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं। पर्यवेक्षण के अन्तर्गत सर्जनात्मक तथा प्रभावशाली शिक्षण कार्यों को 
अपनाना ही शिक्षकों को सही दिशा प्रदान करना है। पर्यवेक्षण को शिक्षकों के साथ छात्रों के व्यवहार का 
अध्ययन करना होता है, छात्रों की आवश्यकताओं को समझना पड़ता है। पर्यवेक्षण गम्भीर अध्ययन होता है, 
छात्रों की आवश्यकताओं को समझना पड़ता है। पर्यवेक्षण गम्भीर अध्ययन करने के उपरान्त ही किसी निष्कर्ष 
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पर पहुंचते हैं सारांश में यह कहा जा सकता है कि सहयोग, सद्भावना, समायोजन तथा स्वतन्त्रता की भावना 
को अपनाकर ही शैक्षिक पर्यवेक्षक शिक्षकों की व्यवसायिक उन्नति के कार्य में सफल हो सकता है। 
4.मानवीय सम्बन्धो में सुधार - किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उस पर्यावरण पर अधिक आश्रित 
होता है जहाँ उसे जीवन व्यतीत करना होता है। परिवार के “प्रेम” सहानुभूति, उदारता परोपकार आदि मानवीय 
गुणो को जिस व्यक्ति ने समीपता से देखा है वे गुण उस व्यक्ति में स्वयमेव आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार 
एवं समाज में व्याप्त परिस्थितियाँ व्यक्ति को निराशा, उदास एवं शिथिल बनाती हैं। जिससे व्यक्ति समाज के 
प्रति कुण्ठाग्रस्त हो जाता है किसी संस्था या समाज में रहकर व्यक्ति प्रेम, सम्मान तथा सहानुभूति की भावना 
को प्राप्त करता है तो उसके व्यक्तित्व में सुरक्षा और आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। समूह के प्रत्येक व्यक्तित्व 
में सुरक्षा और आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। समूह के प्रत्येक व्यक्ति का सही उपचार किया जा सकता है 
तथा समूह के सभी कार्यों को उन्‍नत किया जा सकता है। 

शिक्षा पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य शैक्षिक क्षेत्र में लगे हुये सभी व्यक्तियों के प्रति उत्तम मानवीय सम्बन्ध की 
भावना को प्रदर्शित करना है। 

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि एक समूह के अन्तर्गत कुछ व्यक्तियों को एकत्रित करना मात्र ही मानवीय 
सम्बन्धों की स्थापना नहीं कहा जा सकता। इस विषय में ““किमबाल विल्स”' ने कहा है - 

“प्रार्थना करने से ही उत्तम मानवीय सम्बन्धों का लक्ष्य प्राप्त हीं किया जा सकता, जब व्यक्ति साथ रहते हैं 
तथा अपने सहयोगियों के साथ कार्य करते हैं तो उनमें अनुकरण करने में स्वयं ही उत्तम मानवीय गुण विकसित 
हो जाते हैं।'" 

शिक्षा पर्यवेक्षण को मानवीय सम्बन्धों की स्थापना करने के लिये अथक प्रयास करना पड़ता है। इसके लिये 
पर्यवेक्षण को कुछ बातों की ओर अवश्य ही ध्यान आकर्षित करना चाहिये। इन बातों का संक्षेप में इस प्रकार 
उल्लेख किया जा सकता है- 

क) शिक्षा पर्यवेक्षक के मस्तिष्क में स्वयं को बड़ा समझने की भावना नहीं रहनी चाहिये। उसे अपने समस्त 
सहयोगियों को समान स्तर वाला ही समझना चाहिये। पर्यवेक्षक द्वारा किसी भी कार्य में शासन कार्य में सेवा 
भावना को ही प्रमुख समझें। पर्यवेक्षक की यह भावना उसके सहयोगियों में सुरक्षा तथा आत्म विश्वास की 
भावना को उत्पन्न करेगी। 

ख) शिक्षा पर्यवेक्षक को अपने सहयोगियों की योग्यता एवं ईमानदारी के प्रति पूर्ण आस्था एवं विश्वास होना 
चाहिये। पर्यवेक्षक को यह पूर्ण विश्वास होना चाहिये कि समूह की क्रियाओं को करने के लिये समूह का प्रत्येक 
व्यक्ति योग्यता रखता है अतएव पर्यवेक्षक द्वारा समूह के सभी व्यक्तियों को कार्य करने के लिये समान अवसर 
प्रदान किये जाने चाहियें जिससे सभी व्यक्ति उत्साह पूर्वक कार्यों में भाग ले सकें तथा समस्याओं का 
निराकरण करने में भागीदार बन सकें। 

ग) योग्य शिक्षा पर्यवेक्षक को कार्य की सफलता का श्रेय स्वयं न लेकर समूह के व्यक्तियों को ही देना चाहिये। 
अपनी त्रुटियों को स्वीकार करने में भी पर्यवेक्षक को संकोच नहीं करना चाहिये। अन्य सहयोगियों की त्रुटियों 
के कारण यदि कार्य में विध्न पड़े अथवा असफलता मिले तो इसके लिये सहयोगियों को दोषी कभी नहीं 
ठहराना चाहिये। वास्तव में किसी भी कार्य की योजना तथा कार्यान्वयन आदि के लिये शैक्षिक पर्यवेक्षक ही 
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पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। इस उत्तरदायित्व का वहन पर्यवेक्षक को प्रसनन्‍नतापूर्वक करना चाहिये। शैक्षिक 
पर्यवेक्षक का गुण अत्यन्त आकर्षक, असाधारण एवं महत्वपूर्ण होता है। 

घ) शिक्षा पर्यवेक्षण द्वारा ऐसे उत्साह जनक तथा प्रेरणायुक्त वातावरण की रचना की जानी चाहिये जिसमे 
पर्यवेक्षक के साथ अन्य सहयोगी विचारों का खुलकर आदान-प्रदान कर सकें, जिसमें सहयोगियों की 
सहयोगात्मक भावना का पूरा लाभ उठाया जा सकें, इसके अतिरिक्त यदि नवीन प्रयोगों में शैक्षिक पर्यवेक्षक 
तथा शिक्षक एकजुट होकर कार्य करते हैं तो सम्बन्धों में पर्याप्त सुधार होता है। 

ड) शिक्षा पर्यवेक्षक का शिक्षकों के प्रति व्यवहार अत्यन्त मधूर तथा मानवीय होना चाहिये क्योंकि पर्यवेक्षक 
शिक्षकों का शिक्षक या सहायक नहीं होता है, अपितु उनमें से एक व्यक्ति ही होता है। एक समूह में एक साथ 
रहते हुये तथा सहयोगियों पर सद्धावनापूर्ण विश्वास रखकर ही मानवीय सम्बन्धों की वृद्धि की जा सकती है। 
वास्तव में यह कार्य किसी भी संस्था का प्राण होता है। संस्था की उन्‍नति, सफलता तथा प्रसिद्ध मानवीय 
सम्बन्धों की मधुरता में ही व्याप्त होती है। 

5.शिक्षा-अधिगम व्यवस्था का अध्ययन - शिक्षा पर्यवेक्षण का क्षेत्र आधुनिक युग में अत्यन्त उत्तम है। पूर्व 
समय में कक्षाओं का निरीक्षण, शिक्षकों का छिद्रान्वेषण, आर्थिक अनुदानों की आय-व्यय का निरीक्षण, 
शिक्षा के सम्बन्ध में सामान्य निर्देशन देना ही पर्यवेक्षण का कार्य समझा जाता था, परन्तु आधुनिक पर्यवेक्षण 
की दृष्टि “छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन, पाठ्य सहगामी तथा पाठ्येतर 
क्रियाओं की ओर रहती है। सीखने वाले छात्र तथा सिखाने वाले शिक्षक को विभिन्‍न अवस्थाओं में सुधार 
करने का उत्तरदायित्व भी पर्यवेक्षक का ही होता है। सारांश में कहा जा सकता हे कि शिक्षा की सम्पूर्ण क्रिया 
में वाछंनीय परिवर्तन करना शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य सीखने की 
परिस्थतियों में आवश्यक सुधार करना है। इसके लिये पर्यवेक्षक को अधिकाधिक गहन अध्ययन करने की 
आवश्यकता है। पर्यवेक्षक का इस सम्बन्ध में दृष्टिकोण तथा सर्वेक्षण अत्यन्त व्यापक होना चाहिए। उसे संस्था 
या विभाग के समस्त छात्रों तथा शिक्षकों की संख्या का ठीक ज्ञान होना चाहिए।| छात्र इस समय किस प्रकार 
के पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं तथा कक्षा भवनों में शिक्षक किस प्रकार शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर रहे 
हैं, इस सम्बन्ध में शैक्षिक पर्यवेक्षक को स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त नवीनतम आयामों, नवीन 
शिक्षण विधियों, नई तकनीकी तथा नवीन अनुसन्धानों के विषय में भी पर्यवेक्षक को सम्पूर्ण जानकारी होनी 
चाहिए। शैक्षिक पर्यवेक्षक का उत्तरदायित्व केवल शैक्षिक कार्यक्रमों का निरीक्षण करना ही नहीं है, जिस 
सामाजिक वातावरण में संस्था स्थापित है, उसके प्रति भी पर्यवेक्षक को समन्वयात्मक दृष्टि रखनी पड़ती है। 
शिक्षण संस्था को समुदाय के निकट किस प्रकार रखा जा सकता है, इसका पर्यवेक्षक को विशिष्ट अध्ययन 
करना परमावश्यक है। शिक्षा के उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक पर्यवेक्षक कितना सही कार्य कर रहा है इसका 
भी पर्यवेक्षक को अध्ययन करना चाहिए। इतना स्वीकार करने योग्य है कि शैक्षिक पर्यवेक्षक जितना 
अध्यनशील, समस्याओं के प्रति सजग तथा नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासू होता है, शैक्षिक पर्यवेक्षण उसी 
अनुपात में प्रभावशाली होता है। 

6.शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं में सुधार - शिक्षण-अधिगम की समस्त अवस्थाओं का अध्ययन करने के 
उपरान्त शैक्षिक पर्यवेक्षक इस दिशा में आवश्यक सुधार करने योग्य बनता है। अपने सभी सहयोगियों का 





उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 60 


शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन ७०) 202 


सहयोग प्राप्त करके शैक्षिक पर्यवेक्षक, शिक्षण-अधिगम की अवस्थाओं में पर्याप्त सुधार कर सकता है। वर्तमान 
युग में शिक्षण तथा अधिगम के तीन स्तरों को निरन्तर दृष्टि में रखा जाता है। ये स्तर है - () स्मृति स्तर (2) 
बोध स्तर तथा (3) चिन्तन स्तर। आज केवल छात्रों को कुछ सामग्री कण्ठस्थ कराना ही पर्याप्त नहीं है अपितु 
उनकी बुद्धि में इस प्रकार वृद्धि करगा आवश्यक समझा जाता है जिससे वे अधिक चिन्तशील तथा सर्जनात्मक 
बनाने के लिये परम्परागत पाठ्यक्रम पर ही आश्रित नहीं रहा जा सकता। इसके लिये पाठ्यक्रम के नवीन 
सिद्धान्तों की ओर ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। पाठ्यक्रम बाल केन्द्रित तथा अनुभव केन्द्रित होना चाहिए 
जिससे बालकों की निरन्तर उन्नति हो सके। वास्तव में जो बातें छात्रों के पूर्व अनुभवों में व्याप्त हैं, उन्ही के 
आधार पर नवीन ज्ञान देना श्रेयस्कर होता है। पाठ्यक्रम में भी इसी बात का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। 
“बार, बर्टन तथा ब्रूकनर”” का भी यही मत है- 
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7.शैक्षिक उत्पादन में वृद्धि - किसी भी देश के महान उद्देश्यों की प्राप्ति शिक्षा के माध्यम से ही की जाती है। 
शिक्षा के उद्देश्य राष्ट्र के उद्देश्यों से पृषक नही समझे जाते। उदाहरण के लिये कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों की 
स्वाँगीण उनन्‍नति में विश्वास रखता है, शिक्षा का उद्देश्य भी छात्रों की शक्तियों तथा योग्यताओं को विकसित 
करना समझा जाता है। शिक्षा ही भावी नागरिकों को इस योग्य बनाती है जिससे वे समाज के कार्यों में कुशलता 
पूर्वक भाग ले सकें। शैक्षिक पर्यवेक्षण के सभी उद्देश्यों में यही बात मूल रूप से निहित होती है। शैक्षिक 
पर्यवेक्षण शिक्षण-प्रक्रिया का निरन्तर मूल्यांकन करता रहता है। पर्यवेक्षक को निम्नलिखित बातों की ओर 
सदैव जागरूक रहना पड़ता है- 
क) क्या विद्यालयी में दी जाने वाली शिक्षा राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक है? 
ख) क्या शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षा को पूंजी मानने के लक्ष्य में सहायता कर रही है? 
ग) क्या विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा उत्पादन कार्यों में सहायक सिद्ध हो सकती है? 
घ) शिक्षक का प्रभावशाली शिक्षण छात्रों के ज्ञार्नाजन में कहा तक सहायक है? 
ड) शैक्षिक प्रक्रिया में नवीन आयाम किसी सीमा तक शिक्षा की गुणात्मकता वृद्धि में सहायक है। 

वास्तव में यह सभी ऐसे कार्य हैं जो शैक्षिक उत्पादन प्रक्रिया में सहायक हैं। शिक्षा का उत्पादन वास्तव में 
देश के नवयुवकों की योग्यता से सम्बन्धित होता है। शिक्षक के द्वारा यदि किसी देश में कुशल, डाक्टर, 
इन्जीनियर, वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, कलाकार शिक्षक तथा कुशल नेताओं का निर्माण किया जाता है तो 
वह शिक्षा का श्रेष्ठ उत्पादन ही कहा जाता है, परन्तु इन सभी योग्य व्यक्तियों का निर्माण कक्षा-भवनों में ही 
किया जाता है। उत्तम व्यक्ति होने के बीज शैक्षिक संस्थाओं में ही अंकुरित किये जाते हैं। प्रारम्भ में ही हमें यह 
देखना होता है कि हम अपने छात्रों को किस प्रकार की और किस ढंग से शिक्षा दे रहे हैं। आज के युग में 
होनहार व्यक्तियों की योग्यताओं को प्राथमिकता दी जाती हैं यह स्वीकार किया जाता है कि भौतिक साधनों 
की अपेक्षा मानव अधिक महत्वपूर्ण है, पाठ्यक्रम निर्माण की अपेक्षा शिक्षक का व्यक्तित्व अधिक 
प्रभावशाली है तथा शिक्षण की अपेक्षा अधिगम अधिक आवश्यक है। 
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.7 सारांश 


सभी प्रकार की कुशलताओं के मूल में मानवीय योग्यता ही प्रधान है। छात्रों के नैतिक आध्यत्मिक शैक्षिक 
तथा नेतृत्व-शक्ति के विकास में प्रभावशाली शिक्षक का योगदान सर्वाधिक होता है। अतएव यदि शिक्षा 
प्रक्रिया की उत्पादकता में वृद्धि करनी है तो शिक्षक के व्यक्तित्व को तथा उसके आस-पास के वातावरण को 
शिक्षण-अधिगम परिस्थितियों के अनुकूल बनाना होगा। 

शिक्षा के विस्तृत कार्यभार को अकेला शैक्षिक पर्यवेक्षक ही नहीं संभाल सकता। शिक्षा को उत्पादन 

कार्यों में किस प्रकार उपयोगी बनाया जाय, इसके लिये शिक्षण-संस्था के सभी सहयोगियों से विचार-विमर्श 
करने के उपरान्त शैक्षिक पर्यवेक्षक को कोई निर्णय लेना चाहिए। शैक्षिक पर्यवेक्षक को निरन्तर सावधान रहना 
चाहिए कि विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक बनी रहे यदि शिक्षित 
नवयुवक धनोपार्जन करने के लिये योग्य नहीं बन रहे हैं, यदि शिक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया विद्यालय की शैक्षिक 
उन्नति के स्तर में वृद्धि नहीं कर रही है तो शैक्षिक पर्यवेक्षक को मूल्यांकन-प्रक्रिया नैदानिक तथा उपचारी दोनों 
ही पक्ष विद्यमान होते हैं। उत्तम शिक्षा की व्यवस्था के लिये कुशल शैक्षिक-पर्यवेक्षण को चिकित्सक साधन 
तत्काल अपनाने चाहिये। जिस समय और जहाँ कहीं भी उत्तम शैक्षिक सामग्री, प्रभावशाली शिक्षक, 
सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम तथा उत्तम शिक्षण विधि की आवश्यकता हो उसका प्रबन्ध शीघ्र किया जाना चाहिये। 
.8 शब्दावली 
निर्देशन - ऐसी प्रक्रिया जिसके आधार पर किसी एक अथवा अनेक व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार की 
सहायता प्रदान की जाती है। 
प्रशिक्षण महाविद्यालय - ऐसा स्थान जहाँ किसी विशेष व्यवसाय से सम्बधिंत कौशलों का विकास किया 


जाता है। 
चहुमुखी - बालक के व्यक्तित्व के सभी आयामों का विकास करना। 





.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 
बोध प्रश्न - 
] शैक्षिक योग्यता 





2 सैडलर-कमीशन 





.0 निबन्धात्मक प्रश्न 





]. “'पर्यवेक्षण एक विशिष्ट सेवा है।'* इस कथन पर प्रकाश डालिए। (000 शब्द) 
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2. प्रस्तावना 


ऐतिहासिक सन्दर्भ में विचार किया जाए तो आधुनिक पर्यवेक्षण ही निरीक्षण का परिष्कृत स्वरूप है। प्रारम्भिक 
दर्शन के अनुरुप निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में उपस्थित विद्यार्थी, शिक्षक और प्रशासकों का विकास 
है। इसमें विद्यालय और समाज का विकास भी सम्मिलित है। साधारणतः विद्यालय पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण 
एक ही अर्थ में प्रयुक्त किये जाते है। परन्तु दोनों में अन्तर है। इसकी विवेचना इस अध्याय में की गयी हैं। 
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पर्यवेक्षण का कार्य रचनात्मक अधिक है, यह शिक्षा प्रशासन की सहायक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। 
इसके अन्तर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक, विद्यालयों हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति करता है। और विद्यालय की 
निरीक्षण की तिथियाँ निर्धारित करते हैं। विद्यालय निरीक्षण की तैयारी करते हैं। उसके बाद बे रिपोर्ट तैयार करते 
हैं। रिपोर्ट की प्रतिलिपियाँ जिला विद्यालयों में सफाई, पुताई आदि निरीक्षण के समस्त ही की जाती है। 
निरीक्षण परिस्थितियाँ औपचारिकता होती है। बढ़ा-चढ़ा कर निरीक्षकों का लक्ष्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित 
करना तथा अनियमिततओं को उजागर करना होता है, परन्तु आज के निरीक्षण कार्य केवल खानापूरी होती है, 
कोई परिणाम नहीं निकलता है। 


2.2 उद्देश्य 
प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त 
* आप शैक्षिक निरीक्षण का अर्थ बता सकेंगें 
० शिक्षा निरीक्षण का उद्गम एवं विकास जान सकेगें। 
० भारत में निरीक्षण का विकास जान सकेगें। 
* विद्यालय निरीक्षण की विशेषताएँ समझा सकेगें। 
० निरीक्षण के उद्देश्य और कार्य से अवगत हो सकेगें। 
० निरीक्षण और पर्यवेक्षण पद्धति के दोष जान सकेगें। 
० निरीक्षण प्रणाली मे सुधार हेतु सुझाव दे सकेगें। 
० शैक्षिक प्रशासन में निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के अभिकरण की व्याख्या कर सकेगें। 


2.3 निरीक्षण का अर्थ 


वैबिस्टर अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार निरीक्षण का अर्थ किसी व्यक्ति की जाँच करना है। शाब्दिक अर्थ के 
अनुसार विद्यालय के कार्यो का निरीक्षण विद्यालय-निरीक्षण कहा जा सकता है। डॉ0 मुकर्जी के अनुसार-वरिष्ठ 
अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। 


वास्तक में निरीक्षण एवं निरीक्षक की भूमिका देश, समय और परिस्थिति के अनुसार बदली रही है। निरीक्षण 
के सम्बन्ध में विभिन्‍न विद्धानों ने भिन्‍न-भिन्‍न परिभाषाएँ दी है। बर्टन महोदय का विचार है कि “शिक्षा 
निरिक्षण का उद्देश्य शिक्षण में उन्‍नति करना है। बार और बर्टन के अनुसार निरीक्षण एक आधार है। शिक्षण में 
उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए। 
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उपर्यक्त परिभाषाओं में उत्प्रेरक विकास, शिक्षकों की सहायक प्रक्रिया, शिक्षण सुधार तथा विकास, शिक्षण में 
सहायता, शिक्षकों की शक्ति को विकसित करना, शिक्षकों की समस्याओं को हल करना, सीखने की स्थितियों 
का मूल्यांकन आदि के रूप तथा अर्थ में ही शिक्षा निरीक्षण को मान्य किया गया है। 


2.3. शिक्षा निरीक्षण का उद्म एवं विकास 


शिक्षा निरीक्षण का प्रत्यय अधिक प्राचीन नहीं है सन्‌ 909 ई0 से पूर्व इसका अस्तित्व ही नहीं था। सर्वप्रथम 
इंग्लैड के बोस्टन नामक नगर में इस शब्द का प्रयोग किया गया। वहाँ विद्यालयों का निरीक्षण कार्य करने के 
लिये सन्‌ 909 ई0 में एक विशेष समिति की स्थापना की गयी जिसमें कुछ चुने हुए धर्माधिकारी कुछ धनिक 
व्यक्ति और कुछ न्‍्यासी सम्मिलित किये गये। इस समिति का कार्य सामान्य रूप से भवन की देखभाल करना, 
विद्यालय के लिये धन जुटाना तथा शिक्षकों की नियुक्ति पर ध्यान देना था। इस विद्यालय के अधिकांश सदस्य 
अशिक्षित एवं अप्रशिक्षित होते थे उनमें कार्यक्षमता अधिक नहीं होती थी इसलिये वे निरीक्षण कार्य को भी 
अपर्याप्त एवं अनियन्त्रित ढंग से करते थे। कुछ समय पश्चात्‌ निरीक्षण की आवश्यकता पर और अधिक बल 
दिया जाने लगा। सन्‌ (94) ई0 से निरीक्षकों के क्षेत्र में शिक्षित व्यक्तियों का हस्तक्षेप प्रारम्भ हुआ। सुप्रसिद्ध 
विद्धान इलियट ने शिक्षण कार्य, शिक्षण कार्य, शिक्षण विधि एवं शिक्षण के उद्देश्यों के सम्बन्ध में अपने सुझाव 
दिये। सन्‌ (922) ई0 में बर्टन ने निरीक्षण क महत्वपर अधिकाधिक ध्यान आदकृष्ट किया। बर्टन का मत था कि 
शिक्षण कार्य में सुधार तथा उन्नति के लिये, शिक्षक कार्य में सुधार करने के लिये, विषय एवं पाठ्यवस्तु का 
चयन करने के लिये, परीक्षण तथा मापन के लिये तथा शिक्षकों की योग्यताओं के आधार पर उनका श्रेणीकरण 
करने के लिये निरीक्षण का अत्यधिक महत्व है। इस प्रकार निरीक्षण के प्रत्यय का उद्धव इंग्लैंड में हुआ जो 
आगे चलकर पर्यवेक्षण के स्वरूप में परिवर्तित होता गया। 


2.3.2 भारत में निरीक्षण का विकास 


भरत में निरीक्षण के इतिहास का आरम्भ बूड के घोषणा पत्र ([954) की संस्तुति के बाद होती है, जिसके 
अनुसार प्रत्येक राज्य में एक डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक निरीक्षक की नियुक्ति हुई थी। पुनः इन डाइरेक्टरों के लिए 
शिक्षा की स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत करने के लिए योग्य ““इन्सपेक्टर”” की आवश्यकता सुझायी गई। इस 
इन्सपेक्टर का कार्य सामयिक रूप से स्कूल और कॉलेजो की स्थिति का विवरण सरकार को भेजना होता था। 
इनका कार्य परीक्षण कराना व उनमें सहयोग देना भी था। अतः प्रारम्भ से इन्सपेक्टर का कार्य एक प्रकार से 
नियमों को लागू करने तथा त्रुटियों का निर्धारण करने के लिए ही हुआ। 


सन्‌ 858 में स्कूलों को डाइरेक्टर की ओर से अनुदान की शर्ते प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार इन्सपेक्टर को 
स्कूलों को निरीक्षण एवं अनुदान राशि की मात्रा निश्चित करने का भी अधिकार दिया गया। इस प्रकार 
इन्सपेक्टर शिक्षा प्रशासन की एक उच्च अधिकृत के रूप में सामने आया। 


सन्‌ 882 में “हन्टर कमीश्र' की सिफारिश पर इन्सपेक्टर का कार्य शिक्षण की प्रभावशीलता को इस प्रकार 
देखना था कि जो अनुदान सरकार की ओर से दिया जा रहा है, उसका उपयोग किस सीमा तक समुचित रूप से 
हो रहा है। बाद में इन्सपेक्टरों को अनुशासन सम्बन्धी अधिकार भी दिए गए| 
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सन्‌ 908 में बंगाल के स्कूलों में राष्ट्रीय आन्दोलनों को हतोत्सासित करने के लिए और भी अधिकार दिए 


गए। सन्‌ (99) में सेडलर कमीशन निरीक्षण की आलोचना करते हुए लिखा है कि निरीक्षण अधिकांश 
जल्दबाजी में होता है तथा पाठन विधियों और व्यवस्था के सम्बन्ध में मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों से रहित होता है, 
जोकि स्कूल निरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। 


सन्‌ 928 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई। उसने तत्कालीन विद्यालय निरीक्षण की कमियों की ओर 
ध्यान दिया। माध्यमिक शिक्षा आयोग (952-53) ने भी जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो 
समय इन्सपेक्टर, इन्सपेक्शन पर बिताते हैं, वह कम है, कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जो इस प्रकार है - 
. निरीक्षक शाला में प्रभुत्व, सर्वेसर्वा बनकर आते हैं, जो केवल दोष ही ढूँढते हैं तथा आलोचना करते 
हैं। 
#. अधिकतर निरीक्षक औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। वे न तो शैक्षिक विकास पर न ही स्कूल 
के विकास पर जोर देते हैं। 
॥. निरीक्षक का दृष्टिकोण रचनात्मक न होकर विध्वंसात्मक होता है। 
५. स्कूलों की संख्या के अनुपात में निरीक्षकों की संख्या कम होती है, 


अतः वे पूरे स्कूलों को नियमित रूप से नहीं देख सकते। 


फोर्ड फाउंडेशन के तत्वावधान में एक अध्ययन दल ने भारतीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रयुक्त निरीक्षण 
प्रक्रिया का अध्ययन किया तथा सुधार हेतु निम्नाकिंत सुझाव प्रस्तुत किए। 
. निरीक्षक को मानवीय सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य पूरा करना चाहिए और प्रशासक 
की भावना दूर होनी चाहिए| 
#. इन्सपेक्टर का कार्य बजाय निर्णय के, सुझाव देना है। 
|. इन्सपेक्टरों के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है। 
५. निरीक्षक को कई विधियों का ज्ञान होना चहिए तथा उसको कई भाषाएँ आनी चाहिए 


भारतवर्ष में निरीक्षक का प्रारम्भ पाश्चात्य शिक्षण- प्रणाली का अनुकरण करने के फलस्वरूप ही हुआ। 
भारतवर्ष में वुड डिस्पैच की संस्तुतियों के फलस्वरूप प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा मण्डलों तथा निरीक्षण-मण्डलों 
की स्थापना की गयी। पर्यवेक्षण के सन्दर्भ में वुड डिस्पैच की संस्तुति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह संस्तुति इस 
प्रकार थी- 


“हमारी शिक्षा-प्रणाली का भविष्य में अत्यावश्यक अंग निरीक्षण प्रणाली का उचित स्वरूप होगा। हमारी 
इच्छा है कि सरकार द्वारा चलाये गये विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में निरीक्षकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति 
की जाय जो समय-समय पर इन विद्यालयों की गतिविधियों की आख्या भी प्रस्तुत कर सकेंगे। ये निरीक्षक इन 
विद्यालयों में परीक्षा सम्बन्धी कार्यों में भी सहायता करेंगे। 


इन सुझावों का परिणाम यह हुआ कि शिक्षण कार्य गुणात्मकता को परखने के लिये तथा विद्यालयों को दिये 
गये अनुदानों का उचित प्रयोग परखने के लिये निरीक्षकों की नियुक्ति की गयी। निरीक्षकों के अधिकारों में भी 
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कुछ वृद्धि की गयी। जिसके फलस्वरूप निरीक्षक शिक्षण संस्थाओं में आतंक भी उत्पन्न करने लगे। वास्तव में 
यह समय भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का था और निरीक्षकों को अधिक शक्ति एवं अधिकारों को देने का 
आशय तत्कालीन राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलना था। सन्‌ (99) ई0 में सैडलर कमीशन की रिपोर्ट में कहा 
गया था- 


“अधिकाशं रूप में निरीक्षण तीव्र गति से किया जाता है, उसमें सौहार्दपूर्ण सुझावों का अभाव है। शिक्षण- 
पद्धति तथा संगठन सम्बन्धी सुधार की ओर लेशमात्र भी ध्यान नहीं दिया जाता जो विद्यालयों के लिये 
अत्यावश्यक है।”” 


वास्तव में इन आयोगों तथा समय-समय पर नियुक्त समितियों के प्रतिवेदनों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 
भारत में सुयोग्य एवं प्रशिक्षत निरीक्षकों का सर्वधा अभाव है जिसके कारण यहाँ की शिक्षा-व्यवस्था दूषित 
तथा प्रभाव शून्य है। इन प्रतिवेदनों का एक प्रभाव यह भी हुआ कि निरीक्षण के स्थान पर पर्यवेक्षण के महत्व 
को समझा जाने लगा। निरीक्षक के कार्यों में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को सम्मिलित किया जाने लगा। सन्‌ 
(934) ई0 में अंग्रेजी सरकार द्वारा दो परामार्शदाताओं वुड तथा अबोट को भारतवर्ष के विद्यालयों में 
नीरीक्षण करने के लिये भेजा गया। उनके कथन का साराशं निरीक्षण के कार्य में सुधार रूप में स्वीकार किया जा 
सकता है। उनका कथन इस प्रकार था- 


आचार्य नरेन्द्र देव द्वारा प्रतिवेदन में निरीक्षकों के कार्यो को अत्यधिक परम्परागत तथा मशीनवत्‌ बताया गया 
तथा उसमें पर्याप्त सुधार करने के लिये सुझाव भी दिये गये। इसी क्रम से सन्‌ (952) ई0 में ए0 एल0 
मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में निरीक्षण की तत्कालिन स्थिति 
को सोचनीय बतलाते हुए इस प्रकार कहा- 


“माध्यमिक शिक्षा-आयोग”” की सिफारिशों के आधार पर पर्यवेक्षक के महत्व को और अधिक स्वीकार 
किया गया। यह धारणा बनी कि शिक्षा-संस्थाओं का उचित निर्देशन पर्यवेक्षक द्वारा ही दिया जा सकता है। 
पर्यवेक्षकों की गुणात्मकता एवं शक्ति में वृद्धि करने के प्रयास किये गये। निरीक्षक को विद्यालयों के प्रशासनिक 
कार्यों के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी स्वीकार किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग की कुछ प्रमुख संस्तुतियाँ 
थी जिसे भारतीय सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। इसके साथ ही पर्यवेक्षण के महत्व पर दृष्टि रखते हुए 
भारतीय सरकार ने पर्यवेक्षण का गहन अध्ययन करने के लिये इस आयोग को पुनः प्रेरित किया जिसके बारे में 
विस्तार से आप पहली ईकाई मे जान चूके हैं । 


अभ्यास प्रश्न 


]. सर्वप्रथम .................. के बोस्टन नामक नगर में निरीक्षण शब्द का प्रयोग किया गया। 
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2. किसका मत था कि शिक्षण कार्य में सुधार तथा उन्नति के लिये, शिक्षक कार्य में सुधार करने के लिये, 
विषय एवं पाठ्यवस्तु का चयन करने के लिये, परीक्षण तथा मापन के लिये तथा शिक्षकों की 
योग्यताओं के आधार पर उनका श्रेणीकरण करने के लिये निरीक्षण का अत्यधिक महत्व है। 
3. किस कमीश्र' की सिफारिश पर इन्सपेक्टरों को अनुशासन सम्बन्धी अधिकार भी दिए गए 


2.4 विद्यालय निरीक्षण की विशेषताएँ 


विद्यालय निरीक्षण ब्रिटिश शासन की देन है जिसे हम आज भी प्रयुक्त करते हैं। इसकी प्रमुख विशेषतायें 
अधोलिखित है। 
]. निरीक्षण का उद्देश्य विद्यालय व्यवस्था तथा कार्य संचालन की जाँच करना है और निहित कमियों को 
उजागार करना है। 
2. विद्यालय निरीक्षण औपचारिक तथा समयबद्ध क्रिया है। निरीक्षक जिला अधिकारियों द्वारा नियुक्त 
किये जाते है। 
3. निरीक्षण के परामर्श, सुझाव तथा नेतृत्व को कम महत्व दिया जाता है। आलोचना पर विशेष बल 
दिया जाता है। 
4. निरीक्षण कृत्रिम वातावरण में होता है। विद्यालय की वास्तविक संचालन व्यवस्था की जाँच नहीं होती 
है। 
5. निरीक्षण का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। इसमें विद्यालय की लगभग सभी विद्यालयों की समीक्षा की 
जाती है। 


(अ) विद्यालय के भवन तथा सफाई व्यवस्था, 

(ब) विद्यालय की शिक्षण क्रियाओं का निरीक्षण, 

(स) विद्यालय में पुस्तकालय तथा वाचनालय की सुविधायें, 
(द) विद्यालय के खेल-कूद सामग्री तथा खेल का मैदान, 
(य) विद्यालय के प्रयोगाशाला तथा शिक्षण सामग्री, 

(ट) शिक्षकगण तथा कर्मचारी वर्ग, 

(ल) वित्तीय व्यवस्था तथा अनुदान का सदुपयोग, 


(श) छात्रों की संख्या तथा विभागों की व्यवस्था आदि, 
6. निरीक्षणगण सभी पक्षों पर रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें वस्तुस्थिति की समीक्षा तथा कमियों व 
अनियमिताओं का भी उल्लेख करते हैं। 
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क. 


निरीक्षण काल में तथा उससे पूर्व प्राचार्य, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी अधिक सजग तथा क्रियाशील 
रहते हैं। निरीक्षण के कारण विद्यालय में सफाई तथा पुताई हो जाती है। 


2.4. निरीक्षण के उद्देश्य 
विद्यालय निरीक्षण के प्रमख उद्देश्य निम्मलिखित हो सकते हैं 


॥५ 


किन 
किन 


किन 
किन 
न, 


कु 


निरीक्षण का प्रयोजन शिक्षकों को अच्छा बनाना है। निरीक्षण के माध्यम से शिक्षकों की कमियों को 
दूर करते हुए गुणों का विकास करके अच्छे शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। 


॥. अध्यापक को मार्गदर्शन देने का कार्य भी निरीक्षक का है। कोई भी मार्गदर्शक तब तक मार्गदर्शन नहीं 


दे सकता, जब तक वह अपने अधीन व्यक्ति की क्षमताओं को नहीं पहचानता। इन क्षमताओं को 
निरीक्षण से ही समझा जा सकता है। 


7. निरीक्षण द्वारा उनके सीखने की स्थितियों का मूल्यांकन करना होता है। इसमें यह ज्ञात हो जाता है कि 


विद्यार्थी किन परिस्थितियों में अधिक सीखते हैं। इस आधार पर पाठन विधियों में भी सुधार किया जा 
सकता है। 

निरीक्षण का कार्य शिक्षकों के विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान करने तथा उनकी योग्यता का 
मूल्यांकन करने में सहायता देना है। 


. निरीक्षण का कार्य शिक्षकों को पाठ्यक्रम निर्माण करने का ज्ञान प्रदान करना तथा पाठ्यक्रम निर्माण 


के मुख्य उद्देश्य से अवगत कराना है।॥ 


. निरीक्षण से शिक्षकों को अधिक अध्ययन की प्रेरणा मिलती है। क्योंकि निरीक्षक निरन्तर शिक्षक के 


विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है। वह शिक्षक के चहुँमुखी विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है 
अतः शिक्षकों का न केवल व्यावसायिक वरन्‌ एकादिमिक विकास भी निरीक्षण द्वारा होता हैं। 


आइए निरीक्षण का अर्थ, ऐतिहासिक स्वरूप तथा उद्देश्य जानने के उपरान्त परम्परागत निरीक्षण तथा 
आधुनिक परिनिरीक्षणों में अन्तर जाने 


॥॥॥ | 


परम्परागत निरीक्षण विद्यालय में प्रचलित स्थितियों की जाँच तथा विद्यालय-व्यवस्था की कमियों 
को बताने तक ही सीमित है, उसको दूर करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। आधुनिक प्रवृति के 
अनुसार निरीक्षण सम्पूर्ण विद्यालय-व्यवस्था, उनके संचालन, प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली 
समस्याओं के समाधान आदि से सम्बन्धित है। 

परम्परागत निरीक्षण अल्पकालिक होता है, जबकि निरीक्षण दिन-प्रतिदिन के कार्यों की देखभाल से 
सम्बद्ध व्यक्तियों की कुशलता के विकास से सम्बन्धित है तथा इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए शैक्षिक 
सुझाव की व्यवस्था रहती है। 

प्रचलित निरीक्षण विधि अधिकारिक है, जबकि निरीक्षण लोकततन्त्रीय सहयोगी एवं प्रेम की भावना 
से पूर्ण होता है। कुछ विद्धानों के अनुसार इसमें सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक, विद्यालय-प्रबन्धक, 
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प्रधानाध्यापक, शिक्षक अन्य व्यक्ति एक-दूसरे के सहयोग से विद्यालय के हित के लिए कार्य करते 
हैं तथा एक-दूसरे के व्यक्तित्व का आदर करते है। 

9. परम्परागत निरीक्षण में सहायता एवं उत्तरदायित्व की भावना का अभाव होता है, जबकि निरीक्षक 
मुख्यतः इन्हीं दोनों तत्वों पर आधारित है। परम्परागत निरीक्षण में निरीक्षक अपने अधीनस्थों की 
सहायता देने की अपेक्षा उनकी भूलों की ओर संकेत करता है तथा अपने निर्देशों का पालन 
करवाता है, प्रस्तावित भावना में परिनिरीक्षक जब-जब उसके परामर्श व प्रेरणा की आवश्यकता 
होती है, तब-तब वह अपने साथियों को सहर्ष एवं सहानुभूतिपूर्ण ढंग से सहायता देता है। वास्तव में 
वह स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं को भी उत्तरदायी समझता है। 

५. परम्परागत निरीक्षण में नेतृत्व का अभाव है। इनमें निरीक्षक अपने अधीनस्थों को किसी कार्य के 
लिए प्रेरित नहीं करता है, वरन्‌ उन्हें उस कार्य को करने के लिए बाध्य करता है। निरीक्षण 
सृजनात्मक नेतृत्व पर आधारित है। इसमें निरीक्षक अपने सहयोगियों को कार्य करने के लिए प्रेरणा 
एवं पथ-प्रदर्शन प्रदान करके अग्रसर करता है। 

शं. परम्परागत निरीक्षण में प्राय: एक ही व्यक्ति पर विद्यालय की सुव्यवस्था का दायित्व रहता है, परन्तु 
निरीक्षण एक सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें बहुत-से व्यक्तियों प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ शिक्षक, अन्य 
शिक्षक तथा प्रबन्धक एवं सरकार की ओर से नियुक्त परिनिरीक्षक आदि सभी के प्रयास सम्मिलित 
हैं। 

शा. प्रचलित निरीक्षण औपचारिक व अस्वाभाविक होता है। इसके अतिरिक्त यह लादा हुआ होता है। 
परिनिरीक्षण अनौपचारिक तथा स्वाभाविक होता है। तथा यह वास्तविक परिस्थितियों से उत्पन्न 
होता है, अर्थात्‌ आवश्यकतानुसार इसकी माँग उत्पन्न होती है। 

शा. निरीक्षण के कार्यों की अपेक्षा पर्यवेक्षक के कार्य अधिक व्यापक, उदार तथा सहायक होते है। 


]2.5 निरीक्षक के कार्य 


विद्यालय निरीक्षक को अनेक कार्य पड़ते है। इन कार्यों को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 

8. प्रशासनिक कार्य 
७. निरीक्षण कार्य 
०. सम्पर्क कार्य 

. प्रशासनिक कार्य- जिला स्तर पर शिक्षा विभाग का कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक के नेतृत्व 
में कार्य करता है। इस स्थिति में उसे अपने कार्यालय से सम्बन्धित सभी कार्यो का संचालन तथा 
व्यवस्था करनी पड़ती है। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वह जिलान्तर्गत राजकीय माध्यमिक व 
प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की व्यवस्था स्थानानतरण, अवकाश स्वीकृत आदि का कार्य 
करता है। वेतन, भत्ते तथा अन्य आर्थिक पहलुओं के दायित्व सँभालता है। जिला विद्यालय निरीक्षक 
ही विभागीय परीक्षओं का अपने जिले में कार्य पूरा करता है। जिला विद्यालय निरीक्षक जिले में 
शिक्षा की प्रगति के लिए योजनाएँ बनाता है तथा उन्हें क्रियान्वित करने की व्यवस्था करता है। 
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.._). निरीक्षण कार्य- अपने कार्यालय को व्यवस्था, संचालन तथा देखरेख करने के अलावा जिला... 
विद्यालय निरीक्षक को अपने जिले की सीमान्तर्गत स्थित माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों का 
सामयिक निरीक्षण भी करना पड़ता है। अपने निरीक्षण के अन्तर्गत निरीक्षक विद्यालय को अनेक 
पहलुओ सें की जाँच करता है। विद्यालय में वह समय-चक्र उपस्थिति, शिक्षण कार्य, सहभागी 
क्रियाओं का संचालन, परीक्षा कार्य, आय-व्यय आदि अनेक पहलुओं का निरीक्षण करता है। 

. सम्पर्क कार्य- जिला विद्यालय निरीक्षक को अनेक व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है। 
सामान्यतः उसे अपने कार्यालय के अधिकारियों, विभाग के उच्च पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापकों, 
शिक्षकों, अन्य विभागों के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है। उसे जन-सम्पर्क की भी 
आवश्यकता पड़ती है। वह अभिभावकों से सम्पर्क बनाता है। उसे जिलाधीश तथा अन्य विकास 
अधिकारीयों से सम्बन्ध बनाने पड़ते है। 


झ् 


ला 
का 


2.6 निरीक्षण-पद्धति के दोष 


ब्रिटिश-कालीन भारत में जिस प्रकार के निरीक्षण की नींव डाली गयी, वह “परम्परागत” निरीक्षण! या 
आदेशात्मक निरीक्षण के नाम से पुकारा जा सकता है, क्योंकि इसमें निरीक्षण की स्थिति निरंकुशतापूर्ण होती 
है। जब निरीक्षक विद्यालय भवन में प्रवेश करता है तब विद्यालय के सम्पूर्ण वातावरण में विचित्र स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है। एच0एस0 लरेन्स ने प्रचालित विद्यालय-निरीक्षण-पद्धति का निम्नलिखित शब्दों में बड़ा 
ही स्पष्ट चित्रण किया है। 


““बहुधा विद्यालय-निरीक्षण की असावधनीपूर्वक, अन्यमनस्क एवं असहानुभूतिपूर्ण कहकर आलोचना की 
जाती है। प्रायः निरीक्षण-दिवस कुछ सीमा तक भयोत्पादक माने जाते हैं। निरीक्षक द्वारा हिसाब-किताब के 
मामलों पर बल दिया जाता है। इसके द्वारा शिक्षा-सम्बन्धी मामलों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। निरीक्षण 
केवल आँकड़ों परीक्षाफलों के प्रतिशत, फर्नीचर तथा प्रतिदिन की उपस्थिति में रूचि रखते हैं। सकारात्मक 
पक्ष की अपेक्षा नकारात्मक पक्ष को अभिव्यक्त किया जाता है। केवल ध्वंसात्मक पक्ष की आलोचना प्रस्तुत 
की जाती है। परीक्षक खोज करने वाला होता है जो कि विद्यालय की त्रुटियों को बताने के लिए प्रयत्नशील 
रहता है, जबकि प्रधानाचार्य तथा शिक्षकगण समस्त प्रकार के साधनों से उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न करते 
है। अतः निरीक्षण को केवल शिक्षकों में नैराश्य एवं असन्तोष उत्पन्न करने वाला कहा जाता है।”! 


माध्यमिक शिक्षा-आयोग तथा विद्वानों ने भी वर्तमान निरीक्षण-पद्धति के अधोलिखित दोषों की ओर संकेत 
दिया है। 
. वर्तमान निरीक्षण-पद्धति में निरीक्षण की स्थिति एक सहयोगी नेता के रूप में न होकर एक 
अधिनायक जैसी होती है। वह शिक्षकों को शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं के विषय में न तो बताने का 
अवसर देता है और न उनको अपनी मौलिकता सूझ-बूझ असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है। वह 

मित्र दार्शनिक तथा मार्गदर्शक न बनकर निरंकुश शासक बन जाता है इस कारण इसके द्वारा किया 
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पी. 


गया विद्यालय निरीक्षण यदि क्रोध का विषय नहीं बनता है तो कुछ मात्रा तक भय उत्पन्न करने 
वाला विषय अवश्य बन जाता है। लाल ने लिखा है कि उसका प्रमुख कार्य फाइलों पर आदेश 
प्रदान करने तथा विद्यालय में दर्शन देने के लिए जाना है, जहाँ वह राजसी ठाठ-बाट जैसा स्वागत 
प्राप्त करता हैं। उससे अच्छी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार से उसको सम्मान प्रदान किया 
जाता है। 

निरीक्षण-पद्धति का दूसरा दोष यह है कि विद्यालय-निरीक्षण केवल दिखावटी होते हैं निरीक्षकों 
द्वारा केवल खानापूरी की जाती है। वे निरीक्षण को प्रायः बड़े अन्यमनस्क ढंग से लापरवाही के साथ 
करते है। निरीक्षक अपने निरीक्षण की तिथियों से विद्यालय-अधिकारियों को पहले से सूचित कर 
देते है जिसके परिणामस्वरूप विद्यालय अधिकारी अपने कार्य की कमियों को पूरा कर लेते है। 
इसके अतिरिक्त उनका निरीक्षण भी प्रहार के समान होता है। वे लोग मुख्यतः प्रशासन, वितीय 
आदि मामलों की जाँच करके चले जाते है उनके द्वारा शिक्षा सम्बन्धी मामलों पर कोई विशेष ध्यान 
नहीं दिया जाता है जो निरीक्षण का वास्तविक एवं महत्वपूर्ण अंग है। इनके द्वारा न तो शिक्षकों से 
उनकी शैक्षिक समसयाओं के विषय में पूछा जाता है। और न उसका किसी प्रकार से मार्ग प्रदर्शित 
किया जाता है। यहाँ तक कि शिक्षकों तथा निरीक्षकों के बीच किसी प्रकार का परिचय भी नहीं हो 
पाता। माध्यमिक शिक्षा आयोग का विचार है कि ““निरीक्षण दिखावटी होते है। निरीक्षक द्वारा 
विद्यालय-निरिक्षण के लिए जो समय प्रदान किया जाता है, वह अपर्याप्त है। इस अपर्याप्त समय 
काअधिकांश भाग दिन-प्रतिदिन के प्रशासकीय कार्य को दिया जाता है: उदाहरणार्थ-विद्यालय के 
हिसाब-किताब तथा पत्र व्यवहार आदि को। शैक्षिक कार्यों के निरीक्षण के लिए बहुत कम समय 
दिया जाता है और शिक्षकों तथा निरीक्षकों के बीच सम्पर्क बहुत ही कम होते है।”” 

निरीक्षण-पद्धति का यह दोष यह भी है कि निरीक्षकों का दृष्टिकोण रचनात्मक न होकर ध्वंसात्मक 
रहता है। वे निरीक्षण आलोचनात्मक एवं परीक्षात्मक दृष्टिकोण से करते है। उनके द्वारा निरीक्षण के 
पश्चात्‌ त्रुटियों की एक बहुत लम्बी सूची बना दी जाती है। इस कारण निरीक्षण हर्षोत्पादक न बनकर 
भयोत्पादक होता है। 

शिक्षा के प्रचार के कारण विद्यालयों की संख्या में पर्याप्त रूप मे वृद्धि हो गई है। परन्तु वृद्धि के साथ- 
साथ निरीक्षकों की संख्या में वांछित अनुपात में वृद्धि नही हो पायी है, जिसके परिणामस्वरूप वे 
अपने कार्य को सुचारु रूप्‌ में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन पर कार्य-भार बहुत अधिक है। माध्यमिक 
शिक्षा-आयोग का मत है, “एक निरीक्षक की देखभाल में जिन स्कूलों को रखा गया है, उनकी 
संख्या अधिक है। इस कारण वह स्वयं को अपने वास्तविक कार्य- शैक्षिक कार्यक्रम की उन्‍नति- से 
परिचित भी नहीं करा पाता तथा अपनी समस्याओं का मूल्यांकन करने में भी असमर्थ रहता है। 
वर्तमान निरीक्षण पद्धति में एक दोष विषयगत निरीक्षकों का अभाव भी पाया जाता है। एक निरीक्षक 
से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक विषय के शिक्षक के कार्य का निरीक्षण करे। इस सम्बन्ध 
में निरीक्षक की रुचि एवं योग्यता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यह प्रथा शैक्षिक रूप से त्रुटिपूर्ण 
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एवं हानिकार है क्योंकि वह केवल एक विषय का ही विशेषज्ञ हो सकता है तथा उसी विषय के 
शिक्षकों का उचित रूप से मार्गदर्शन कर सकता है। 





2.7 भारत में विद्यालय निरीक्षण की वर्तमान स्थिति 





पहले अधिनायकवादी दृष्टिकोण से अधिकारी बनकर अध्यापकों के कार्य का जायजा लिया जाता है, अब 
उसके स्थान पर पर्यवेक्षण संप्रत्यय आने से कार्य पद्धति तथा उसकी भावना में अन्तर आ गया है। 


संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की शिक्षा व्यवस्था संचालित करने का दायित्व स्वयं राज्य पर है। इस 
व्यवस्था को तथा नीति निर्धारण आदि कार्यों का सचिवालय करता है इन नीतियों और व्यवस्थाओं की सही 
स्थिति की देखभाल के लिए शिक्षा विभाग ने प्रत्येक राज्य के जिले में एक निरीक्षक नियुक्त किया है, जो 
निरीक्षण के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का मूल्यांकन करता है शिक्षा शास्त्रियों ने निरीक्षण सम्बन्धी नवीन धारणा की 
अभिव्यक्ति करने के लिये एक नवीन शब्द का प्रयोग किया है जो पर्यवेक्षण के नाम से जाना जाता है। यह 
केवल शब्दों का हेरफेर नहीं है वरन्‌ उनमें उद्देश्य, क्षेत्र, विधि एवं दृष्टिकोण का भी बड़ा अन्तर है। 

पहले प्रायः विद्यालय निरीक्षण एक ऑडीटर के समान कार्य करता था। सरकारी आडीटर वर्ष में दो- 
तीन दिन के लिए आता है और एक समय जितना हिसाब किताब देख सकता है, उसकी अशुद्धियों एवं 
कमियों को अपनी रिपोर्ट में लिखकर अपने उच्चाधिकारी के पास भेज देता है। इस रिपोर्ट के फलस्वरुप कुछ 
मास के पश्चात्‌ विद्यालय को उन भूलों को ठीक करने का आदेश प्राप्त होता है। परन्तु जो त्रुटियाँ थोड़े समय के 
कारण उनकी दृष्टि में नहीं आई, वे ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। निरीक्षक अपनी अल्पकालीन जाँच में विद्यालय 
के समस्त अंगों व तत्वों का निरीक्षण नहीं कर सकता और न ही विद्यालय के कार्यकत्ताओं को रचनात्मक 
सुझाव हीं दे सकता है। उन्हें विकास के समुचित निर्देशन भी दिये जाने चाहिए| 
एन.सी.ई.आर.टी. के एक सर्वेक्षण के अनुसार - 
]. माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण अवधि में से 2 दिन (आकस्मिक निरीक्षण मात्र) पाई 
गई। 
2.]/2 से | दिन शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य करने वाली संस्थाओं के निरीक्षण हेतु लगाया गया 
है। 
3 वर्ष भर में एक इन्सपेक्टर प्रायः 20 दिन निरीक्षण करता है। 
4.प्रायः विभिन्‍न राज्यों में एक वर्ष में औसतन 00 स्कूलों को देखता है। 
एन0सी0ई0आर0टी0 के इस सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि निरीक्षण कम अवधि के कारण औपचारिक मात्र 
रह जाते हैं। जिला अधिकारियों के प्रशासनिक कार्यों के कारण कुछ विद्यालय ही एक वर्ष में देखे जा सकते हैं। 
अतः हर विद्यालय का नियमित निरीक्षण सम्भव नहीं हो पाता। जिला शिक्षा अधिकारी निरीक्षण के अतिरिक्त 
अनेक प्रशासनिक उत्तरदयित्वों में उलझा रहता है, जो उसके अधिक महत्वपूर्ण लगते हैं इस सम्बन्ध में नित्न 
सुझाव दिए जा सकते हैं। 
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।.प्रत्येक जिला स्तर पर अलग से ही एक शिक्षा अधिकारी हो, जो केवल शिक्षा के गुणातमक विकास के 
लिए कार्य करे। यही बात कोठारी आयोग ने भी सुझाई हैं 

2.प्रशासनिक कार्य के लिए एक अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी हो सकता है। 

3.निरीक्षण के लिए निरीक्षण कर्ताओं की संख्या बढ़ाई जा सकती हैं 

4.निरीखण पूर्वसूचित व आकस्मिक दोनों हों और उनकी संख्या बढ़ाई जाए 

5.निरीक्षण कार्य की अवधि भी बढ़ाई जाए। जिससे विद्यालय का व्यापक मूल्यांकन सम्भव हो सके। 

2.7. निरीक्षण प्रणाली मे सुधार हेतु सुझाव; 


प्रचलित आदेशात्मक निरीक्षण पद्धति के दोषों व कमियो का निवारण सहयोगी व परामर्शदायी 
परिनिरीक्षण की नवीन धारणा से हो सकता है। इस विषय में यदि परिर्वतन किया जाए तो वर्तमान निरीक्षण 
पद्धति के बहुत-से दोषों का निवारण ही नहीं होगा, बल्कि उसकी उपयोगिता भी बढ़ जाएगी। विद्यालय के 
सामान्य निरीक्षण की प्रचलित पद्धति में निरीक्षकों की संख्या कम की जा सकती है जिसमें व्यय में बहुत 
अधिक वृद्धि न हो। सामानय प्रशासन से सम्बन्धित निरीक्षक विद्यालय संचालन के कार्यों का निरीक्षण करें 
तथा विशेषज्ञ, परामर्शदाता शैक्षिक कार्यक्रम की उन्‍नति के लिए अपनी सेवाएँ दें तो शिक्षा का स्तर अवश्य 
उन्नत होगा। 


इस प्रकार की व्यवस्था से शिक्षकों को विशिष्ट विधियों जैसे संगीत, कला, हस्तकला, गृह विज्ञान में 
भी कुशल सेवाएँ प्राप्त हो सकेंगी। विद्यालयों में विशेषज्ञों, या निरीक्षकों या सलाहकारों तथा शिक्षकों के निकट 
सम्पर्क के फलस्वरूप स्वयं शिक्षकों में अपने विषय के लिए उत्साह होगा और वे अपनी शिक्षण योग्यता को 
सुधारने में अधिक रूचि लेंगे। 

उपर्युक्त सुझाव के अतिरिक्त विद्यालय निरीक्षण का कार्य आन्तरिक स्तर पर भी होना चाहिए 


माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी विशेषज्ञ निरीक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया है और शिक्षा आयोग ने 
प्रशासकीय तथा शैक्षिक कार्यों की देखभाल के लिए पृथक-पृथक्‌ अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया 
है। 


2.7.2 भारत में निरीक्षण सुधार का प्रयास; 


निरीक्षण के दोषों को दूर करके उसे अधिक उपयोगी बनाने के लिए भारत में एक विशाल प्रोजेक्ट 
नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन के द्वारा लिया गया हैं इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण अध्ययन-अध्यापन की 
परिस्थित का विशलेषण करके हर क्षेत्र के लिए सभी विषयों के सम्पूर्ण क्षेत्र को लेते हुए प्रश्नावलियाँ तैयार की 
गई हैं। पूरे देश में शिक्षाशास्त्रियों द्वारा इनकों प्रामाणिक बनाने के लिए प्रयोग चल रहा हैं प्रयोग की दो 
आवृतियाँ अब तक हो चुकी हैं। अपने अन्तिम स्परूप में तैयार होने के बाद यह प्रश्नावली सभी निरीक्षकों और 
पर्यवेक्षकों के पास भेज दी जायेगी आशा है तब उसी के अनुरूप पर्यवेक्षण होगे। 
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निरिक्षकों का एक समूह होगा, जिसमें सभी विषयों के विशेषज्ञ होंगे। ये लोग विद्यालयों में जाकर, 
पर्याप्त समय तक रूककर उनका विस्तृत निरीक्षण करेगे, समस्याओं का अध्ययन करेंगे और वैज्ञानिक ढंग 
उसके समाधान के लिए शिक्षकों को प्रेरणा देगें। शिक्षा का आदर्श पाठ भी प्रस्तुत कर सकते हैं। 


आज निरीक्षण प्रणाली दोषपूर्ण हैं। परन्तु समाप्त नहीं करना चाहिए क्योंकि वयवस्था संचालन की निरीक्षण 
द्वारा सुदृढ़ बनाया जा सकता है। इस सन्दर्भ में कुछ सुझाव अधोलिखित है- 


.निरीक्षकों का प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास किया जाय जिससे निरीक्षण का कार्य समुचित ढंग से कर सके 


2.निरीक्षण हेतु पूर्व समय तथा तिथि का निर्धारण नहीं किया जाय। अचानक निरीक्षक पहुँच कर विद्यालय की 
वास्तविक परिस्थितियों तथा संचालन प्रक्रिया की जाँच कर सकें। 


3.निरीक्षकों को अध्यापकों तथा प्राचार्य के साथ मीटिंग करनी चाहिए। उसमें विद्यालय की समस्याओं एवं 
कठिनाइयों पर विचार किया जाय। निरीक्षण अपनी रिपोर्ट में संस्तुतियाँ भी दे सके। 


4.निरीक्षकों में विषय भी होने चाहिएं। निरीक्षण के बाद शिक्षण का आदर्श प्रदर्शन भी करना चहिए॥ 


5.निरीक्षकों में अच्छे कार्यों तथा व्यवस्था हेतु मौखिक तथा रिपोर्ट मे प्रशंसा भी करनी चाहिए जिससे उन्हें 
पुनर्बलना भी मिल सके। 


6.निरीक्षकों को छात्रों तथा शिक्षकों व कर्मचारियों से साक्षात्कार द्वारा भी कार्य विधि के सम्बन्ध में जानकारी 
प्राप्त करनी चाहिएं 


7.निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का कार्यान्वयन भी होना चाहिए। उसका अनुसरण भी किया जाय। 


8.निरीक्षकों को शिक्षा के नये आयामों एवं प्रवर्तनों की जानकारी तथा प्रर्शन भी करना चाहिए जिससे 
गुणात्मक सुधार किया जा सके। निरीक्षकों में सहकारिता, सहानुभूति तथा उदारता की भावना होनी चाहिए 
जिससे निरीक्षण शिक्षा प्रशासन में सहायक प्रणाली का कार्य कर सकें। 


9.निरीक्षकों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक तथा रचनात्मक होना चाहिए। 
0.निरीक्षक ऐसे शिक्षक नियुक्ति किये जायें जो अपने-अपने विषय एवं क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर सकें। 


2.8 पर्यवेक्षण की त्रुटियाँ 


समय-समय पर शिक्षा आयोगों तथा अन्य शैक्षिक विचारकों ने पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण के जो दोष बताये हैं, 
वे लगभग सभी आज भी हैं। कई बार तो क्षुब्ध होकर शिक्षा-सुधारकों का कहना है कि यदि हम पर्यवेक्षण में 
सुधार नहीं ला सकते तो इसे समाप्त ही कर दिया जाये। लगभग 00 वर्ष पूर्व एच.एस.एस. लैरेन्स ने प्रचलित 
विद्यालय निरीक्षण पद्धति का निम्नलिखित शब्दों में बड़ा ही स्पष्ट चित्रण किया है- 


““बहुधा विद्यालय निरीक्षण की असावधानीपूर्वक अन्यमनस्क एवं असहानुभूतिपूर्ण कहकर आलोचना की 
जाती है। प्रायः निरीक्षण दिवस कुछ सीमा तक भयोत्पादक माने जाते हैं। निरीक्षक द्वारा केवल हिसाब-किताब 
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के मामलो पर बल दिया जाता है। इसके द्वारा शिक्षा-सम्बन्धी मामलों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता 
है।......... निरीक्षकगगण केवल आँकड़ों, परीक्षाफलों के प्रतिशत फर्नीचर तथा प्रतिदिन की उपस्थिति में रूचि 
रखते हैं। सकारात्मक पक्ष की अपेक्षा नकारात्मक पक्ष को अभिव्यक्त करने में रूचि रखते हैं। सकारात्मक पक्ष 
की आलोचना प्रस्तुत की जाती हैं निरीक्षक खोज करने वाला होता है जो कि विद्यालय की त्रुटियों को बताने 
के लिए प्रयत्नशील रहता है, जबकि प्रधानाचार्य या शिक्षकगण समस्त प्रकार के साधनों से उसको प्रसन्न 
करने का प्रयत्न करते हैं। अतः निरीक्षण को केवल शिक्षकों में नैराश्य एवं असन्तोष उत्पन्न करने वाला कहा 
जाता है।”” 


माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा शिक्षा आयोग ने पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण में निम्न दोषों का उल्लेख किया है - 


].वर्तमान पद्धति में पर्यवेक्षक की स्थिति एक “सहयोगी के नेता के रूप में न होकर एक “अधिनायक' जैसी 
होनी है। 


2.स्कूल पर्यवेक्षक “केवल दिखावा' होता है। 

3.पर्यवेक्षकों का दृष्टिकोण 'रचनात्मक' न होकर “ध्वंसात्मक' है। 

4.पर्यवेक्षकों का अनुपात स्कूलों के अनुपात के अनुकूल नहीं है। 

5.पर्यवेक्षक प्रशासनिक तथा प्रबन्धात्मक शिकायतों की जाँच में बहुत समय व्यतीत करते हैं। 
6.पर्यवेक्षकों का कार्य प्राय: स्कूलों से विभिन्‍न प्रकार के आँकड़े एकत्रित करके मुख्याल में भेजना रह गया है। 
7.पर्यवेक्षकों के उपयुक्त प्रशिक्षण का अभाव है। 

2.8.व पर्यवेक्षण में सुधार के उपाय 

. पर्यवेक्षण लचीला बनाया जाये। 

2. पर्यवेक्षण एक सतत्‌ प्रक्रिया के रूप में किया जाये। 

3. पर्यवेक्षण को प्रबन्धन से अलग किया जाये। 

4. पर्यवेक्षणकर्ताओं की संख्या बढ़ायी जाये। 

5. पर्यवेक्षणकर्त्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। 

6. योग्य पर्यवेक्षणकर्त्ताओं की नियुक्ति की जाये। 

7. पर्यवेक्षण पूर्व-नियोजित हो। 

8. पर्यवेक्षणकर्त्ताओं के लिए स्कूलों में आने-जाने की समुचित सुविधाएँ प्रदान की जाये। 

9. पर्यवेक्षण की रिपोर्ट स्कूलों में पर्यवेक्षण के एक सप्ताह के भीतर भेज दी जाये। 

0. पर्यवेक्षण की रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही की जाये। 
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4. उपर्युक्त संख्या में लड़कियों के स्कूलों के लिए स्त्री पर्यवेक्षणकर्त्ताओं की नियुक्ति की जाये। 

]2. पर्यवेक्षण की विभिनन प्रक्रियाएँ प्रयोग में लायी जाये। 

3. अध्यापकों के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए| 

4. पर्यवेक्षण रिपोर्ट में ठोस सुझाव दिये जायें। 

5. पर्यवेक्षण के आधार पर प्रतिभाशाली अध्यापकों को प्रोत्साहन दिया जाये। 

ह 


2.9 शैक्षिक प्रशासन में निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के अभिकरण 


शैक्षिक प्रशासन में निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के निम्नलिखित अभिकरण है- 

.स्कूल एक आन्तरिक अभिकरण के रूप में। 

2,शिक्षा निदेशालय बाह्य अभिकरण के रूप में (सरकारी पर्यवेक्षण) 

3.राज्य शिक्षा बोर्ड बाह्य अभिकरण के रूप में (अर्द्ध-सरकारी पर्यवेक्षण) 

आन्तरिक पर्यवेक्षण - स्कूल में पर्यवेक्षण के लिए आन्तरिक व्यवस्था की जाये। आन्तरिक पर्यवेक्षण के 
लिए प्रधानाध्यापक, विभिन्‍न विभागों के अध्यक्षों आदि को उत्तरदायी ठहराया जाय। दिन-प्रतिदिन की 
समस्याओं का निवारण तो स्कूल में प्रधानाध्यापक स्वयं अपने अन्य सहयोगियों की सहायता व परामर्श से 
करे। जो समस्याएँ प्रधानाध्यापक की सामर्थ्य के बाहर है उनको सरकारी पर्यवेक्षकों को सुलझाना पड़ेगा। इस 
प्रकार सरकारी पर्यवेक्षकों तथा स्कूल अधिकारियों को सुलझाना पड़ेगा। इस प्रकार सरकारी पर्यवेक्षकों तथा 
स्कूल अधिकारियों के सम्मिलित प्रयासों द्वारा स्कूल में सुधार की दिशा में नई जागृति होगी तथा शिक्षा के क्षेत्र 
में जो धन, समय व शक्ति की हानि हो रही है, उसका सदुपयोग होगा। इस समय मानव संसाधनों की सबसे 
अधिक क्षति हो रही है जिसकी अविलम्ब रोकना अत्यावश्यक है। 

स्कूल में आन्तरिक परिवीक्षण व्यवस्था 

आन्तरिक परिवीक्षण व्यवस्था का अर्थ - आन्तरिक परिवीक्षण व्यवस्था से तात्पर्य है - कार्यक्रमों की 
गतिविधियों के साथ-साथ उनका अवलोकन करना तथा पाई गयी त्रुटियों में सुधार लाना। आन्तरिक 
परिवीक्षण की प्रक्रिया निरन्तर चलने वाली है। परिवीक्षण में आकलन निदान की दृष्टि से किया जाता है। 
परिवीक्षण प्रक्रिया में स्कूल का मुख्याध्यापक अनेक समितियों का निर्माण करता है जिसके सदस्य शिक्षक 
होते हैं। कभी-कभी इस कार्य में स्कूल के छात्र प्रतिनिधि या मॉनीटर भी शामिल किये जाते हैं। आवश्यकता 
पड़ने पर अभिभावक शिक्षक संघ का सहयोग भी लिया जाता है। आन्तरिक परिवीक्षण में जबावदेही को ध्यान 
में रखा जाता है। 

परिवीक्षण का उद्देश्य कार्य में पारदर्शिता रखना है। परिवीक्षण स्कूल का आन्तरिक मामला है जिसमें स्कूल के 
कार्यों का स्कूल द्वारा निरीक्षण किया जाता है। अनियमितताओं को जानकर उनमें सुधार लाया जाता है। 

स्कूल के परिवीक्षण में मुख्याध्यापक की अहम भूमिका है। परिवीक्षण में देखा जाता है कि स्कूल के सभी वर्ग 
अपना-अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहे हैं। यह आश्वासित किया जाता है कि सभी कर्मचारी अपने कर्त्तव्यों 
का निर्वहन कर रहे हैं। 

प्रधानाध्यापक तथा प्रबन्धन के पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण के कार्य 
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अध्यापकों तथा छात्रों के कार्य का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण प्रायः प्रबन्धन मुख्याध्यपाक पर ही छोड़ता है। 

प्रबन्धन विशेष परिस्थिति में ही यह कार्य करता है। 

प्रधानाध्यपाक अध्यापकों के पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण का कार्य दो प्रकार से करता है- 

]. अनौपचारिक पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण 

2. अनौपचारिक पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण। 

. औपचारिक पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण - प्रधानाध्यापक योजनाबद्ध पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण करता है। 

प्रत्येक अध्यापक तथा प्रत्येक विषय तथा प्रत्येक कक्षा का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करता है। पहले से ही 

कार्यक्रम बनाकर सम्बन्धित अध्यापकों को बता देता है कि वह कक्षा में जाकर कार्य देखेगा। वह कुछ समय 

कक्षा में जाकर अध्यापक के कार्य को देखता है। लिखित अथवा मौखिक रूप से अपने सुझाव देता है। 

इसी प्रकार प्रोग्राम बनाकर छात्रों के लिखित कार्य का अपने कार्यालय में बैठकर निरीक्षण करता है तथा 

सम्बन्धित अध्यापक से चर्चा करता है। पर्यवेक्षण कार्य के लिए समय सारणी बनाता है। 

2. अनौपचारिक पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण - प्रधानाध्यापक बिना सूचित किये अध्यापकों के कक्षा कार्य 

का तथा छात्रों द्वारा किये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। 

पर्यवेक्षक तथा निरीक्षक के रूप में प्रधानाचार्य के मुख्य कार्य 

निरीक्षक तथा पर्यवेक्षक के रूप में उसके निम्न प्रमुख कार्य हैं - 

. अध्यापकों के कार्यों का निरीक्षण करके उन्हें समय-समय पर निर्देशन देना एवं प्रगति हेतु प्रेरित करना। 

2. अध्यापकों द्वारा शिक्षण-कार्यों में अपनाई जाने वाली विधियों, प्रविधियों, प्रवृत्तियों, शिक्षा-दर्शन एवं 
सहायक सामग्री का निरीक्षण करना। 

3. स्कूल की सम्पूर्ण गतिविधियों एवं अंगों का निरीक्षण करके उनमें सुधार लाने का प्रयास करना। 

4. स्कूल में गठित की जाने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं का निरीक्षण करना जिसके माध्यम से बालकों के 
व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास होता है। 

5. स्कूल के भौतिक तत्वों, खेल एवं शारीरिक क्रियाओं, स्कूल सहकारी भण्डार, कैण्टीन आदि का निरीक्षण 
करते रहना। 

6. स्कूल के पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, भवन, फर्नीचर आदि का निरीक्षण करते रहना। 

7. स्कूल में सम्पन्न होने वाली विभिन्‍न परीक्षाओं तथा प्रश्न-पत्रों का निरीक्षण करते रहना चाहिए, जिससे 
पाठ्य पुस्तक तथा प्रश्न-पत्रों में साम्यता बनी रहे। 

8. अध्यापकों को विभिन्‍न पाठ्य पुस्तकों के चयन करने में परामर्श देना तथा पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन 
करके उपयोगिता की दृष्टि से निरीक्षण करना। 

9. अभिभावकों से सम्पर्क बनाये रखना तथा ऐसी बातों का निरीक्षण करना जिनसे स्कूल और अभिभावकों 
के मध्य सुदृड़ सम्बन्ध स्थापित हो सके। 

0. स्कूल के ऐसे तत्वों का निरीक्षण करते रहना एवं उन पर नियन्त्रण रखना जिनसे स्कूल को हानि होने की 
सम्भावना बनी रहती हो। 
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. स्कूल में छात्रों की प्रवेश संख्या, शिक्षकों की संख्या तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या में सन्‍्तुलन बनाये 
रखने हेतु निरीक्षण करना। 

2. छात्र-जीवन से सम्बन्धित स्कूल के आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की क्रियाओं का निरीक्षण करना। 

3. कार्यालय के कार्य का निरीक्षण समय-समय पर करते रहना। 

4. स्कूल के विभिन्‍न रजिस्टरों की देखरेख करते रहना तथा उन पर नियन्त्रण रखना। 

5. छात्रावास का निरीक्षण करते रहना। 


]2.0सारांश 


विद्यालय निरीक्षक विद्यालयों में जाकर अनिवार्य रूप से वर्ष में कम-से-कम एक बार निरीक्षण कार्य करते हैं। 
यह पद्धति हमारी शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण अंग है। इस तरह की परम्परागत निरीक्षण पद्धति ब्रिटिश काल से 
चली आ रही है और उसमें लेखमात्र परिवर्तन नहीं हुआ। यह निरीक्षण आदेशात्मक कहलाता है। निरीक्षक 
एक ऊँचे पदाधिकारी के रूप में विद्यालयों में जाता है और उसके वहाँ जाने से ही भय का वातावरण उत्पन्न हो 
जाता है। रायबर्न के अनुसार उसका पद निरंकुशतापूर्ण माना जाता है इसका मुख्य कारण यह है कि वह 
निरीक्षण में रचनात्मक पक्ष को ज्यादा महत्व नहीं देता और अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में नकारात्मक और 
आलोचनात्मक दृष्टिकोण पर ज्यादा बल देता है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निरीक्षण को 
दिखावटी बताया है क्‍योंकि वह विद्यालय निरीक्षण के लिए जो समय प्रदान करता है, वह अपर्याप्त है। यह 
निरीक्षण के बाद त्रूटियों की एक लम्बी सूची बना देता है जिसके कारण प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक परेशान 
रहते हैं। अतः उसके निरीक्षण का प्रयोजन सफल नहीं हो पाता और यह प्रथा शैक्षिक रूप से हानिकारक भी 
सिद्ध हुई हैं आधुनिक प्रवृत्ति के अनुसार इसमें अब धीरे-धीरे सुधार होता जा रहा है ताकि निरीक्षण पथ- 
प्रदर्शक बन सके। 
2.। शब्दावली 
. _]. शिक्षण विधियाँ - शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रयोग किए जाने वाले 
भिन्‍न-भिन्‍न तरीकों जिससे शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाता है। 
2. प्रशिक्षित - कौशलों में दक्षता लाने के लिए निश्चित प्रक्रिया से गुजरना। 
3. वस्तुनिष्ट - किसी भी चीज़ का परिणाम विभिनन व्यक्तियों से समान आए तो वह वस्तुनिष्ट कहलाती 
है। 
4. अनुसंधान - ज्ञान के किसी भी क्षेत्र या शाखा में नवीन तथ्यों, विचारों, अवधारणा या सिद्धान्त की 
खोज के लिए अपनाई गई क्रमबद्ध प्रक्रिया अनुसंधान कहलाती है। 


2.2अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 


]. इंग्लैड 
2. बर्टन 
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3. 


हन्टर कमीश्र 


2.3संदर्भ ग्रंथ सूची 


. 
2 
3. 


4. 


माध्यमिक शिक्षा एवं विद्यालय प्रबन्धन (2009) अवधेश किशोर, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा। 
शैक्षिक प्रशासन एवं स्वास्थ शिक्षा (203) सविता सिंह, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा। 

स्कूल प्रबन्धन सूचना तथा सम्प्रेषण तकनीकी (200) जे0पी0 अग्रवालए अग्रवाल पब्लिकेशन, 
आगरा। 

शैक्षिक प्रबन्धन के मूल तत्व (2009) देवदत्त शर्मा, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा। 


2.4 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री 
विद्यालय प्रशासन, संगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा (2009) एव0पी0 सुखियाए अग्रवाल पब्लिकेशन 
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आगरा। 

शिक्षा प्रशासन (200) उमेश चन्द्र कुदेसिया एअग्रवाल पब्लिकेशन आगरा। 

विद्यालय प्रबन्धन, (2008), आर0ए0शर्मा, आर लाल बुक डिपो, मेरठ। 

विद्यालय प्रबन्धन (2008) जे0पी0 वर्मा, आर लाल। बुक डिपो, मेरठ। 

शैक्षिक संगठन, स्वास्थ्य शिक्षा एवं शिक्षण तकनीकी, डी0पी0 मिश्रा, अग्रवाल पब्लिकेशन 
शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबन्धन डा0 कर्ण सिंह, गोविन्द प्रकाशन, लखीमपुर खीरी। 


2.5 निबन्धात्मक प्रश्न 


।.वर्तमान विद्यालय निरीक्षण पद्धति के दोषों का वर्णन कीजिए आप इस पद्धति में सुधार के लिए क्या सुझाव 


देगें? 
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इकाई 3: सम्प्रेषण:अर्थ, उद्देश्य एवं प्रकार 





3. प्रस्तावना 

3.2 उद्देश्य 

3.3 सम्प्रेषण का अर्थ 

3.4 सम्प्रेषण के उद्देश्य 

3.5 सम्प्रेषण के प्रकार 

]3.6 सारांश 

3.7 शब्दावली 

3.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची 

3.9 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री 
3.0 निबन्धात्मक प्रश्न 


3.| प्रस्तावना 


सम्प्रेषण की प्रक्रिया हमारे सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत 
सूचनाओंए निर्देशों तथा निर्णयों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुचाना अत्यंत आवश्यक होता है क्यूंकि 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं एवं समस्याओं के हल हेतु दूसरे व्यक्ति की सहायता पर प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है। समाज के सभी सदस्य किसी समस्या पर विचार.विमर्श करते है तथा उसका 
उपयुक्त समाधान खोजने का प्रयास करते है इसप्रकार से प्राप्त समाधान जिसमे अधिकांश लोगो की 
सहभागिता तथा विचारध्मत शामिल होता है अधिक कारगर साबित होते है। समाज अपनी नयी पीढ़ी को 
संस्कृति से परिचित करने के लिए भी औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से विचारों को उन तक पहुचाने का 
प्रयास करता है। व्यक्ति के सामाजिक सम्बन्धों का आधार उनकी आवश्यकताएँ एवं समस्याएँ होती है इन 
आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के हल हेतु विचारों का परस्पर आदान.प्रदान करना पड़ता है। 
सामाजिक सम्बन्धों का निर्वहन विचार विनिमय के बिना संभव नहीं है व्यक्तियों के मध्य विचारों का यही 
आदान.प्रदान सम्प्रेषण है। प्रस्तुत इकाई में आप सम्प्रेषण का अर्थए सम्प्रेषण के उद्देश्य तथा सम्प्रेषण के प्रकार 
के बारे में अध्ययन करेंगे। 


3.2 उद्देश्य 


इस इकाई के अध्ययन के पश्चात्‌ आप 
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० सम्प्रेषण का अर्थ कया है बता सकेंगे। 

७ सम्प्रेषण के विभिन्‍न उद्देश्यों को स्पष्ट कर सकेंगे। 

० सम्प्रेषण के विभिन्‍न प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। 
० सम्प्रेषण के विभिन्‍न प्रकारों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। 


3.3 सम्प्रेषण का अर्थ 


प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के हल हेतु या अन्य किसी कारण से दूसरे लोगों से 
सूचनाओध्विचारों का आदान प्रदान करता है या सामान्य भाषा में कहा जाए कि अपनी भावनाओं, विचारों, 
समस्याओं से दूसरे लोगों को अवगत कराने के लिए या दूसरे व्यक्ति की समस्या से स्वयं परिचित होने के लिए 
सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। किसी भी कारण से परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान 
करना ही सम्प्रेषण है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास 
करने का प्रयास किया जाता है। इसमें अनुभवी व्यक्तियों द्वारा कम अनुभवी व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास 
विभिन्‍न तरीकों एवं साधनों की सहायता से किया जाता है। अब आप लोग यह बात आसानी से समझ गए 
होंगे कि शिक्षा की प्रक्रिया बिना सम्प्रेषण के संभव नहीं है क्योंकि शिक्षा और शिक्षण में शिक्षक प्रशिक्षक 
विद्यार्थियों के समक्ष अपने विचारों को प्रकट करते हैं। विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं। विद्यार्थी प्रतिक्रिया उत्तर देते 
हैं अपनी शंकाओं के समाधान हेतु शिक्षक से प्रश्न भी पूछते हैंए शिक्षक विद्यार्थियों की प्रशंसा या आलोचना 
भी करते हैंए अपने ज्ञानएकौशल एवं अनुभव से उनकी जिज्ञासाओंध्कठिनाइयों का निवारण कर उनका 
ज्ञानवर्धन करते हैं। उपरोक्त क्रियाओं से यह स्पष्ट है कि सम्प्रेषण की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार हम कह 
सकते हैं कि बिना सम्प्रेषण के शिक्षा की प्रक्रिया संभव ही नहीं है। 


सम्प्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन (१०ग्राग्रप्/ं८४४०॥ का हिन्दी पर्यायवाची शब्द है। इस शब्द 
की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ०07रगगगा०5 से मानी जाती है। ०ण7रगप्रा८5६ शब्द का अभिप्राय है 
(०ग्रा7णा या सामान्य। अतः कहा जा सकता है कि सम्प्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर 
सामान्य अवबोध के माध्यम से आदान-प्रदानकरने का प्रयास करता हैं। व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त करते 
समय केवल मुंह से बोलता नहीं है अपितु साथ-साथ हाव-भाव मुख मुद्रा तथा मुख-भंगिमाओं का प्रयोग 
करके भाषण वक्तव्य को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है। अतः कहा जा सकता है कि सम्प्रेषण एक 
ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञानए हाव.भाव तथा मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर 
आदान.प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान तथा सही अर्थों में समझने 
और प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। 


एंडरसन के अनुसार सम्प्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतनतया अथवा अचेतनतया दूसरों के 
संज्ञानात्मक ढाँचे को सांकेतिक हाव-भाव आदि रूप में उपकरणों या साधमनों द्वारा प्रभावित करता है। 
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लीगंस के अनुसार सम्प्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोगए विचारों, तथ्यों,भावनाओं 


तथा प्रभावों आदि का इस प्रकार परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ जाते हैं। 
सम्प्रेषण में संदेश देने वाले तथा संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया 
जाता है। 


एडगर डेल- सम्प्रेषण विचार-विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की 
प्रक्रिया है। 


सम्प्रेषण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं. 


७ सम्प्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई विचार एक श्रोत से प्राप्त कर्ता तक भेजने का प्रयास किया 
जाता है ताकि प्राप्तकर्ता का व्यवहार परिवर्तन हो जाए। 


० सम्प्रेषण सूचना का प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक इस प्रकार से स्थानांतरण है कि सूचना प्राप्तिकर्ता द्वारा 
समझी जा सके। 


सम्प्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएँ 


उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर सम्प्रेषण की निम्नलिखित विशेषताएँ परिलक्षित होती हैं - 

 सम्प्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें पारस्परिक सम्बंध स्थापित किया जाता है। 

2 इसमें विचारों के आदान.प्रदान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 

3 यह द्विध्रुवीय प्रक्रिया है अर्थात इसमें दो पक्ष होते हैं। एक संदेश देने वाला तथा एक दूसरा संदेश ग्रहण करने 
वाला। 

4 यह एक उद्देश्ययुक्त प्रक्रिया है। 

5 सम्प्रेषण प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण समावेशित होता है। 

6 सम्प्रेषण की प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठ.पोषण होना आवश्यक होता है। 

7 सम्प्रेषण में विचारों या सूचनाओं को मौखिक, बोलकर, लिखित, लिखकर, अथवा सांकेतिक,संकेतों के 
रूप में प्रेषित किया जाता है एवं ग्रहण किया जाता है। 


8 सम्प्रेषण सदैव गत्यात्मक होता है। 
सम्प्रेषण की प्रक्रिया 


सम्प्रेषण की प्रक्रिया के दो मॉडल लोकप्रिय हैं। पहले मॉडल के अनुसार संदेश भेजने वाला व्यक्ति पहले स्वयं 
संदेश लिखता है फिर किसी न किसी माध्यम के द्वारा ;जैसे. रेडियो, टेलीफोन, तार, भाषण आदि संदेश प्रेषित 
किया जाता है। प्रेषित संदेश जहाँ पहुँचता है वहाँ उसे पढ़ कर कम व कम करते हैं और संदेश जिसके लिए है 
उस तक ससे पहुंचाते हैं। यह व्यक्ति यदि आवश्यकता होती है तो संदेश प्राप्ति की सूचना देता है। 
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दूसरे मॉडल के अनुसार सर्वप्रथम संदेश देने वाला व्यक्ति संदेश का निर्माण करता हैए लिखता है और उसे 
आवश्यकतानुसार प्रसारित करता है। यह संदेश या विषयवस्तु सूत्र के रूप में या अन्य किसी शाब्दिक अथवा 
अशाब्दिक माध्यम के द्वारा संदेश ग्रहण करने वाले व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। संदेश ग्रहण करने वाला प्राप्त 
संदेश को पढ़ता है ,उसे समझता है तथा आवश्यकतानुसार प्राप्त संदेश के अनुकूल उचित माध्यम से संदेश 
वाहक तक अपना प्रत्युत्तर पहुंचाता है। इस मॉडल के अनुसार सम्प्रेषण प्रक्रिया में संदेश और संदेश का 
प्रत्युत्तर दोनों ही समावेशित रहता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सम्प्रेषण की प्रक्रिया में किन-किन 
तत्वों की भूमिका होती है। 


सम्प्रेषण प्रक्रिया के तत्व 


उपरोक्त मॉडलों के आधार पर सम्प्रेषण प्रक्रिया में निम्नाँकित तत्वों का होना आवश्यक होता है. 


 सम्प्रेषण सन्दर्भ- सम्प्रेषण की प्रक्रिया में भौतिक सन्दर्भ जैसे-स्कूल, शिक्षण कक्ष आदि होते हैं। सामाजिक 
सन्दर्भ के अंतर्गत कक्षा या विद्यालय का वातावरण आता है। मनोवैज्ञानिक सन्दर्भ के अन्तर्गत औपचारिकता 
अथवा अनौपचारिकता आती है। दिन का समय तथा समय की अवधि समय सन्दर्भ के अन्तर्गत आते हैं। 


2 संदेश का श्रोत- संदेश का श्रोत या तो वह व्यक्ति होता है जो शाब्दिक या अशाब्दिक संकेत प्रदान करते 
हैं या वह घटना होती है जिससे शाब्दिक या अशाब्दिक संकेत प्राप्त समझने का प्रयास किया जाता है। जब यह 
व्यक्ति होता है तो उसे संदेश भेजने वाला कहते हैं। संदेश भेजने वाला ही संदेश की विषयवस्तु निर्धारित करता 
है उसकी कोडिंग करता है एवं उचित माध्यम का चुनाव करके उसे प्रसारित भी करता है। सम्प्रेषण प्रक्रिया 
संदेश श्रोत से ही प्रारम्भ होती है। संदेश भेजने वाला संदेश का वांछित प्रभाव डालने के लिए हर संभव प्रयास 
करता है। 


3 संदेश- संदेश एक उद्दीपक होता है जो संदेश भेजने वाला भेजता है। संदेश मौखिक या लिखित संकेतों के 
रूप में हो सकता है तथा व्यक्ति की मुखमुद्रा या हावभाव के रूप में हो सकता है। संदेश पोस्टर या चार्ट के द्वारा 


किसी आकृति- संकेत के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है या सूचना पैकेज के रूप में भी इसे विभिन्‍न 
माध्यमों से भेजा जा सकता है। 


4 सम्प्रेषण का माध्यम- सम्प्रेषण का माध्यम वह साधन होता है जिसके द्वारा कोई संदेश संदेश.श्रोत से 
संदेश प्राप्त करने वाले तक पहुंचता है। माध्यम प्रत्यक्षीकरण की संवेदनाएं होती हैं जो दिखने वाली सुनने वाली 
स्पर्श करने वाली स्वाद बताने वाली अथवा गन्ध बताने वाली हो सकती हैं। 

5 संकेत या प्रतीक- ये प्रतीक या संकेत वे हैं जो किसी अन्य चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये संकेत 
शाब्दिक अथवा अशाब्दिक भी हो सकते हैं। शब्दए स्वयं में संकेत या प्रतीक होते हैं। 


6 एनकोडिंग- एनकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए संकेतों या 
प्रतीको का प्रयोग किया जाता है। 
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7 डीकोड्डिंग- यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश श्रोत से प्राप्त संकेतों का... 


कूट अनुवाद कर संदेश ग्रहण करता है। 


8 पृष्ठपोषण- यह वह प्रतिउत्तर होता है जो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्तिए संदेश प्राप्त करने के पश्चात संदेश 
भेजने वाले के पास प्रेषित करता है। 


9 संदेशग्रहणकर्ता- संदेश ग्रहण कर्ता वह व्यक्ति है जो सम्प्रेषण की प्रक्रिया में संदेह श्रोत द्वारा भेजे गए संदेश 
प्राप्त करता है जैसे. श्रोताए दर्शकए पत्र.पत्रिकाओं के पाठक आदि। 


3.4 सम्प्रेषण के उद्देश्य 
सम्प्रेषण के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं. 


। सम्प्रेषण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के सामाजिक जीवन में गतिशीलता लाना है। 

2 सम्प्रेषण के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारोंध्भावनाओं को प्रेषित किया जाता है। 

3 सम्प्रेषण का उदेश्य अनुभवी व्यक्तियों द्वारा अपने अनुभवों तथा विचारों को अपने से कम अनुभव वाले 
व्यक्ति तक पहुचाना है। 

4 सम्प्रेषण शिक्षण.अधिगम प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। 

5 सम्प्रेषण का उद्देश्य विचारोंध्सूचनाओं का परस्पर आदान.प्रदान करना होता है। 

6 सम्प्रेषण का उद्देश्य मानवीय तथा सामाजिक वातावरण को बनाये रखना तथा उसे सुदृढ़ करना होता है। 

7 सम्प्रेषण के द्वारा निर्देश अथवा आदेश या संदेश प्रेषित करना होता है। 

8 सम्प्रेषण शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों तक विषय संबंधी तथ्य एवं संकल्पनाओं को पहुचाने एवं समझाने का 
कार्य करता है। 

9 सम्प्रेषण द्वारा एक व्यक्ति अपनी समस्याओं से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराता है। 

0 सम्प्रेषण का उद्देश्य विद्यार्थियोंए श्रोताओं एवं पाठकों को विभिन्‍न प्रकार के विचारोंध्सूचनाओं से परिचित 
करना होता है। 

 सम्प्रेषण का उद्देश्य संदेश.श्रोत से संदेश ग्रहण कर्ता तक प्रभावशाली तरीके से संदेश पहुंचाना होता है। 
उपरोक्त उद्देश्यों से आप यह समझ गए होंगे कि बिना सम्प्रेषण के शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं है। 


3.5 सम्प्रेषण के प्रकार 


सम्प्रेषण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है-शाब्दिक तथा अशाब्दिक शैक्षिक तथा लोक 
सार्वजनिक सम्प्रेषण आदि। 


| शाब्दिक सम्प्रेषण 
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ऐसा सम्प्रेषण जिसमें सदैव भाषा का प्रयोग होता हैए शाब्दिक सम्प्रेषण कहलाता है। इसमें भाषा का प्रयोग या 
तो मौखिक रूप से या लिखित रूप में शब्दों अथवा संकेतों के द्वाराए विचार अथवा भावनाओं को दूसरों के 
समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक सम्प्रेषण को पुनः दो प्रकार के सम्प्रेषणों में वर्गीकृत 
किया जा सकता है. -मौखिक सम्प्रेषण व लिखित सम्प्रेषण । 

मौखिक सम्प्रेषण - मौखिक सम्प्रेषण में तथ्यों एवं सूचनाओं का आदान. प्रदान मौखिक रूप से होता है। इस 
विधि में संदेश देने वाला तथा संदेश ग्रहण करने वाला दोनों ही परस्पर आमने सामने होता हैं। मौखिक 
सम्प्रेषण में वार्ताए व्याख्यानए परिचर्चाए समूहिक चर्चाए प्रश्नोत्तर तथा कहानी के माध्यम से विचारों की 
अभिव्यक्ति की जाती है। इसका एक उदाहरण एक शिक्षक द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष दिया गया 
व्याख्यान है। 


लिखित सम्प्रेषण - इसमें संदेश देने वाले तथा संदेश पाने वाले व्यक्तियों का आमने.सामने होना आवश्यक 
नहीं है। इसमें सन्देश लिखित रूप में शब्दों या संकेतों के रूप में होता है। सन्देश प्राप्त करने वाला इन्ही शब्दों 
या संकेतों के माध्यम से सन्देश भेजने वाले की भावना को समझ लेता है। इस सम्प्रेषण में सन्देश की भाषा 
सरल सुगम स्पष्ट तथा आसानी से समझ में आने वाली हो ताकि संदेश बिना किसी भ्रम के सही रूप में 
ग्रहणकर्ता ग्रहण कर सके । लिखित संप्रेषण का एक उदाहरण दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रमों की स्वअधिगम 
सामग्री है। 


2 अशाब्दिक सम्प्रेषण 


अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें शरीर के हाव.भावए मुख मुद्रा एवं स्पर्श 
संपर्क,भाव,भंगिमाओं के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है। अशाब्दिक संप्रेषण निम्नलिखित प्रकार के 


होते है. 


वाणी संप्रेषण इस संप्रेषण में विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा छोटे समूहों में 
आमने.सामने रह कर वाणी द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए बात.चित के बीच.2 में हाँ.हाँ कहना या हूँ.हूँ 
कहते चले जाना या मुसकुरानाए चीखनाए ठहाके लगाना आदि। 


चक्षु संपर्क एवं मुख्य मुद्राएँ व्यक्तिगत संप्रेषण में चक्षु संपर्क तथा मुख मुद्राओं का प्रदर्शन अत्यन्त 
प्रभावशाली माना जाता है। कक्षा में चक्षु संपर्क के द्वारा शिक्षक अपने छात्रों की मनःस्थिति का सही.सही 
आकलन करने में सफल होते है इसी के द्वारा वह विद्यार्थियों के मुख.मुद्राओं से संवेगों की स्थिति समझ जाते 
है जैसे प्रसन्‍नताए भयए क्रोधए शोक तथा आश्चर्य आदि का संप्रेषण आसानी से होता है। मुक.बधिर व्यक्तियों 
के लिए यह संप्रेषण अत्यन्त उपयोगी है। 


स्पर्श संपर्क स्पर्श संपर्क में स्पर्श को ही संप्रेषण का प्रमुख माध्यम बनाया जाता है। स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति 
अपनी भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होता है । हाथ मिलाने के तरीके से ही अंदाजा 
लग जाता है की यह हाथ दोस्ती का है या दुश्मनी का है। माँ के हाथ का एक स्पर्श मात्र उसके शिशु को बहुत 
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कुछ कह देता है। प्रशंसा के एक शाबाशी प्यार का एक चुंबन अपने आप बहुत सी भावनाओं, संवेदनाओं की 
अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है । दृष्टिहीन छात्रों के लिए स्पर्श संप्रेषण का बहुत महत्वपूर्ण एवं 
उपयोगी साधन है। 


उपयोग के आधार पर संप्रेषण को शैक्षिक तथा लोक संप्रेषण के दो वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है। 


शैक्षिक संप्रेषण 


शैक्षिक संप्रेषण से तात्पर्य शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किये गए संप्रेषण से होता है इसमें संदेश 
का स्रोत शिक्षक होता है तथा विद्यार्थी संदेश ग्रहण करने वाले होते है इसमें पाठ्यक्रम की विषयवस्तु या 
सहगामी क्रियाएँ संदेश के रूप में होती है। शिक्षक छात्रों को विषयवस्तु स्पष्ट करने के लिए शैक्षिक संप्रेषण में 
शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों ही प्रकार के संप्रेषणों का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से करने का प्रयास करता है। 
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक तथा विद्यार्थियों को एक साथ मिलकर कार्य करने के क्षेत्र में संप्रेषण एक 
प्रमुख साधन के रूप में कार्य करता है। शिक्षक शिक्षण से पूर्व पाठयोजना बनाता है। शिक्षण हेतु उपयुक्त 
विधियों एवं प्रविधियों का चुनाव करता है। शाब्दिक एवं अशाब्दिक माध्यमों से विषय वस्तु को समझाने में 
संप्रेषण का प्रयोग करता है। जब तक शिक्षक संप्रेषण की कला में निपुण नहीं होगा वह अपने शिक्षण को 
सफल एवं प्रभावशाली नहीं बना सकेगा। शैक्षिक संप्रेषण अधिकांशतः द्विधरुवीय होता है। इसमें शिक्षक 
अपनी बात कहता है इसके बाद विद्यार्थी अपनी जिज्ञासाओं एवं शंकाओं को शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करके 
उनका समाधान प्राप्त करते हैं। शिक्षक को भी विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं से अपने शिक्षण के प्रति छात्रों से 
धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही प्रकार की प्रतिपृष्टि प्राप्त होती है जिसकी मदद से वह अपने शिक्षण को और 
अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है। शैक्षिक सम्प्रेषण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 
अच्छे शिक्षक शिक्षण के दौरान उचित शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण सहायक 
सामग्रियों के प्रयोग से सम्प्रेषण और अधिक प्रभावशाली हो जाता है जिस कारण शिक्षण भी प्रभावशाली हो 
जाता है। इस प्रकार आप यह जान गए होंगे कि किसी भी शिक्षक का शिक्षण तभी प्रभावशाली होगा जब वह 
सम्प्रेषण की कला में निपुण होगा। 


लोक सम्प्रेषण 


लोक सम्प्रेषण से तात्पर्य अपने विचार या अपनी बात को असंख्य लोगों तक पहुंचाना होता है। इस सम्प्रेषण 
में संदेश को समूहिक रूप से प्रसारित किया जाता है। इस प्रकार के सम्प्रेषण में अधिकांशतः संदेश देने वाले 
व्यक्ति से आमने.सामने बात नहीं हो सकती है। इस कारण संदेश की भाषा अत्यन्त ही सरलए सुबोध एवं सहज 
होती है जिससे कि जन.जन तक पहुंचे संदेश में किसी प्रकार की भ्रांति न रहे। लोक सम्प्रेषण के अंतर्गत 
रेडियोए टेलीविज़नए समाचार पत्रए पत्रिकाओंए पुस्तकोंए वीडियो फिल्मों तथा विज्ञापन बोर्डों का प्रयोग 
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किया जाता है। ये सभी साधन महत्वपूर्ण विचारोंध्सूचनाओंध्खबरों को अधिक से अधिक लोगों तक आसानी 


से पहुँचाने का कार्य करते हैं। राष्ट्र के विकास में लोक सम्प्रेषण का बहुत बड़ा हाथ होता है। लोक सम्प्रेषण में 
जनसंचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है। जनसंचार माध्यमों के द्वारा विभिन्‍न शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण 
किया जाता है जिससे बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थीध्व्यक्ति लाभान्वित होते हैं। वर्तमान में मुक्त 
विश्वविद्यालय लोक सम्प्रेषण का प्रयोग करके सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा सुलभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर 
रहे हैं। 


3.6 सारांश 


प्रस्तुत इकाई के प्रारम्भ में आपने सम्प्रेषण का अर्थ समझा | सम्प्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमे व्यक्ति परस्पर 
सामान्य अवबोध के माध्यम से सूचनाओं तथा विचारों का आदान.प्रदान करते हैं| इस इकाई के अंतर्गत 
सम्प्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताओं का अध्ययन किया । आपने यह समझा कि सम्प्रेषण एक प्रक्रिया है जो 
द्विध्रुवीय हैए गत्यात्मक हैए उद्देश्यपूर्ण है तथा पारस्परिक संबंध स्थापित करती है। इसमें विचारों को मौखिकए 
लिखित अथवा सांकेतिक रूप में प्रेषित किया जाता है। सम्प्रेषण की प्रक्रिया के अन्तर्गत आप यह समझ गए 
होंगे कि संदेश श्रोतध्‌ संदेश भेजने वाला व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से संदेश प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचाता 
है। संदेश प्राप्त.कर्ता संदेश प्राप्ति की सूचना भी देता है। इस इकाई के मध्य में सम्प्रेषण के सभी तत्वों पर प्रकाश 
डाला गया तथा सम्प्रेषण के उद्देश्यों के बारे में भी आपने अध्ययन किया। सम्प्रेषण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के 
सामाजिक जीवन में गतिशीलता लाना है सम्प्रेषण के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों भावनाओं 
को प्रेषित किया जाता है। इस इकाई के अंत में आपने सम्प्रेषण के विभिन्‍न प्रकारों.शाब्दिकए अशाब्दिकए 
शैक्षिक एवं लोक सम्प्रेषण के बारे में अध्ययन किया। शाब्दिक सम्प्रेषण में भाषा का प्रयोग किया जाता है। 
इसके दो प्रकार. मौखिक एवं लिखित होते हैं। मौखिक एवं लिखित संप्रेषणों को आप उदाहरणों के माध्यम से 
समझ गए होंगे। अशाब्दिक सम्प्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। भाषा के स्थान पर वाणी संकेतए 
चक्षु संपर्क तथा मुख मुद्राओं के प्रयोग एवं स्पर्श.संपर्क आदि का प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक सम्प्रेषण में 
शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी विषय.वस्तु को स्पष्ट करने के लिए शाब्दिक या अशाब्दिक माध्यमों का प्रयोग 
करता है। सम्प्रेषण के बिना शिक्षा असंभव है। यह भी आपने समझा। लोक सम्प्रेषण से अभिप्राय सूचनाए 
विचारों और अवकाश के सदुपयोग हेतु मनोरंजक गतिविधियों का सम्प्रेषण संचार माध्यमों द्वारा जन.जन तक 
व्यापक प्रसार करना है। 


3.7 शब्दावली 


सम्प्रेषण: किसी भी कारण से परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करनाध्होना ही सम्प्रेषण है 
तथा सम्प्रेषण हेतु हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। 
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सम्प्रेषण संदर्भ: सम्प्रेषण संदर्भ का अर्थ है भौतिकए सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां जैसे भौतिक... 


संदर्भ में कक्षा तथा स्कूलए सामाजिक संदर्भ में कक्षा या विद्यालय का वातावरण एवं मनोवैज्ञानिक संदर्भ में 
औपचारिकता तथा अनौपचारिकता आती है। 

एनकोडिंग : एनकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए संकेतों या 
प्रतीको का प्रयोग किया जाता हैअर्थात संदेश को भेजने का कार्य करते है। 

डिकोडींग : यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश श्रोत से प्राप्त संकेतों का कूट 
अनुवाद कर संदेश ग्रहण करता है अर्थात संदेश को ग्रहण कर उसी के अनुरूप क्रिया करता है। 

पृष्ठपोषण : यह वह प्रतिउत्तर होता है जो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्तिए संदेश प्राप्त करने के पश्चात संदेश 
भेजने वाले के पास प्रेषित करता है । इससे यह पता चलता है कि संदेश प्रपट करने वाले व्यक्ति को संदेश के 
विषय में सभी तथ्यों की जानकारी हुई या नहीं। 

शाब्दिक सम्प्रेषण : ऐसा सम्प्रेषण जिसमें सदैव भाषा का प्रयोग होता हैए शाब्दिक सम्प्रेषण कहलाता है। 
इसमें भाषा का प्रयोग या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप में शब्दों अथवा संकेतों के द्वाराण विचार अथवा 
भावनाओं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 

अशाब्दिक सम्प्रेषण :अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें शरीर के हाव.भावए 
मुख मुद्रा एवं स्पर्श संपर्क.भाव.भंगिमाओं के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है। 

लोक सम्प्रेषण : लोक सम्प्रेषण का अर्थ है अपने विचार या अपनी बात को असंख्य लोगों तक पहुंचाना 
होता है। इस सम्प्रेषण में संदेश को समूहिक रूप से प्रसारित किया जाता है। 

शैक्षिक सम्प्रेषण : शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किये गए संप्रेषण से होता है इसमें संदेश का स्रोत 
शिक्षक होता है तथा विद्यार्थी संदेश ग्रहण करने वाले होते है इसमें पाठ्यक्रम की विषयवस्तु या सहगामी 
क्रियाएँ संदेश के रूप में होती है। 
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कुलश्रेष्ठ ए्‌ एस० पी०, 2009, शैक्षिक तकनीकी के मूल आधारए श्री विनोद पुस्तक मंदिरए्‌ आगरा । 
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2९37१], .. (:. (200). :0प्रट्कांणा॥। ॥6०ा०02५ & ६92०707. 0273: 9॥706 
जा0व एप्रशधा वा 0०आ४५०३ 3006 70000. 


आज जल 50 अन्कि अड डेट २) 


8. ध््या।ए047॥, 4... रिक्षा)6९९5९|एचश्चा), ७. <& छिक्यावशाका, 95. (2007). क्रा70तपरत्लाणा ॥0 
>0प्रट॥079 ॥6०070029५. ए९ए 0९॥7: 82०८॥|79९9 एप्र/॥9रीश5$ ?ए996 ॥॥0. 
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[2.... /३709, 7.5. (996). &55९7॥4| 5 0 ॥[€४०ागयए थात [.6शा7. रिए०ा4 : एांवुप७ 
>प्ञ॥०थ्राणा, 

3,.... (एब्राव, 783 (990). 207 ८४/णा॥। [6०070029. )२८ए 20]#: ७॥॥70! ?प0॥8॥675. 
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3. #0णाए$, रि.2. ([97). [68०7॥॥8९9 काव [6778 200655. रजत शइटफ: शला66 पगत 
0. 
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(णाएकाफ, 


3.0 निबन्धात्मक प्रश्न 

प्रश्न. सम्प्रेषण से क्या तात्पर्य है।सम्प्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 
प्रश्न.2 सम्प्रेषण के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए 

प्रश्न.3 सम्प्रेषण कितने प्रकार का होता है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए । 

प्रश्न.4 सम्प्रेषण की प्रक्रिया के तत्वों को लिखिए एवं शिक्षा में उसके महत्व पर प्रकाश डालिए 
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इकाई 4: प्रभावशाली प्रबंधन में सम्प्रेषण की भूमिका एवं 
उसके प्रकार (?0त९ ० (0"ञाए्रांटवंणा #॥ लीं2ल५९ 


992शशाशा 26 ॥5 १५0९५) 





4. प्रस्तावना 
4.2 उद्देश्य 

]4.3 सम्प्रेषण 

4.3.] परिभाषा 

]4.3.2 सम्प्रेषण के तत्व 
]4.3.3 सम्प्रेषण के सिद्धांत 
4.3.4 प्रभावशाली प्रबंधन में सम्प्रेषण की भूमिका 
4.3.5 सम्प्रेषण के प्रकार 
]4.4 सारांश 

]4.5 शब्दावली 

4.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 
]4.7 सन्दर्भ ग्रन्थ 

]4.8 निबंधात्मक प्रश्न 


[4. प्रस्तावना (##06प7०८0०): 


प्रबंध की आवधारणा उतनी ही पुरानी है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास । यह एक ऐसी प्रक्रिया है 


जिसमें एक से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी निश्चित उद्दश्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम 
उपयोग करते हुए कार्य करतें हैं। प्रत्येक संगठन में व्यक्ति अनेक तरह की क्रियाओं में लगे रहतें हैं जो कि 


कार्यात्मक रूप से एक दूसरे से सम्बंधित होते हैं। इन क्रियाओं का आधार विचारों व सूचनाओं का आदान - 


प्रदान होता है । विचारों व सूचनाओं के इसी लेन - देन को सम्प्रेषण कहतें हैं | सम्प्रेषण के बिना प्रबंध की 
कल्पना नहीं की जा सकती है । चेस्टर बर्नाड के अनुसार "सम्प्रेषण प्रबंध का एक आधारभूत कार्य ही नहीं 
बल्कि प्रबंध की समस्या भी है ।" वास्तव में प्रबंधक अपने समय का प्रतिशत अंश सम्प्रेषण करने में ही 
व्यतीत करतें हैं। उनका प्रत्येक दिन आदेशों, निर्देशों, वार्तालाप, प्रतिवेदन, विवेचन, आज्ञा, आदि से भरा 


रहता है । दूसरें शब्दों में हम यह कह सकतें हैं कि सम्प्रेषण के अभाव में प्रबंधन एक कोरी कल्पना मात्र है। 
प्रस्तुत अध्याय में सम्प्रेषण के बे में पढेंगे। 
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4.2 उद्देश्य (00]००४४०४): 
इस इकाई को पढ़ने के बाद आप : 


० सम्प्रेषण की परिभाषा एवं अर्थ बता सकेंगे । 

० सम्प्रेषण के तत्व का वर्णन कर सकेंगे। 

० सम्प्रेषण के सिद्धांतों का उल्लेख कर सकेंगे। 

० प्रभावशाली प्रबंधन में सम्प्रेषण की भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे। 
० सम्प्रेषण के विभिन प्रकारों को स्पष्ट कर सकेंगे। 


4.3 सम्प्रेषण ((णा्राप्रां 2॥00॥) : 








संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सम्प्रेषण का अंग्रेजी रूपांतरण (१0.्राश्रप्रां०४7णा होता है। 

(०आ्रग्रणगं०४/०ण) शब्द लैटिन के शब्द "(०7॥)्ए75" से बना है जिसका अर्थ होता है समरूप 
(0०४॥॥7०॥) । सम्प्रेषण में प्रेषक सन्देश प्राप्तकर्ता के साथ एक सा अर्थ बोध स्थापित करने का प्रयास करता 
है। सम्प्रेषण संदेशों के विनिमय की प्रक्रिया है। 


4.3.] परिभाषा 00०00): 


न्यूमैन एवं समर: सम्प्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, सम्मतियों अथवा भावनाओं 
का विनिमय है। 

मैकफारलैंड: सम्प्रेषण व्यक्तियों के मध्य अर्थपूर्ण अंतर्व्यव्हार की प्रक्रिया है। 

कीथ डेविस: सम्प्रेषण प्रक्रिया है जिसमें सन्देश और समझ को एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाया जाता है। 
थियो हेमैन: सम्प्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है । 
लुईस ए एलेन: सम्प्रेषण में वे सभी चीजें शामिल रहतीं हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति 
के मस्तिष्क में डालता है। यह अर्थ का पुल है।इसके अंतर्गत कहने, सुनने और समझने की व्यवस्थित एवं 
निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। 

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि सम्प्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने मतों, 
विचारों, सम्मतियों, तथा तर्कों आदि का पारस्परिक आदान-प्रदान करतें हैं। यह एक कला है जिसके माध्यम 
से सूचनाओं का विनिमय होता है । सम्प्रेषण की प्रक्रिया तब तक ही चलती रहती है जब तक आपसी 
अवरोधों, मतभेदों, संदेहों एवं आपतियों को दूर करके आपसी समझ और सम्मति न स्थापित हो जाये। 
4.3.2 सम्प्रेषण के तत्व (+॥]शा।शा॥$ 0 (णाधराप्रां ८800) 


सम्प्रेषण में मुख्यतः निम्नलिखित तत्व सम्मिलित रहतें हैं : 


स्रोत (७०४८०): यह सूचना का उद्गम स्थल होता है। यहाँ सूचनाएं अपने प्रारंभिक रूप में होतीं हैं। 
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प्रबक ठणगकाः कह समषण का कह महत्वपूंत अंग होता है जो सूचना या संवाद देता है। पृण खवसले ए 
सम्प्रेषण के लिए यह आवश्यक है कि संवाद या सन्देश संवाद दाता के मस्तिष्क में सही और स्पष्ट होने 
चाहिए। यह सूचना को चिन्हों, प्रतीकों व संकेतों के व्यवस्थित प्रारूप में लिपिबद्ध करके भेजता है। 

सन्देश (५४९०४६४४०): सन्देश सम्प्रेषण की विषय वस्तु का नाम है। संदेश से मतलब उस विचार से है जो 
संवाददाता द्वारा प्राप्तकर्ता को भेजी जाती है। सन्देश से वही अर्थ स्पष्ट होना चाहिए जो संवाददाता के 
मस्तिष्क में हैं। 

लिपिबद्धकरण (270८००४॥९): सन्देश या सूचना अदृश्य एवं अमूर्त होती है । उसे स्वरुप प्रदान करने हेतु 
लिपिबद्ध किया जाना आवश्यक है। किसी भी सूचना व सन्देश को लिपिबद्ध करने हेतु प्रतीकों, चिन्हों या 
शरीर की भाषा (वाणी, हाव-भाव, मुद्रा हाथ आदि) का प्रयोग किया जाता है | लिपिबद्ध कर्ता को कई घटक 
प्रभावित करतें हैं यथा सम्प्रेषण कौशल, अभिवृतियाँ, अनुभव-ज्ञान, वातावरणीय एवं सामाजिक-सांस्कृतिक 
तत्व। 

माध्यम(५४००प्रा)): इससे तात्पर्य उस साधन से है जिसके द्वारा संवाददाता प्राप्तकर्ता को सूचना भेजता है। 
संवाददाता द्वार प्राप्तकर्ता को सूचना देने के लिए विभिन्‍न साधनों का प्रयोग किया जाता है| इसमें मौखिक 
एवं लिखित दोनों प्रकार की सम्प्रेषण विधियाँ शामिल हैं। 

प्राप्तकर्ता (२९८श४४०): यह वह व्यक्ति होता है जिसके पास सूचनाएं भेजी जाती हैं । 

कूट खोलना( 0८८००४॥४): सन्देश प्राप्तकर्ता सूचना/सन्देश प्राप्त करने के बाद उसकी व्याख्या या अनुवाद 
अपने शब्दों में करता है। 

प्रतिक्रिया (२९४०४०॥ ): इससे तात्पर्य संवाददाता द्वारा प्रेषित किये गए सूचना या विचार का प्राप्तकर्ता पर 
पड़ने वाले प्रभाव से है। सूचना की प्राप्तकर्ता पर क्या प्रतिक्रिया होगी, यह संवाददाता के संवाद भेजते समय 
आचरण और व्यवहार पर निर्भर करता है संवाददाता की भाषा एवं व्यवहार में विरोधाभास प्राप्तकर्ता पर 
प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकता है। 


90प्रा०ट6 9९706 /९८५५०९८ जि0ए0का९9 जल्वांप्राा रिटटटांएटा 
स्रोत सन्देश लिपिबद्धकरण माध्यम प्राप्तकर्ता 





रिट्कटाणा 


प्रतिक्रिया 
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]4.3.3 सम्प्रेषण के सिद्धांत कग्ाठफञारू णग तणाएांट्यांगरा):.....्‌ रण ८्णाध्राप्रांट्वां0गा): 
]) स्पष्टता (2970): सूचना की स्पष्टता भाव और भाषा दोनों दृष्टिकोणों से होनी चाहिये जिससे कि 


प्राप्तकर्ता सूचना का वही अर्थ लगावे जो कि संवाददाता के मस्तिष्क में है। स्पष्टता बनाये रखने हेतु बहुत 
अधिक तकनीकी एवं निजी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 


पर) अनुकूलता ((०्मं४०॥९५): किसी संस्था में संवाददाता द्वारा संचारित सूचनाएं संस्था की नीतियों, 
उद्देश्यों और कार्यक्रमों से मिलती-जुलती होनी चाहिए। 


गा) पर्याप्तता (१५१९०५४०८१): सूचना की पर्यप्तिता ससे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मानसिक क्षमता पर निर्भर 
करती है। 


॥५) समयानुकूलता (7४7७॥०5$): किसी सूचना के सम्बन्ध कें एक व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं अलग- 
अलग समय पर अलग-अलग हुआ करती है। अतः प्रत्येक सूचना के सम्प्रेषण का उपयुक्त समय क्या होगा- 
यह संस्था विशेष के आकार और स्वभाव के साथ साथ परिस्थितियों, मनोवैज्ञानिक धारणाओं तथा तकनीकी 
पहलूओं आदि पर निर्भर करता है। 


३) प्रसारण ()580797॥0०॥): सम्प्रेषण के लिए जितना महत्व समय का निर्धारण करना है उतना ही महत्व 
प्रत्येक सूचना का उचित व्यक्ति के पास पहुंचना है। प्रबब्धक को पात्र, समय और परिस्थितियों के अनुसार ही 
सूचना प्रसारण का सर्वश्रेष्ठ मार्ग चुनना चाहिये। 


१!) सामान्य श्रोत (7०ण्रगाणा $0फ7८९): जहाँ तक संभव हो सूचनाएं एक सामान्य श्रोत से प्रेषित की 
जानी चाहिए। 


शा) मध्यस्थों की न्‍्यूनता (धांरागणा] ॥९४९७): सम्प्रेषण के इस सिद्धांत के अनुसार यह आवश्यक है 
कि सम्प्रेषण प्रक्रिया में मध्यस्थों की संख्या न्यूनतम हो । मध्यस्थों की संख्या कम होने से जहाँ एक ओर 
सूचना प्राप्तकर्ता तक जल्दी पहुंचेगी वहीँ दूसरी ओर सूचनाओं के विकृत होने की संभावना कम होगी । 


ता) प्राप्तकर्ता की स्थिति का ज्ञान (ा0ए-९१26 ० 7९८शंए९०/४' ए०भं॥०॥): सूचना भेजते समय 
प्रेषक को प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं, भावनाओं व सामाजिक रीति-रिवाजों पर भी ध्यान देना चाहिए। 


[४) लोचता (ग«ञ्ंआ9): यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि परिवर्तित दशाओं, तकनीकी 
परिवर्तनों, व अन्य मांगों के अनुसार सूचना में परिवर्तन किया जाना चाहिए। 


5) भावनात्मक अपील (.॥०॥०4] $97९७॥): सूचनाओं में भावनात्मक तत्व भी होने चाहिए जिससे 
की वे प्रभावी बन सकें । 
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पूर्ण व विस्तृत होना चाहिए। 


जा) प्रतिपुष्टि (7९०१७५८): सूचना प्राप्त करने के बाद प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रियाओं, भावनाओं, सुझावों को 
प्रेषक तक पहुँचाने का प्रावधान भी होना चाहिए। 


जरा) उपयुक्त वातावरण ($प्रां।90।९ |शाशा+०॥॥2॥): उपयुक्त वातावरण तैयार करने के बाद ही सूचना 
भेजनी चाहिए। 


0) द्वि मार्गी प्रेषण (॥छ०-श१9 (णराप्रां2॥70॥): सम्प्रेषण एक मार्गी नहीं होना चाहिए। 


59) अच्छा श्रवण (5००१ ॥5०॥॥९): सूचना भेजने वाला और सूचना को पाने वाला, दोनों हीं अच्छे 
श्रवणकर्ता होने चाहिए। 


4.3.4 प्रभावशाली प्रबंधन में सम्प्रेषण की भूमिका (२06 णए (ण्गगञाप्रांट्वांणा वी लिए 


गराक्षा4/श॥शा): 


20 वीं शताब्दी की प्रमुख घटना आधुनिक समाज का उदय है। जैसे-जैसे हमारी आवश्यकताओं में वृद्धि होती 
गयी है, वैसे-वैसे मानवीय संगठन व उपक्रम आस्तित्व में आने लगे हैं। इन संस्थओं/उपक्रमों में मानव शक्ति, 
तकनीकी, मुद्रा, भौतिक संसाधन, विचारों की सहायता से कार्य करने की कला ही प्रबंधन कहलाती है। परन्तु 
प्रबंधन को प्रभावशाली बनाने के लिए सम्प्रेषण एक आवश्यक तत्व है । प्रबंध में सम्प्रेषण का महत्व 
निम्नलिखित है: 


]) नियोजन एवं सम्प्रेषण (?]॥॥7 & ('णधप्रां८॥0०॥): नियोजन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य 
है। इसमें प्रबंधक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करता है। नियोजन 
में आपसी विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाता है। सम्प्रेषण के माध्यम से क्या करना है, कब करना है और 
कैसे करना है आदि बातों पर निर्णय लिया जाता है । सम्प्रेषण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से 
निर्धारित की गयी योजनाओं की जानकारी प्रबंधक अपने अधीनस्थों को देता है और उसे लागू करने का 
प्रयास करता है। सम्प्रेषण के अभाव में योजनायें सिर्फ सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहतीं है। 


पर) संगठन एवं सम्प्रेषण (07एशथांखबरांणा & (0०ण्राप्रांट॥7०॥): संगठन विभिन्‍न कार्यों का 
एकीकरण करने, कार्यों का वितरण करने तथा सम्बंधित व्यक्तियों को उनके अधिकार व दायित्व सौपने की 
प्रक्रिया है। किसी संस्था में सम्प्रेषण तन्त्र जितना प्रबल एवं त्रुटि रहित होगा, संगठन की प्रक्रिया को उतना 
बल मिलता है। 


वा) नेतृत्व एवं सम्प्रेषण (,€446-8॥79 & (०शापरांटआा0ा): नेतृत्व एक गतिशील शक्ति है जिसके 
द्वारा प्रबंधक निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपने अधीनस्थों को प्रभावित करता है। नेतृत्व की सफलता 
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सम्प्रेषण पर निर्भर करती है। जब तक प्रबंधक और अधीनस्थों के बीच स्वतंत्र सम्प्रेषण होता रहता है तब तक 
उन दोनों के बीच विश्वास की भावना प्रबल होती है और निर्देशित मार्ग द्वारा कार्य करने की अवस्थाएं 
उपस्थित रहतीं हैं| इसके माध्यम से जहाँ एक ओर प्रबंधक अपना प्रभाव अधीनस्थों पर डाल सकता है वहाँ 
दूसरी ओर वह अधीनस्थों से सुझाव, विचार, मत आदि प्राप्त करके निर्देशों को अधिक कारगर बनाता है। 


ग़गातश) समन्वय एवं सम्प्रेषण ( (ए०ण०्काशत्राणा & (एण्गप्रां2॥70॥): समन्वय से आशय 
सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सभी व्यक्तियों के कार्यों में ताल मेल रखने से होता है | किन्तु समन्वय की 
सफलता के लिए सम्प्रेषण एक अनिवार्यता है। मेरी कुशींग नील्स के शब्दों "समन्वय के लिए सम्प्रेषण की 
श्रेष्ठठा बहुत आवश्यक है । संदेशों का आदान-प्रदान उपर-नीचे तथा इधर-उधर सभी दिशाओं में होता है 
अर्थात्‌ विभिन्‍न स्तर के अधिकारियों या कर्मचारियों में सूचनाओं का आदान प्रदान चलता रहता है।" 


३९५) नियंत्रण एवं सम्प्रेषण ((०॥्र/ण & (०श्रप्रांट॥४०॥): नियंत्रण का तात्पर्य इस बात का 
मूल्याड़कन करने से है कि संस्था के समस्त कार्य स्वीकृत की गयी योजनाओं, दिए गए निर्देशों या निर्धारित 
नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं | इसका उद्देश्य कार्य की दुर्बलताओं व त्रुटियों को प्रकाश में लाना है 
जिससे यथा समय उनमें सुधार लाया जा सके और भविष्य में उसकी पुनरावृति रोकी जा सके । सम्प्रेषण के 
बिना नियंत्रण की कल्पना नहीं की जा सकती है। 


(५!) मनोबल का निर्माण (प्रांड) ॥079९): कर्मचारियों का उच्च मनोबल ही संस्था की मूल्यवान संपत्ति 
होती है। यह कार्य के प्रति स्वेच्छा से सहयोग करने की इच्छा एवं मनोदशा है। यह उत्साह, तत्परता, जोश व 
योगदान करने की ललक से परिपूर्ण मानसिक दशा है। सम्प्रेषण के माध्यम से कर्मचारीगण और प्रबंधक के 
मध्य विचारों का निरंतर आदान-प्रदान होता रहता है | यदि किसी कर्मचारी के मन में कोई संदेह या भ्रम उत्पन्न 
हो जाता है तब प्रबंधक आसानी से उसकी समस्या का समाधान कर लेता है ऐसे मैत्रीपूर्ण माहौल में सदैव 
शांति रहती है और संघर्ष कोसों दूर रहतें हैं। 

शा) बाहरी पक्षों से सम्बन्ध (तररातराणाइआफए शांत्र €राशाा4 997९5): वर्तमान युग प्रतियोगिताओं 
व स्पर्धा का दौर है। प्रत्येक संस्था अपने अनेक बाह्य पक्षों यथा जैसे समुदाय, आयोजकों, तकनीकी 
विशेषज्ञों, सलाहकारों आदि से जुडी रहती है। किसी संस्था को अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने के 
लिए अपने सभी पक्षकारों के साथ संपर्क बनाये रखना पड़ता है। यह कार्य बिना सम्प्रेषण के संभव नहीं है। 


शा) पूर्वानुमान में सहायक (प्रश/एणि ॥ 0:९८४४॥॥९): किसी प्रबंधक को भविष्य की चुनौतियों एवं 
आने वाले मुश्किलों के सम्बन्ध में पूर्वानुमान करने पड़ते हैं ताकि वह अपनी संस्था/ उपक्रम का विकास कर 
सके । उसे अनेक तरह की सूचनाओं, तथ्यों, मतों, प्रावधानों आदि को एकत्रित करना पड़ता है। इस तरह 
पूर्वानुमान में सम्प्रेषण का महत्व बढ़ जाता है। 

[४) मानवीय सम्बन्ध स्थापित करना (7४ क्रांक्रा॥2 प्रप्रातक्ना (२०५७॥०॥५४]): प्रबंध का विषय 
मानव है और यह मूलतः मानवों के विकास से सम्बंधित है। अब वो दिन चले गए जब मानव को उत्पादन का 
साधन मात्र समझा जाता था। किसी संस्था/उपक्रम से जुडी मानव शक्ति की रुचियों, जरूरतों, अभिवृत्तियों, 
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मनोदशाओं आदि का भी ध्यान रखना प्रबंध का कार्य है। इन कार्यों को सम्पादित करने के लिए सम्प्रेषण 
आवश्यक हो जाता है। अधीनस्थों से बिना विचार-विमर्श किये उनकी समस्याओं को जाना नहीं जा सकता है 
| सम्प्रेषण व्यवस्था से प्रबंधक अपनी नीतियों व विचारों को अधीनस्थों तक पहुँचाकर वास्तविक स्थिति से 
अवगत करातें हैं और अधीनस्थ अपनें सुझाव, शिकायतें, विचार आदि प्रबंधकों तक पहुँचाते रहतें हैं। 

2) संदेहों और अज्ञानता का निवारण (तब्रतांट्बााणा ० 90768 भाव ॥9ए079॥26): संदेह या भ्रम 
के कारण अधीनस्थों और प्रबंधकों बीच आपसी सम्बन्ध बिगड़ जातें हैं | नियमों और कार्यपद्धति की 
अज्ञानता भी अधीनस्थों के सहभागिता को प्रभावित करती है। जहाँ सम्प्रेषण व्यवस्था जितनी दुरुस्त रहेगी 
अधीनस्थों की कार्य बाधायें उतनी ही कम होंगी । 


उपर्युक्त विवेचनाओं यह कहा जा सकता है कि सम्प्रेषण किसी संस्था की जीवनदायिनी शक्ति 
होती होती है।प्रतिस्पर्धा, विविधता, विशिष्टीकरण नयी तकनीकी के इस दौर में प्रबंधक की चुनौतियाँ बढ़ती 
जा रही हैं। प्रबंधन को सभी कार्यों के लिए सम्प्रेषण की सहायता लेनी पड़ती है। सम्प्रेषण एक प्रणाली होती 
है जो कि सभी प्रकार के प्रबंधकीय कार्यों को गति प्रदान करती है। 


4.3.5 सम्प्रेषण के प्रकार (799०६ ० (०्रागप्राां2॥00) 
सम्प्रेषण के अनेक प्रकार होतें हैं। उनका वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। 


० माध्यम के आधार पर प्रकार (['99०४ ०॥ 6 9888 0777609) 
० संबंधों के आधार पर प्रकार (['99०४ णा 6 9888 07९]47075) 


० संदेशों के प्रवाह के आधार पर ([99०४ ० ॥6 9888 ०0फछ ण ०णञाधप्रांटक्षां गा) 


निम्नलिखित चित्र की सहायता से सम्प्रेषण के विविध रूपों का अनुमान लगाया जा सकता है। 


सम्प्रेषण के प्रकार 
है /००० के आधार पर संबंधों के आधार पर संदेशों के प्रवाह के आधार पर 
मौखिक एवं लिखित सम्प्रेषण औपचारिक एवं अनौपचारिक अधोगामी, उर्ध्वगामी एवं समतल 
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माध्य केआधारपप.............----- 7 7-7-ऑञझ्झञझ़्््ज्३॥॒ 


]) मौखिक सम्प्रेषण (४७८४७ (०ग्राधप्रा7८900॥): मौखिक सम्प्रेषण का आशय है कि प्रेषक द्वारा 


किसी सूचना/ संवाद को मुख से उच्चारण करके प्राप्त करता को प्रेषित करने से है। इस तरह से सम्प्रेषण में 
प्रेषक और प्राप्तकर्ता आमने-सामने होते हैं | ऐसे सम्प्रेषण में अनेक साधनों का प्रयोग किया जाता है जैसे 
प्रशिक्षण कार्यक्रम, साक्षात्कार, संयुक्त विचार-विमर्श, सभाएं, सम्मलेन, आदि | 


गुण: 


यह सम्प्रेषण का सबसे प्रभावशाली तरीका है। 

इसमें समय, धन और श्रम की बचत होती है। 

सन्देश/ सूचना को शीघ्र ही प्राप्तकर्ता तक पहुँचाया जा सकता है। 

यह आसानी से समझ में आ जाता है । यदि दुर्भाग्य से भ्रम पैदा हो भी जाये तो उसका तत्काल 
निवारण भी किया जा सकता है। 

यह लिखित सम्प्रेषण की तुलना में लोचनीय होता है। इसमें प्रेषित सन्देश में आसानी से परिवर्तन एवं 
संशोधन किया जा सकता है। 

यह पारस्परिक सद्भाव व सद्दिश्वास में वृद्धि होती है। 


इससे व्यक्तियों में वाक्चातुर्य, व्यवहारिक कुशलता आदि का विकास होता है जिससे उसकी कार्य 
क्षमता में वृद्धि होती है। 


मौखिक सम्प्रेषण के लिए दोनों पक्षों का उपस्थित होना आवश्यक है। यदि किसी समय इन दोनों में 
से कोई भी अनुपस्थित हो तो सम्प्रेषण संभव नहीं होता है। 

मौखिक सम्प्रेषण लम्बी सूचनाओं के लिए अनुपयुक्त होता है क्‍योंकि प्राप्तकर्ता द्वारा सूचना को याद 
रख पाना असंभव होता है। 

इसमें प्रेषित की गयी सूचनाओं का कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है। 

जो सूचनाये किसी संस्था में भावी सन्दर्भ के लिए आवश्यक होतीं हैं, वे मौखिक रूप में अनुपयुक्त 
होतीं हैं। 

यह अन्य साधनों की तुलना में खर्चीला भी है। सूचनाओं का प्रेषण टेलीफ़ोन से करने पर काफी व्यय 
हो जाता है जबकि यही सन्देश डाक द्वारा भेजा जाये तो कम खर्च होता है। 


इसमें प्रेषक को सोचने का अधिक समय नहीं मिलता है जिससे कि सूचनाओं में त्रुटि की संभावना 
बढ़ जाती है। 
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प) लिखित सम्प्रेषण (एएांत्तला ट०राण्ण्परांट00): लिखित सम्प्रेषण से आशय उन सूचनाओं से है... 


जो लिख कर भेजी जाती हों । बुलेटिन, हैण्ड बुक, मैगजीन, समाचार पत्र, संगठन पुस्तिकायें, संगठन 
अनुसूचियाँ, नीति पुस्तिकायें, कार्य विधि पुस्तिकायें आदि इसके उदाहरण हैं । 


गण: 
>> 


लिखित प्रेषण की देशा में दोनों पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। 

विस्तृत एवं जटिल सूचनाओं के प्रेषण के लिए यह उपयुक्त है। 

यह साधन कम खर्चीला है क्योंकि डाक द्वारा सन्देश भेजना दूरभाष पर बात करने की अपेक्षा सस्ता 
होता है। 

सूचनाएं लिखित होने के कारण प्रमाण पत्र का कार्य करतीं है और उनका उपयोग भविष्य सन्दर्भ के 
लिए किया जा सकता है। 

जब दो पक्षों के बीच अच्छे संबंधों का अभाव हो या परस्पर अविश्वास हो तब लिखित सम्प्रेषण ही 
एक मात्र साधन रह जाता है। 

गश्ती पत्रों (0४0४४ ,0/०४७) के द्वारा अलग- अलग स्थानों पर रहने वाले लोगों को एक ही 
सूचना भेजी जा सकती है। 


प्रत्येक सूचना चाहे छोटी हो या बड़ी, उसे लिखकर भेजने में स्वभावतः बहुत समय लगता है। 
प्रत्येक छोटी सूचना को हमेशा लिखकर भेजना संभव नहीं हो पाता है। फिर यदि लिखित सूचना में 
कोई बात गलती से छूट जाये तो उसे पुनः लिख कर भेजना संभव नहीं हो पाता है । 

अशिक्षित लोगों के लिए सम्प्रेषण का तरीका कारगर नहीं है। 

इसमें प्रत्येक सूचना को लिखने में समय, धन व श्रम का अपव्यय होता है। 


प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य संपर्क का अभाव होने के कारण सूचना के सम्बन्ध में प्रेषक प्राप्तकर्ता 
की प्रतिक्रिया को जान नहीं पाता है। 

लिखित सूचनाएं अगर किसी अन्य के हाथ में पड़ जाये तो उनकी गोपनीयता चली जाती है। 

लिखित सम्प्रेषण का एक दोष यह भी है कि इससे लालफीताशाही को बढ़ावा मिलता है। जो सूचना 
लिखकर देनी होती है उसके लिए अनेक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। जैसे पहले 
ड्राफ्ट तैयार करना, अधिकारी से उसे स्वीकृत कराना, टाइपिस्ट से टाइप करवाना तथा डाक द्वारा उसे 
भेजने की व्यवस्था करना । 


संबंधों के आधार पर 
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]) औपचारिक सम्प्रेषण (/07॥4॥ (०णराशणपांट॥0०॥): जब प्रेषक और प्राप्तकर्तो के मध्य औपचारिक... 
सम्बन्ध हों तब उनके मध्य सूचनाओं का आदान-प्रदान औपचारिक संप्रेषण कहलाता है । इस सम्प्रेषण का 

मार्ग संगठन के ढांचे में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार होता है। यह विशेष पद या स्थिति में रह कर किया 

गया सम्प्रेषण है । यह व्यक्तियों के बीच न होकर पदों के बीच होने वाला सम्प्रेषण होता है। कौन किससे 

आदेश और निर्देश प्राप्त करेगा, किस व्यक्ति को समस्या समाधान के लिए किसके पास जाना है आदि का 

निर्धारण पहले से ही होता है। 


गण: 
>> 


० सूचनाओं का आदान-प्रदान पूर्व-निर्धारित मार्गों द्वारा होता है। 

० सूचनाओं का स्वरुप व सीमायें पूर्व निर्धारित होने के कारण विकृति की संभावना कम हो जाती है। 
० इससे विभिन पदों के बीच समन्वय आसान हो जाता है। 

० सूचनाओं में क्रमबद्धता और निरंतरता बनी रहती है। 

० सूचनाओं के लिए उत्तरदायित्वों का निर्धारण सुगम हो जाता है। 


० पूर्व निर्धारित मार्ग होने की वजह से सूचनाओं के सामान्य प्रवाह में बाधा उपस्थित होती है। 
० इससे कार्य में देरी हो सकती है। 
० विभिनन स्तरों पर सूचनाओं के विकृत होने की संभावना बढ़ जाती है। 


० प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच स्थिति सम्बन्धी अवरोध (8#प5 छथ्ागरश) से सूचनाओं का अर्थ 
प्रभावित होने की संभावना रहती है। 

पर) अनौपचारिक सम्प्रेषण (रण (०्राशप्रां2४४०॥): जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य 
अनौपचारिक सम्बन्ध होतें हैं तब उनके मध्य सूचनाओं के आदान-प्रदान को अनौपचारिक सम्प्रेषण कहतें हैं । 
इसमें मार्ग निर्धारित नहीं होतें हैं बल्कि स्वतः बनतें और परिवर्तित होतें हैं । इस प्रकार के सम्प्रेषण को 
जनप्रवाद या ग्रेपवाइन (5749०५॥०) भी कहतें हैं । सामान्यतः जनप्रवाद द्वारा कही सुनी बातों, सुनी-सुनायी 
सूचनाओं, आपसी चर्चाओं, अनुमाओं, तोड़े-मरोड़े गए तथ्यों, तीखी-चटपटी खबरों, अर्धसत्यों, मिथ्या 
प्रचारों, गुत्थियों आदि का प्रसारण होता है। 


अनौपचारिक सम्प्रेषण के मार्गों को निम्न चार भागों में विभक्त किया जा सकता है। 


कनत 


- एकल लड़ (8772]6 ७0970) 
2. गपशप (0665शा) 
3. गुच्छा ((प्रश०) 
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4. संभाव्यता (/0949॥07% ) 


चित्र एकल लड़ (&॥272९ ७(90) 


०» ९०7 ९०७७ ० 
| [.). एथ ठ 


चित्र 3 गच्छा ((]पश॥८०7 
आम कलम चित्र 4 संभाव्यता (2700809॥0) 





चित्र संख्या | के एकल लड़ में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को सूचनाओं का आदान-प्रदान करतें है। अतः इसे 
अनौपचारिक सम्प्रेषण मार्ग की एक लड़ी के रूप में संबोधित करतें हैं। 
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चित्र संख्या 2 के गपशप में एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को सूचनाएं देता है अर्थात्‌ प॒ व्यक्ति », 8, (!, ), 8, 
7, 6 आदि को गैर चयनित आधार पर सूचनाएं देता है। 


चित्र संख्या 3 के गुच्छा में एक व्यक्ति अन्य उसी व्यक्ति के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करता है जिसमें 
उसका विश्वास होता है। ७, 0, 7) एवं # के साथ सम्प्रेषण करता है। 7 अपने विश्वास के व्यक्तियों अर्थात्‌ 8 
एवं । के साथ तथा 8 अपने विश्वास पात्र । के साथ सम्प्रेषण करता है। 


चित्र संख्या 4 के संभाव्यता (70049) में व्यक्ति संभाव्यता के सिद्धांत के आधार पर यदा-कदा ही एक 
दूसरे को सूचनायें प्रदान करता है। चित्र 4 के अनुसार ७, ॥) एवं ४ को ही सूचनाएं प्रदान करता है और 8, (? 
और 7 को छोड़ देता है। इसी प्रकार # भी 5, 0 एवं प्त के साथ ही सम्प्रेषण करता है और ] एवं ॥ के साथ 
नहीं । 
गुण: 

० इसमें सूचनाएं स्वतंत्रतापूर्वक भेजी जातीं हैं। इसमें पद और स्थिति बाधक नहीं होती है। 

० औपचारिक संबंधों की आवश्यकता नहीं होती है। 

* तत्काल सूचनाएं प्रेषित होने के कारण समय व्यर्थ नहीं होता है। 

* यह प्रबंधकीय निर्णयों और कार्यों में सहायक होता है। 

* यह प्रबंधकीय बाधाओं को दूर करने में सक्षम होता है। 

* यह विचारों की स्वंत्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। 


दोष: 


* इसमें सम्प्रेषण का श्रोत दूँढना कठिन होता है। अतः उत्तरदायित्वों का निर्धारण कठिन होता है। 

० इसमें विश्वसनीयता की सीमा निर्धारित करना कठिन होता है। 

० ये सन्देश अर्धसत्य या विकृत तथ्यों के रूप में हो सकतें हैं। 

* इन पर नियंत्रण रखना और इनके आधार पर निर्णय लेना कठिन होता है। 

० ये प्रबंधकों के लिए भ्रम और कठिनाई उत्पन्न करके प्रबंधकीय कार्य कुशलता पर विपरीत प्रभाव 
डालते हैं। 


संदेशों के प्रवाह के आधार पर : 
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उपर की ओर होता है अर्थात्‌ प्रबंधक से अधीनस्थों की ओर होता है तब अधोगामी सम्प्रेषण कहा जाता है। 
इसमें प्राय: निम्नलिखित प्रकार की सूचनायें होतीं है: 


७ कार्य के सम्बन्ध में आदेश, निर्देश व दायित्व 

० नीतियों, नियमों, कार्य पद्धतियों, लक्ष्यों आदि के बारे में सूचनाएं 

० कार्य निष्पादन के बरे में प्रतिपुष्टि 

० संस्था के भावी कार्यक्रमों के बारे में सूचनायें 

७ प्रशंसा, आलोचनाएँ 

* अधीनस्थों से कार्य सम्बन्धी प्रश्न 
]) उर्ध्वगामी सम्प्रेषण ([7ए9क47/0 (०प्रगराप्ररां:॥0०॥): जब सूचनाओं का प्रवाह उच्च पदों से निम्न 
पदों की ओर होता है अर्थात्‌ जब सूचनायें अधीनस्थों से प्रबंधक की ओर जातीं हैं तब उर्ध्वगामी सम्प्रेषण 
होता है। इसमें प्रायः निम्न प्रकार की सूचनायें होतीं है: 

*» अधीनस्थों के कार्य प्रतिवेदन 

*» अधीनस्थों की कार्य समस्‍यायें 

* आवदेशों-निर्देशों पर आपत्तियाँ 

* अधीनस्थों के विचार, मत एवं सुझाव 

* अधीनस्थों की व्यक्तिगत समस्‍यायें 

० कार्य सम्बन्धी कठिनाईयाँ व शिकायतें 

*» अधीनस्थों की प्रतिक्रियायें 
पा) समतल सम्प्रेषण (प्र०ं7णा॥॥ (०्राप्रांट॥70०॥): जब सामान स्तर के अधिकारियों व 
कर्मचारियों के सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो इसे समतल सम्प्रेषण कहतें हैं । किसी में परियोजना 
दल, कार्य बल, आव्यूह या समितिओं का गठन इस प्रकार के सम्प्रेषण के रूप होतें हैं । यह संप्रेषण 
समन्वयात्मक प्रकृति का होता है तथा कार्यों के विशिष्टीकरण के कारण इनकी आवश्यकता होती है। यह 
सम्प्रेषण लिखित या मौखिक दोनों ही प्रकारों का हो सकता है। इसमें निम्न प्रकार का सम्प्रेषण शामिल रहता 
है: 

०» एक की कार्य समूह या विभाग में सामान स्तर के कर्मचारियों के बीच सम्प्रेषण । 


७ सामान संस्थागत स्तर पर कार्यशील विभागों के मध्य अथवा उसके अंतर्गत समतलीय सम्प्रेषण । 
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अभ्यास प्रश्न । (दिये गये कथनों में से सत्य/असत्य को बताईये ।) 





) सम्प्रेषण में सिर्फ संवेगों का आदान-प्रदान होता है। 
2) मौखिक सम्प्रेषण में टेलीफ़ोन का उपयोग किया जाता है। 
3) लिखित सम्प्रेषण में तथ्यों को भावी सन्दर्भ के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। 


4) अनौपचारिक सम्प्रेषण को ग्रेपतवाइन कहा जाता है। 


5) अधोगामी सम्प्रेषण में प्रबंधक अपने अधीनस्थों से आदेश प्राप्त करतें हैं। 


6) उर्ध्वगामी सम्प्रेषण में अधीनस्थ अपने प्रबंधक को सूचनाएं भेजतें हैं। 


7) समतल सम्प्रेषण दो सामान स्तरों के बीच होता है। 


4.4 सारांश 


इस इकाई के अंतर्गत हमने यह जाना कि सम्प्रेषण समस्त प्रबंधकीय कार्यों की आधारशिला है। यह वह 
प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने सूचनाओं, विचारों, भावनाओं, सम्मतियों आदि का 
पारस्परिक आदान-प्रदान करतें हैं| प्रबंधन के सभी कार्यों यथा नियोजन, संगठन, नेतृत्व, समन्वय, नियंत्रण 
आदि में सम्प्रेषण की भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त मनोबल का निर्माण, बाहरी पक्षों से सम्बन्ध स्थापित 
करना, पूर्वानुमान करना, मानवीय सम्बन्ध स्थापित करना: ये सभी कार्य सम्प्रेषण के आधार पर ही किये जातें 
हैं। सम्प्रेषण के कई रूप होतें हैं। माध्यम के आधार पर : मौखिक और लीकित सम्प्रेषण, संबंधों के आधार 
पर: औपचारिक और अनौपचारिक सम्प्रेषण, संदेशों के प्रवाह के आधार पर: अधोगामी, उर्ध्वगामी और 
समतल सम्प्रेषण । 


4.5 शब्दवाली 
. सम्प्रेषण: दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, अनुमानों या संवेगों के आदान- 


| 


&- (श -> (» >> 


प्रदान । 


« मौखिक सम्प्रेषण: सूचना/ संवाद का मुख से उच्चारण करके भेजना | 

» लिखित सम्प्रेषण: सूचना/ संवाद को लिखित रूप में भेजना । 

. औपचारिक सम्प्रेषण: प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के औपचारिक संबंधों पर आधारित सम्प्रेषण । 

. अनौपचारिक सम्प्रेषण: प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के अनौपचारिक संबंधों पर आधारित सम्प्रेषण । 
« अधोगामी सम्प्रेषण: ऊपर से नीचे की ओर सूचनाओं का प्रवाह । 
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. १7. उध्वंगामीसम्प्रेषण: नीचेसे ऊपर की औरसूचनाओंका प्रवाह... ््र्र्र््र््रः 


8. 


समतल सम्प्रेषण: समान स्तर पर सूचनाओं का प्रवाह। 


4.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 


]) असत्य 2) सत्य 3) सत्य 4) सत्य 5) असत्य 6) सत्य 7) सत्य 
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20|. 


वज्बशछ, 43. (>एक्मांटदांकवा 224909%7, +>606| 8005, )२८एत०९८॥॥, 200. 


4.8 निबंधात्मक प्रश्न 


बी पति पी पड 


सम्प्रेषण की परिभाषा दीजिये । इसके मुख्य तत्वों पर भी प्रकाश डालिए। 
सम्प्रेषण के सिद्धांत कौन-कौन से हैं ? उल्लेख कीजिये । 

प्रभावशाली प्रबंधन में सम्प्रेषण के महत्व की समीक्षा कीजिये। 

सम्प्रेषण के विभिन्‍न प्रकारों को समझाइये | 

सम्प्रेषण के विभिन्‍न प्रकारों के गुण एवं दोषों का उल्लेख करें । 
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इकाई १5: सम्प्रेषण में आने वाली बाधाएँ तथा शैक्षिक प्रशासन 


में सम्प्रेषण में आने वाली बाधाओं को कम करने के उपाय 





5. प्रस्तावना 

5.2 उद्देश्य 

5.3 शैक्षिक प्रशासन में सम्प्रेषण 

5.4 शैक्षिक प्रशासन में सम्प्रेषण में आने वाली बाधाएँ 
5.5 शैक्षिक प्रशासन में सम्प्रेषण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय 
]5.6 सारांश 

]5.7 शब्दावली 

5.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 

5.09 संदर्भ ग्रन्थ सूची 

5.0 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री 

5.]| निबन्धात्मक प्रश्न 


5.] प्रस्तावना 


शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक संस्थाओं का प्रबंध जिसमे अध्यापन तथा अधिगम को ध्यान में रखा जाता है। चूकिं 
यह व्यवहारिक क्षेत्र है इसमे अन्य क्षेत्रों के प्रबंध जैसे सार्वजनिक प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन, वाणिज्य 
प्रशासन आदि के कुछ समान तत्व पाये जाते हैं । शैक्षिक प्रशासन के विषयक्षेत्र के अंतर्गत विद्यार्थी, 
कर्मचारी, वित्त, पाठ्यक्रम, भौतिक सुविधाएं तथा जनसंबंध आते है। समाज द्वारा निर्धारित शिक्षा के लक्ष्यों 
को प्राप्त करने के लिये अध्ययन एवं अध्यापन का वातावरण तैयार करने में शैक्षिक प्रशासक को विभिन्‍न 
व्यक्तियों, वस्तुओं तथा संसाधनों के बीच समन्वय, व्यवस्थापन, तथा एकीकरण आदि कार्य करने होते हैं। इन 
समस्त कार्यों की सफलता प्रभावशाली सम्प्रेषण पर निर्भर करती है| शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत भी सम्प्रेषण 
की सामान्य बाधाएँ प्रभाव डालती हैं । प्रस्तुत इकाई में शैक्षिक प्रशासन में सम्प्रेषण में आने वाली बाधाओं 
को दूर करने के उपाय पर चर्चा की जाएगी । 


5.2 उद्देश्य 


इस इकाई के अध्ययन के पश्चात्‌ आप: 
७ सम्प्रेषण में आने वाली विभिन्‍न प्रकार की बाधाओं को बता सकेंगे। 
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० शैक्षिक प्रशासन में सम्प्रेषण को स्पष्ट कर सकेंगे। 

० शैक्षिक प्रशासन में सम्प्रेषण में आने वाली बाधाओं को बता सकेंगे। 

० शैक्षिक प्रशासन में सम्प्रेषण में आने वाली बाधाओं को कम करने के उपाय को बता सकेंगे। 
० सम्प्रेषण में आने वाली बाधाओं का वर्गीकरण कर सकेंगे। 


5.3 शैक्षिक प्रशासन में सम्प्रेषण 


सर्वप्रथम हम यह समझने का प्रयास करेंगे की शैक्षिक प्रशासन क्या है ? स्टीफन जे नेजविक के अनुसार 
“शैक्षिक प्रशासन संगठनात्मक कार्यों का एक ऐसा विशिष्ट समूह है जिसका मुख्य उद्देश्य युक्तिसंगत शैक्षिक 
सेवाओं का उचित एवं प्रभावशाली सम्पादन एवं नियोजन, निर्णयन एवं नेतृत्व संबंधी व्यवहार के द्वारा 
वैधानिक नीतियों का कार्यान्वयन करना है तथा जो संस्था को पूर्वनिरधारित उद्दश्योन पर ध्यान केन्द्रित करने 
के लिए बाध्य करता है, जो संसाधनो का अनुकूलन, आवंटन एवं बुद्धिमतापूर्ण देखभाल करने का प्रावधान 
करता है ताकि उनका अधिकतम उत्पादक प्रयोग हो सके, जो समनूगत सामाजिक तंत्र एवं वांछित 
संगठनात्मक परिवेश उत्पन्न करने के लिए व्यवसायिक एवं अन्य कार्मिक वर्ग का समन्वय करता है तथा 
विद्यार्थियों एवं समाज की भविष्य में उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक 
परिवर्तनों के निश्चयीकरण के लिए सुविधा प्रदान करता है।” 

रसैल टी ग्रेग ने प्रशासन को ऐसी प्रक्रिया माना है जिसके सात कार्य हैं- विनिश्ययीकरण, नियोजन, व्यवस्थापन, 
सम्प्रेषण, प्रभावीकरण(77०7०॥९8), समन्‍्वयन एवं मूल्यीकरण (8५8५७४॥8)। ये सात कार्य प्रशासनिक 
प्रक्रिया के विभिन्‍न स्तरों के रूप में लिए जाने चाहिए परंतु साथ में यह भी याद रखना आवश्यक है कि ये 
एकाँकी क्रियाएँ नहीं हैं। वे परस्पर व्याप्त रहते हैं एवं सदैव संयुक्त रूप से परिणाम देते हैं। 


आइए अब हम विभिन्न कार्यों को अलग से समझने का प्रयास करें- 


उद्देश्यीकरण (7?प्राए०४॥2)- शैक्षिक प्रशासन एक सेवा कार्य है अतः प्रत्येक प्रशासनिक क्रिया शिक्षा के 
मुख्य एवं महान उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में होनी चाहिए। ये लक्ष्य समाज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 
प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा के उद्देश्यों को भिन्‍न रूप में देखता है लेकिन प्रशासन का कार्य उनको सभी के लिए समान 
बनाना है। शैक्षिक प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है जबकि क्रिया में संलग्न सभी व्यक्ति इन उद्देश्यों के साथ 
अपना आत्मिकरण कर लें। सम्प्रेषण आत्मीकरण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 


नियोजन(704॥7777) - 
उद्देश्यों को कार्यरूप में परिवर्तित करने के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। नियोजन अनेक विकल्पों में 
से एक अच्छी कार्य-प्रणाली का चुनाव करना है। नियोजन की उपयोगिता इसलिए है क्योंकि यह इस बात का 
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स्पष्टीकरण करता है कि क्‍या किया जाना है? अच्छे प्रशासक अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर योजना बनाते 
हैं क्योंकि योजना में उनकी सहभागिता उनको तादात्म्य स्थापित करने एवं सफल कार्य की ओर अग्रसर करती 
है। एक अच्छा प्रशासक बिना सामूहिक निर्णयों एवं कार्यकलापों को नियंत्रित किए सामूहिक नियोजन को 
प्रेरित करता है। सहयोगियों के साथ मिलकर योजना बनाने के लिए सम्प्रेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। 


व्यवस्थापन((97१थ्ांगा7)- 

व्यवस्थापन में तंत्र की संरचना एवं प्रक्रिया दोनों शामिल हैं | संरचना के रूप में यह सम्बन्धों का एक स्वरूप 
है। व्यवस्थापन से तात्पर्य व्यक्तियों, स्थानों एवं वस्तुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित करना तथा उनको कर्तव्य 
एवं दायित्व सौंपना ताकि स्वतंत्र रूप से कार्य किया जा सके। व्यवस्थापन के अंतर्गत ही व्यक्तियों को प्रयोग में 
आने वाले साधनों एवं संसाधनों से परिचित कराया जाता है। व्यवस्थापन का कार्य व्यक्तियों के मध्य एवं कार्यों 
के मध्य सम्बन्धों को दिशा प्रदान करना एवं नियंत्रित करना है। उपरोक्त कार्यों का सम्पादन सम्प्रेषण प्रक्रिया के 
बिना नहीं हो सकता है। 


परिचालन(0फ०-4४॥४॥९)- 

योजनाओं को व्यावहारिक एवं कार्य रूप में परिणत करना ही परिचालन है। इस महत्वपूर्ण कार्य को संपादित 
करने में प्रशासन को अन्य कार्यों के साथ-साथ कुछ कार्य जैसे- उत्तरदायित्व-निदेशन, समन्वयन एवं नियंत्रण 
करने होते हैं। 

(अ) निदेशन(7)7-०८6४०॥)-निदेशन परिचालन का ही एक अंग है। यह कार्य के प्रारम्भ के साथ ही प्रारम्भ 
होता है। यह बताता है कि क्या किया जाना है। निदेशन केवल मार्गदर्शन नहीं है यदि कार्य अपूर्ण होता है तो 
कार्य को पूरा करने के विवश करना भी है। अच्छे परिणामों के लिए आवश्यक है कि प्रशासक अपने 
सहकर्मियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों की विशेषताओं का सम्मान करे तथा उनकी गरिमा को ध्यान में रखकर 
आदेश प्रदान करे। निदेशन एक प्रकार से सम्प्रेषण ही है जिसमें प्रशासक अपने विचार संबन्धित व्यक्तियों तक 
पहुंचता है। 

(ब)समन्वयन(९00-फ्ा श्वा0॥)- 
समन्वयन से तात्पर्य सभी वस्तुओं, क्रियाओं एवं गतिविधियों को जोड़ कर रखने वाली प्रक्रिया है। इनको इस 
प्रकार जोड़ने से कार्य अधिक प्रभावशाली तरीके से होता है। समन्वय प्रशासन के सभी अंगों एवं सभी क्षेत्रों 
जैसे- नियोजन, व्यवस्थापन में है। समन्वय कार्मिक वर्ग, विद्यार्थियों, अभिभावक एवं पाठ्यक्रम में विभिन्‍न 
साधनों जैसे- नियम, परिनियम तथा प्रथा के द्वारा किया जाता है। समन्वयन का प्रयोग प्रारम्भ में गतिरोध को 
रोकने के लिए एवं प्रक्रिया के दौरान विरोधों को दूर करने के लिए किया जाता है। उपरोक्त बातों से आप 
आसानी से समझ सकते हैं कि सम्प्रेषण की समन्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 


(स) नियंत्रण(((०॥0-०)- 
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नियंत्रण कर्मचारियों को उनके कार्य के प्रति उत्तरदायी बनाए रखने के लिये सत्ता का प्रयोग है । 
नियंत्रण किसी क्रिया को दिशा प्रदान करता है, उसका निदेशन करती है एवं उसका मूल्यांकन भी करती है। 
नियंत्रण शैक्षिक प्रक्रिया के सभी क्षेत्रों जैसे उद्देश्य, अध्यापक, विद्यार्थी, अनुदेशन, सामग्री, वित्त में आवश्यक 
होता है। नियंत्रण परिचालन का अभिन्न अंग है। नियंत्रण में सत्ता एवं युक्तियों दोनों का प्रयोग किया जाता है। 
शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़े सभी व्यक्तियों पर वांछनीय नियंत्रण बिना सम्प्रेषण के संभव नहीं है। सम्प्रेषण प्रक्रिया 
द्वारा ही इन व्यक्तियों तक शैक्षिक प्रशासको के निर्देश, विचार पहुचते है। 
मूल्याकन (#९ककप4॥0) 

प्रक्रिया के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति को प्रोत्साहित करने के लिये मूल्यांकन किया जाता है। 
प्रशासनिक प्रक्रिया के कमियों को ढूँढना तथा प्रक्रिया में परिवर्तन कर इन कमियों को दूर करना है। अच्छे 
प्रशासक को ये चाहिए की ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमे सभी कर्मचारी स्वपरिक्षण एवं स्वमूल्यांकन के 
लिये प्रोत्साहित हो सके तथा संस्था के विकास में अपने व्यक्तिगत योगदान की गुणवत्ता एवं मात्रा का 
मूल्यांकन प्रशासक को मूल्यांकन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए की मूल्यांकन का कर्मचारियों पर 
प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, मूल्यांकन व्यक्ति एवं समूह की उन्‍नति के लिये हो तथा उनको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा 
मिल सके। मूल्यांकन हेतु विभिन्‍न प्रकार की सूचनाएँ एकत्रित की जाती है जो कि व्यक्ति या समूह के कार्यों की 
उपलब्धि/ परिणाम के बे में होती है । उन परिणामों को सर्वाधिक वांछनीय कसौटी से तुलना करके उद्देश्यों 
की प्राप्ति में संस्था की सहायता करना चाहिए मूल्यांकन के उपरोक्त सभी कार्य सम्प्रेषण के बिना असंभव है। 


5.4 शैक्षिक प्रशासन में सम्प्रेषण में आने वाली बाधाएँ: 


सम्प्रेषण प्रक्रिया में कभी-कभी बाधाएँ आ जाने से सम्प्रेषण प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है जिसके फलस्वरूप 
प्रेषित संदेश या तो गलत हो जाता है या अपूर्ण रूप से ग्रहण किया जाता है। सम्प्रेषण में आने वाली बाधाएँ 
निम्न प्रकार की होती है- (अ) भौतिक बाधाएँ (ब) भाषा की बाधाएँ (स) मनोवैज्ञानिक बाधाएँ (द) पृष्ठभूमि 
की बाधाएँ इसके अतिरिक्त हम सम्प्रेषण की बाधाओं को तीन भागों में विभाजित कर सकते है जो इस प्रकार 
है। 

() सम्प्रेषण प्रेषणकर्ता से संबन्धित बाधाएँ] 

(2) संदेश प्रसारण संबंधी बाधाएँ। 

(3) सम्प्रेषण प्राप्तकर्ता से संबन्धित बाधाएँ। 
भौतिक बाधाएँ (शाएशंटतो 8767$): 

सर्वप्रथम हम सम्प्रेषण में आने वाली भौतिक बाधाओं की चर्चा करेंगे। भौतिक बाधाओं के अंतर्गत 

शोर, अदृश्यता, वातावरण एवं भौतिक असुविधाएँ, बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य, ध्यान का केन्द्रित न हो पाना 
प्रमुख हैं। शोर या अत्यधिक आवाज के कारण कभी-कभी संदेश सही रूप में सुनाई नहीं दे पाता और गलत 
तरह से संदेश ग्रहण कर लिया जाता है। जब संदेश के माध्यम के रूप में चित्रों, आकृतियों, संकेतों, मुख- 
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मुद्राओं एवं चक्षु-संपर्क का उपयोग किया जाता है तब कभी-कभी प्रकाश के अभाव या किसी अन्य कारण से 
इस संदेश को देखकर समझने में परेशानी होती है। सम्प्रेषण की प्रक्रिया में संदेश भेजने वाले तथा संदेश 
ग्रहणकर्ता का अच्छा स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक है। यदि संदेश भेजने वाले का स्वास्थ्य खराब होगा तो वह 
न तो संदेश अच्छे से तैयार कर पाएगा और न ही उचित तरीके से संदेश भेज पाएगा। यदि संदेश ग्रहण करने 
वाले का स्वास्थ्य खराब होगा तो वह संदेश उचित तरीके से ग्रहण नहीं कर पाएगा। भौतिक असुविधाएं जैसे 
संदेश तैयार करने, भेजने एवं ग्रहण करने से संबन्धित वस्तुएं/सामग्री गुणवत्तापूर्ण हो। 


भाषा की बाधाएँ (श्राएा426 छिल्लाव९/$): 

भाषा के बाधाओं के अंतर्गत अस्पष्ठ शब्द, अनावश्यक शब्द, शब्दों को गलत तरीके से बोलना, गलत 
उच्चारण, अस्पष्ठ ग्राफिक तथा संकेत आते है। अस्पष्ठ शब्दों , अनावश्यक शब्दों, शब्दों को गलत तरीके से 
बोलने, गलत उच्चारण, अस्पष्ट ग्राफिक तथा संकेत के कारण संदेश अपना वांछित प्रभाव डालने में सफल 
नहीं हो पाता है। संदेश भेजने वाले को संदेश को तैयार करते समय शब्दों का चयन एवं उनका उच्चारण करते 
समय सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि एक शब्द में कई बार अनेक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल 
करते समय उनका संदर्भ स्पष्ट करना चाहिए। संदर्भ स्पष्ट न होने की वजह से संदेश ग्रहण करने में अनेक 
भ्रांतियाँ संभव हैं। 


मनोवैज्ञानिक बाधाएँ (?5शटा06शांटबो डल९/$): 


यदि सन्देश भेजने वाला या सन्देश ग्रहण करने वाला किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो सन्देश की वस्तुनिष्ठता 
प्रभावित होती है। सन्देश भेजने वाले तथा संदेशग्रहणकर्ता की सम्प्रेषण प्रक्रिया में यदि रुचि नहीं होगी तथा वे 
ध्यान नहीं देंगे तो सम्प्रेषण प्रक्रिया पूरी नहीं होगी इसके साथ-2 गलत प्रत्यक्षीकरण, इसके अलावा जरूरत से 
ज्यादा चिन्ताएँ भी सम्प्रेषण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। 

पृष्ठभूमि की बाधाएँ (छठ्नला॒ए/णागा6 ऐछत्ानांश 5) : 

सन्देश स्रोत एवं सन्देश ग्रहण कर्ता पूर्व अनुभव के आधार पर सन्देश को समझने का प्रयास करते है ये पूर्व 
अनुभव हमारी पृष्ठभूमि से संबन्धित होते है, पूर्व पृष्ठभूमि से तात्पर्य पूर्व अधिगम, संस्कृति तथा पूर्व कार्यस्थिति 
तथा पूर्व कार्य का वातावरण है। पृष्ठभूमि के अनुभव सन्देश की एंकोडिंग या डिकोंडींग करने मे महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाते है । पृष्ठभूमि के पूर्व अनुभव, आवश्यकताएँ तथा मूल्यों के संदर्भ प्राप्त सन्देश को समझने में 
कभी तो बहुत सहायक होते है तथा कभी-2 सन्देश का अर्थ समझने में बाधा के रूप में अपनी भूमिका निभाते 
है। 
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75.5 शैक्षिक प्रशासन मे सम्प्रेषण मे आने वाली बाधाओं को दर करने के उपाय... बाधाओं को दूर करने के उपाय 


शैक्षिक प्रशासन के सभी कार्य तभी सफलतापूर्वक संचालित हो सकते हैं जब शैक्षिक प्रशासन से जुड़े 
व्यक्तियों के प्रभावशाली सम्प्रेषण हो। एक प्रभावशाली सम्प्रेषण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए 
निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए - 

() शैक्षिक प्रशासक को उत्तरदायित्व निदेशन के दौरान सन्देश /निर्देश बहुत ही अच्छी प्रकार से तैयार 


करके देना चाहिये। 

(2) विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भी पूर्वाग्रह से रहित होकर स्पष्ट भाषा एवं उच्चारण के साथ शिक्षण 
करना चाहिये। 

(3) शैक्षिक प्रशासक को समूह की राय/प्रतिक्रिया लेते समय गंभीरतापूर्वक सभी के विचारों को सुनना 
चाहिये तभी किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए 

(4) शैक्षिक प्रशासक संस्था के हित में कर्मचारियों का मूल्यांकन करता है। उसे संस्था से जुड़े व्यक्तियों के 
समक्ष मूल्यांकन के उद्देश्यों को उचित प्रकार से स्पष्ट करना चाहिये। 

(5) शैक्षिक प्रशासन की सबसे बड़ी बाधा प्रशासक एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच संवादहीनता की 
स्थिति बनी रहना। यह सम्प्रेषण में बड़ी बाधा है। प्रशासक को समय-समय पर व्यक्तिगत एवं 
सामूहिक रूप से कर्मचारियों से औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूप से मिलते रहना चाहिए 

(6) शैक्षिक प्रशासक को सरल, सुगम, सुबोध तथा स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। किस शब्द का 
प्रयोग कहा तथा किस लिए किया गया है यह संदर्भ स्पष्ट होना चाहिए। 

(7) संदेश को लिखते समय विशेष सावधानी बरतना चाहिए उसे इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि 
संदेश ग्रहण करने वाला उसे आसानी से समझ सके । संदेश की ईकोडिंग उचित तरीके से की जानी 
चाहिए। अर्थात प्रशासक द्वारा तैयार कराया गया कोई भी निर्देश भाषायी दृष्टि से सही होना चाहिए 

(8) संदेश में यदि किसी बात पर विशेष बल देने की आवश्यकता है तो उसकी पुनरावृति एक निश्चित 
सीमा तक की जा सकती है 

(9) संदेश के स्वरूप या प्रकृति के अनुसार ही उचित चैनल या माध्यम का चुनाव किया जाना चाहिए 
तथा यदि आवश्यक हो तो एक साथ अनेक चैनल का प्रयोग क्रमानुसार भी किया जा सकता है। 

(0) प्रतिपुष्टि7९८१७०७०0 अवश्य प्रदान की जानी चाहिए तथा प्रतिपुष्टि प्रदान करने में विलंब 
नहीं किया जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि संदेश अपना सही अर्थ प्रेषित कर सका है कि नहीं । 

() सम्प्रेषण प्रक्रिया में देरी करने वाले तत्वों पर नजर रखी जानी चाहिए। 
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(2) संदेश स्रोत /संदेश भेजने वाले तथा संदेश ग्रहणकर्ता ऐसा होना चाहिए जिसका उच्चारण 
सुस्पष्ट हो तथा उसके संदेश में भाषायी कमियाँ कम से कम हो अर्थात ऐसे शिक्षक, कर्मचारी तथा 
शैक्षिक प्रशासक शैक्षिक संस्था में नियुक्त किये जाने चाहिए जिनमें भाषायी योग्यता हो। 

(3) संदेश ग्रहण कर्ता को सुनने की अच्छी आदत डालनी चाहिए इसके लिए निम्नलिखित बातों 
पर ध्यान देना चाहिए। 
(अ) जो व्यक्ति संदेश लाया है उसे देख कर अथवा संदेश का लिफाफा देख कर संदेश के बारे में 

अनुमान लगाना गलत है। 

(ब) संदेश सुन कर अथवा पढ़कर विचारों की अपेक्षा संदेश में निहित तथ्यों की ओर ज्यादा ध्यान 
दिया जाना चाहिए 


(स) यदि कक्षा में कोई बात स्पष्ट न हुई हो तो तुरंत पूछने के अपेक्षा कक्षा के अंत में अपनी समस्या 
रखना चाहिए जिससे शिक्षक को प्रारम्भ से अंत तक बिना किसी हस्तक्षेप के सुना जा सके । 


(द) सुनते समय अन्य दृश्यों अथवा शोर आदि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 


(य) सुनते समय कहने वाले की बात, उसकी मुखमुद्रा, उसकी आवाज़, उसकी कहने की गति आदि 
पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि अच्छे प्रकार सुनने वाले व्यक्ति हमेशा अच्छा सम्प्रेषण करने में 
समर्थ होते है। 


(र) यदि सुनते समय आस-पास बहुत शोर हो रहा हो तो उस शोर को कम करवाने हेतु प्रयास किया 
जाना चाहिए। 


5.6 सारांश 


प्रस्तुत इकाई के प्रारम्भ में आपने अध्ययन किया कि शैक्षिक प्रशासन में सम्प्रेषण की प्रक्रिया किसप्रकार 
समाहित है। शैक्षिक प्रशासन के विभिन्‍न कार्यो- उद्देश्यीकरण, नियोजन, व्यवस्थापन, परिचालन तथा 
मूल्यांकन में सम्प्रेषण किसप्रकार अपनी भूमिका अदा करता है यह आपने विस्तृत रूप से समझा। उद्देश्यीकरण 
के अंतर्गत संस्था के कर्मचारियों को उद्देश्यों का आत्मिकरण करने मे सम्प्रेषण की भूमिका है। उद्देश्यों को कार्य 
रूप में परिवर्तित करने के लिये एक अच्छी कार्यप्रणाली का चुनाव करना नियोजन है तथा कर्मचारियों को 
उनके कर्तव्य एवं दायित्व सौपना साथ ही साथ कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की क्रियाओं तथा उद्देश्यों को 
प्राप्त करने के लिये प्रयोग में आने वाले साधनों का समनन्‍वयन तथा एकीकरण करना व्यवस्थापन है। सम्प्रेषण 
नियोजन एवं व्यवस्थापन के लिये भी आवश्यक है| योजनाओं को व्यवहारिक एवं कार्यरूप में परिणित करना 
परिचालन है । इस हेतु तीन महत्वपूर्ण कार्य निदेशन, समन्‍्वयन और नियंत्रण पूरे करने होते है। मूल्यांकन का 
उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया की कमियों को ढुढ़ना एवं सुधार हेतु सुझाव देना है | परिचालन एवं मूल्यांकन कार्य 
बिना सम्प्रेषण के असंभव है। इस इकाई के मध्य में आपने सम्प्रेषण की बाधाओं के बारे में अध्ययन किया। 
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सम्प्रेषण में मुख्य बाधाएँ भौतिक, भाषा सम्बन्धी, मनोवैज्ञानिक एवं पृष्ठ-भूमि सम्बन्धी हैं। शोर, अदृश्यता, 
वातावरण, खराब स्वास्थ्य भौतिक बाधाएँ हैं। अस्पष्ट शब्द, अनावश्यक शब्द, गलत उच्चारण, अस्पष्ट संकेत 
भाषा सम्बन्धी बाधाएँ है। अरुचि, गलत प्रत्यक्षीकरण, जरूरत से अधिक चिन्ताएँ मनोवैज्ञानिक बाधाएँ है। 
पूर्व अधिगम, पूर्व कार्य का वातावरण पृष्ठभूमि सम्बन्धी बाधाएँ हैं । शैक्षिक प्रशासन में उपरोक्त बाधा को दूर 
करने के लिये कुछ सुझावों का अध्ययन किया जैसे सरल, सुगम, सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, संदेश 
की ईकोडीन उचित हो सही माध्यम का चुनाव हो, प्रतिपुष्टि की व्यवस्था उचित समय पर हो तथा कर्मचारियों 
में सुनने की अच्छी आदत डाली जानी चाहिये । शैक्षिक प्रशासक को सरल, सुगम, सुबोध तथा स्पष्ट भाषा का 
प्रयोग करना चाहिए । किस शब्द का प्रयोग कहा तथा किस लिए किया गया है यह संदर्भ स्पष्ट होना चाहिए। 


5.7 शब्दावली 

उद्देश्यीकरण- शैक्षिक प्रशासक द्वारा समाज द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को स्वीकृति प्रदान करवाना, 
उनकी प्राप्ति हेतु साधनों को निर्धारित करने में सभी कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना उद्देश्यीकरण है। 
नियोजन- उद्देश्यों को कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए अनेक विकल्पों में से एक अच्छी कार्य- प्रणाली 
का चुनाव करना ही नियोजन है। 

व्यवस्थापन- व्यवस्थापन व्यक्तियों, वस्तुओं एवं स्थानों को इस प्रकार से समन्वित एवं एकीकृत करना 
ताकि वांछित उद्देश्यों की दिशा में स्वतंत्र प्रयास किए जा सकें। इसमें संबन्धित व्यक्तियों को कर्तव्य 
एवं दायित्व सौंपा जाता है। 

परिचालन- परिचालन का तात्पर्य योजनाओं को व्यावहारिक एवं कार्य रूप में परिणित करना है। परिचालन 
के अंतर्गत निदेशन, समन्वयन एवं नियंत्रण होता है। 

निदेशन - शैक्षिक संस्था में कर्मचारियों एवं व्यक्तियों को यह बताया जाना कि क्‍या किया जाना है? निदेशन 
है। 

समन्वयन- समनन्‍्वयन सभी वस्तुओं, गतिविधियों को जोड़ कर रखने की प्रक्रिया जिससे कि वे अधिक 
प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकें। 

मूल्यांकन- प्रशासनिक प्रक्रिया की कमियों का पता लगाकर उनको दूर करने के लिए सुझाव प्रदान करना 
मूल्यांकन है। मूल्यांकन व्यक्ति व समूह की उन्नति के लिए किया जाता है। 
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5.] निबन्धात्मक प्रश्न 





प्रश्न- सम्प्रेषण से आप क्या समझते है तथा सम्प्रेषण में आने वाली बाधाओं का विस्तृत वर्णन कीजिये? 
प्रश्न-2 शैक्षिक प्रशासन में सम्प्रेषण में आने वाली बाधाओं से आप क्‍या समझते है व्याख्या कीजिये? 
प्रश्न-3 शैक्षिक प्रशासन में सम्प्रेषण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों का उल्लेख कीजिये? 
प्रश्न-4 सम्प्रेषण में आने वाली बाधाओं का वर्गिकरण कर उनमें अंतर स्पष्ट कीजिये? 
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इकाई १6 विद्यालय प्रबन्धन 


6. प्रस्तावना 

6.2 उद्देश्य 

6.3 विद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन में प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक की भूमिका। 
6.3.] विद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन में प्रधानाध्यापक की भूमिका। 
6.3.2 विद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन में शिक्षक की भूमिका। 

6.4 सारांश:- 

6.5 निबन्धात्मक प्रश्न 





6. 4 प्रस्तावना 


विद्यालय शब्द स्वयं में अपने अर्थ को अभिव्यक्त कर रहा है। विद्यालय अर्थात्‌ विद्या का घर, अर्थात्‌ वह 
स्थान जहाँ पर रहकर विद्यार्थी ज्ञान का अर्जन करता है। 


यदि हम विद्यालय शब्द को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि - “विद्यालय वह स्थान है जहाँ विद्यार्थी 
अपने घर से दूर जाकर एक निश्चित स्थान पर कुशल अध्यापकों के निर्देशन में सामूहिक रूप से औपचारिक 
शिक्षा ग्रहण करता है! । 


उक्त परिभाषा हमें यह बोध कराती है कि- 

विद्यालय एक संस्था है। 

इसमें विद्यार्थी एवं अध्यापकों का होना अनिवार्य है। 

इस संस्था का मुख्य कार्य अध्ययन एवं अध्यापन है। 

विद्यालय की उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्यालय नामक संस्था को प्रबन्धन की 
आवश्यकता अनिवार्य रूप से पड़ती है। बिना प्रबन्धन के विद्यालय का संचालन असंभव कार्य है। 


“प्रबन्धन” शब्द का अर्थ है “व्यवस्था करना” विद्यालय के प्रबन्धन में अध्ययन, अध्यापन तथा 
विद्यालय संचालन से सम्बद्ध समस्त प्रकार की व्यवस्थायें सम्मिलित हैं। 


विद्यालय सहित किसी भी प्रकार के प्रबन्धन में मानवीय क्षमताओं का उपयोग अनिवार्य है। मानवीय 
क्षमताओं का उपयोग किये बिना हम विद्यालय अथवा अन्य किसी भी संस्था का संचालन नहीं कर सकते। 


विद्यालय प्रबन्धन में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं संस्थाओं का योगदान सम्मिलित है। 
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विद्यालय को शिक्षा एवं ज्ञान का मंदिर कहा जाता रहा है। विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ दक्ष 
शिक्षकों के मार्गदर्शन में छात्र अपनी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह शिक्षा न सिर्फ 
उनका सर्वांगीण विकास करती है बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन की कठिनाईयों का सामना करने तथा अपने 
भविष्य का निर्माण करने की क्षमता भी प्रदान करती है। बदलते समय के साथ विद्यालय का कार्य एवं उसके 
स्वरूप में बहुत अंतर आया है। 


शिक्षा के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य उसके अनुरूप 
क्रियान्वित करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि विद्यालय में हर स्तर पर नियुक्त व्यक्ति के 
कत्र्तव्यों तथा उसके कार्यों को पूर्ण रूप से समझा जाये। वैसे तो विद्यालय में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति का अपना 
महत्व होता है परन्तु, चूंकि विद्यालय का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना होता है अतः शिक्षक तथा 
प्रधानशिक्षक जिसे हम प्रधानाध्यापक भी कहते हैं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अतः 
विद्यालय के उचित संचालन के लिये अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक की भूमिका को समझना तथा परिभाषित 
करना सबसे महत्वपूर्ण है। 


इस पाठ में हम शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की विद्यालय में भूमिका का ही अध्ययन करेंगे। 


6.2 उद्देश्य 


प्रस्तुत इकाई की संरचना निम्नांकित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गयी है ।प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के 
पश्चात्‌ 


* हम विद्यालय के स्वरूप को समझ सकेंगे 

० हम विद्यालय के प्रबन्धन एवं प्रशासन में प्रधानाध्यापक की भूमिका से अवगत हो सकेंगे। 

० हम शिक्षक, नियोजक एवं पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक की भूमिका को जान सकेंगे। 

०» हम यह जान सकेंगे कि नेता के रूप में प्रधानाध्यापक की क्‍या भूमिका होती है। 

०» हम इस बात से अवगत हो सकेंगे कि विद्यालय के संगठन में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है। 

० हम मानवीय सम्बन्धों की स्थापना तथा निर्देशन कार्य में प्रधानाध्यापक की भूमिका से अवगत हो 
सकेंगे। 

० हम यह भी जान सकेंगे कि मूल्यांकन कार्य तथा अनुशासन स्थापना में प्रधानाध्यापक की क्या 
भूमिका होती है। 

* हम एक शिक्षक के प्रबन्धकीय एवं प्रशासकीय गुणों से अवगत हो सकेंगे। 

० हम प्रधानाध्यापक की ही भाँति शिक्षक की विभिन्‍न भूमिकाओं से अवगत हो सकेंगे। 


6.3 विद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन में प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक की भूमिका 
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शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के कर्तव्यों तथा उनकी भूमिका को समझने से पहले उन्हें परिभाषित करना 
अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षक एक मार्गदर्शक तथा पथ प्रदर्शक होता है जो विद्यार्थियों को हर प्रकार से शिक्षा 
प्रदान कर उन्हें समाज में रहने लायक एक योग्य मनुष्य बनाता है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षक का कार्य 
विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करना, उन्हें उचित मार्गदर्शन देना तथा कृत्रिम परिस्थितियाँ 
प्रस्तुत कर उन्हें समाज में रहने योग्य बनाना होता है। प्रधानाध्यापक विद्यालय का प्रधान शिक्षक होता है। 
प्रधान होने के नाते उसका कार्य थोड़ा बढ़ जाता है। एक शिक्षक के कार्यों का निर्वहन तो उसे करना ही होता है 
उसके साथ-साथ शिक्षकों का भी नेतृत्व तथा मार्गदर्शन करना होता है। यदि शिक्षक का कार्य शिक्षा प्रदान 
करना है तो यह प्रधानाध्यापक का कर्तव्य होता है कि वह विद्यालय में ऐसा वातावरण उत्पन्न करे कि शिक्षण 
का कार्य कुशलता एवं सफलता से बिना किसी अवरोध के चलता रहे। 


आइये अब हम विद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन में शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक की भूमिका का 
अलग-अलग अध्ययन करते हैं। 


6.3.] विद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन में प्रधानाध्यापक की भूमिका 


मोटे तौर पर एक प्रधानाध्यापक की भूमिका को ऊपर वर्णित तथा परिभाषित किया जा चुका है। 
प्रधानाध्यापक एक शिक्षक तो होता ही है साथ-साथ वह विद्यालय का संचालक, शिक्षकों का मुखिया, नेता 
तथा निर्देशक भी होता है। विद्यालय में शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की वही भूमिका होती है जो मंच पर 
कलाकारों तथा निर्देशक की होती है। 


प्रधानाध्यापक की भूमिका को लेकर अनेक शिक्षाविदों एवं विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं - 


पी0सी0रैन के अनुसार “जो घड़ी का मुख्य स्प्रिंग, मशीन का मुख्य पहिया या भाप के जहाज का इंजन होता 
है, उसी प्रकार स्कूल के लिये हैडमास्टर होता है।”” 


डा0 जसवन्त सिंह का विचार है, ““हैडमास्टर या स्कूल का प्रिंसिपल शिक्षा प्रणाली की धुरी होते हैं। उसके 
प्रभाववश शिक्षक नेता होने की योग्यता एवं निपुणता पर ही स्कूल की सफलता निर्भर है।”” 


केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अनुसार, “कोई भी शिक्षा सुधार स्कीम तब तक आवश्यक परिणाम नहीं 
दे सकती है, जब तक उसको दृरदर्शिता तथा निपुणता से लागू नहीं किया जाता। 


विभिन्न विद्वानों के उपरोक्त कथन यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक 
की भूमिका केन्द्रीय होती है। यदि हम विद्यालय में, विद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन में प्रधानाध्यापक की 
भूमिका को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करना चाहें तो प्रधानाध्यापक की भूमिका को निम्नलिखित रूप से 
वर्गीकृत कर सकते हैं - 
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शिक्षक के रूप में। 

नियोजक के रूप में। 

पर्यवेक्षण कार्य में। 

नेतृत्व कार्य में। 

संगठन कार्य में। 

मानवीय सम्बन्धों की स्थापना में। 

निर्देशन कार्य में। 

मूल्यांकन कार्य में। 

अनुशासन स्थापना में। 

निर्णय लेने में। 

आर्थिक प्रबन्धन में। 

शिक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक की भूमिका:- 
प्रधानाध्यापक को एक कुशल शिक्षक होना चाहिये। यह उसके कत्र्तव्यों में सबसे प्रमुख एवं मूलभूत 

उत्तरदायित्व है। उसे एक आदर्श शिक्षक का उदाहरण अन्य शिक्षकों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए एवं ऐसा 
आचरण करने के लिये उन्हें प्रेरित करना चाहिए। उसे अपने विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिये। तथा समय 
पड़ने पर कक्षा में जा कर शिक्षण का कार्य करने के लिये तत्पर रहना चाहिये। सामान्यतः भी उसे शिक्षक की 
भूमिका का निर्वहन करते हुए छात्रों को समय-समय पर उचित शिक्षा तथा मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिये। 


नियोजक के रूप में प्रधानाध्यापक की भूमिका:- 
प्रधानाध्यापक को एक अच्छा संचालक भी होना चाहिये। अच्छा संचालक होने के लिये उसे अच्छा 
नियोजक बनना होता है। नियोजन, संस्थान के संचालन का अभिन्‍न अंग है। बिना उचित नियोजन के कुशल 
संचालन की बात व्यर्थ होती है। नियोजन के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होते हैं- 


* विद्यालय में स्थूल संसाधनों की आवश्यकतानुसार उपलब्धता का ध्यान रखना। 
७ प्रवेश सम्बन्धी नियमावली तथा प्रवेश प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करना। 


* विद्यालय की आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम निर्धारण तथा उसके आधार पर पुस्तकों का 
चयन करना। 


* विद्यालय में खेल-कूद तथा अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन एवं संचालन 
करना। 


७ शिक्षकों का चयन तथा उनके मध्य कार्य का उचित विभाजन करना। 


० पाठ्यक्रम के अनुसार सभी कक्षाओं में प्रभावी रूप से शिक्षण कार्य सम्पन्न किया जाये इस 
हेतु शिक्षण नियोजन करना। 


० परीक्षण एवं मूल्यांकन आयोजित करने हेतु सारिणी तैयार करना। 
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० विद्यालय की शैक्षिक एवं अन्य गतिविधियों को उचित एवं सुनियोजित रूप से पूर्ण कराने 
हेतु विद्यालय का वार्षिक कैलेण्डर तैयार करना। 
पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक की भूमिका - 
संचालक को उचित नियोजन के साथ-साथ कुशल एवं सही पर्यवेक्षण का ज्ञान होना भी आवश्यक है। किसी 
भी संस्थान के सफल संचालन के लिये जितना आवश्यक अनेक योजनाओं को नियोजित रूप से तैयार करना 
है, उतना ही आवश्यक उन योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर पर्यवेक्षण 
करना होता हैं पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं:- 


.पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विद्यालय में हो रहे शिक्षण कार्य का 
पर्यवेक्षण करना होता है। समय सारिणी के अनुसार कक्षाएँ संचालित हो रही हैं या नहीं, शिक्षकों की 
गलतियाँ जानकर उन्हें दूर करना, उनकी समस्याओं का निवारण करना, शिक्षण-सामग्री उपयुक्त मात्रा में 
प्रत्येक कक्षा एवं विषय के लिये उपलब्ध कराना, शिक्षकों के कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु समय- 
समय पर उन्हें उचित परामर्श तथा मार्गदर्शन देना यह सभी कार्य प्रधानाध्यापक के कत्र्तव्यों के अन्तर्गत 
आते हैं। 
2.प्रधानाध्यापक का कार्य सिर्फ शिक्षण कार्य तक ही सीमित नहीं होता अपितु उसे कार्यालय सम्बन्धी 
कार्यों का भी पर्यवेक्षण करना होता है। कार्यालय के शैक्षिक, आर्थिक तथा अन्य प्रशासनिक आलेखों 
पर नजर रखना तथा उनकी देखरेख रखना भी प्रधानाध्यापक का कर्तव्य होता है। 
3.इसके अतिरिक्त खेल-कूद, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, कैन्टीन, हास्टल, विद्यालय का भवन 
तथा चल-अचल सम्पत्ति की देखरेख तथा पर्यवेक्षण आदि करना भी प्रधानाध्यापक का ही कार्य होता 
है। 
नेता के रूप में प्रधानाध्यापक की भूमिका:- 
यह वह कर्तव्य है जो प्रधानाध्यापक के कार्यों का मुख्य एवं अभिन्‍न अंग होता है। प्रधान 
अध्यापक यह संज्ञा स्वतः ही उसे एक मुखिया, एक नेता की भूमिका में ला कर खड़ा कर देती है। 
प्रधानाध्यापक न सिर्फ शिक्षकों का मुखिया होता है बल्कि वह पूरे शिक्षण संस्थान का नेता होता है। विद्यालय 
से सम्बन्धित प्रत्येक गतिविधि चाहे वह शिक्षण से सम्बन्धित हो या अन्य किसी भी प्रकार की पाठ्य-सहगामी 
गतिविधि हो का नेतृत्व करना प्रधानाध्यापक का कर्तव्य होता है। यह उसकी कार्य-कुशलता एवं योग्यता पर 
निर्भर करता है कि वह अपने नेतृत्व में विद्यालय का संचालन कितनी कुशलता के साथ कर सकता है, तथा 
विद्यालय के उद्देश्यों को कितनी सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाता है। 


संगठन में प्रधानाध्यापक की भूमिका:- 


प्रधानाध्यापक की भूमिका में विद्यालय संगठन का कार्य भी सम्मिलित किया जाता है। 
संगठन के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक के कार्यों को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है- 
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० प्रधानाध्यापक को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि विद्यालय के स्थूल तथा मानव 
संसाधनों को संयुक्त रूप से इस प्रकार उपयोग में लाया जाये कि संस्थान का श्रेष्ठटम विकास 
हो सके। 


७ सभी कर्मचारियों तथा शिक्षकों के मध्य उचित सामन्जस्य तथा सम्प्रेषण स्थापित कर मानव 
संसाधन का उपयुक्त प्रयोग सुनिश्चित करना भी प्रधानाध्यापक का कार्य होता है। 


० प्रधानाध्यापक उचित मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन प्रदान कर प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता के 
अनुसार कार्य का विभाजन करता है, तथा उन्हें विद्यालय के संचालन में अपना श्रेष्ठ तम्‌ 
योगदान देने हेतु प्रेरित करता है। 


*» वह मानव एवं स्थूल संसाधनों का उत्कृष्ट संगठन कर कार्यकुशलता बढ़ाने तथा कार्य को 
और प्रभावी बनाने के लिये कार्यरत रहता है। 


० संस्थान के भीतर तथा बाहर, उचित प्रोत्साहन, प्रगाढ़ता तथा माधुर्य सुनिश्चित करना भी 
प्रधानाध्यापक का कर्तव्य होता है। 


० प्रधानाध्यापक को न सिर्फ अपने अधीनस्थों से कुशलतापूर्वक कार्य लेना होता है बल्कि यह 
भी सुनिश्चित करना होता है कि विद्यालय संगठन से वह प्रसन्‍न भी रहें ताकि किसी भी 
अप्रिय स्थिति या समस्या की सम्भावना उत्पन्न न हो सके। 


७० इन सभी बातों को ध्यान में रखकर वह सभी के कर्तव्यों को परिभाषित करता है तथा सभी 
के मध्य कार्य का विभाजन करता है। 


मानवीय सम्बन्धों की स्थापना में प्रधानाध्यापक की भूमिका:- 

प्रधानाध्यापक विद्यालय की सभी गतिविधियों की धुरी होता है। उसे विद्यालय से सम्बन्धित प्रत्येक वर्ग, 
चाहे वह कर्मचारी वर्ग हो, शिक्षक वर्ग हो, छात्र हों या प्रबन्धन या अभिभावक वर्ग के मध्य सामंजस्य बना 
कर रखना होता है। इस सन्दर्भ में प्रधानाध्यापक की भूमिका को निम्नलिखित रूप से वर्णित किया जा सकता 


है - 


* ठह वैसे तो शिक्षक वर्ग का मुखिया होता है परन्तु सभी शिक्षकों से अधीनस्थों की भांति 
नहीं अपितु मित्रों तथा सहयोगियों की भाँति व्यवहार करना होता है ताकि उन्हें उचित 
प्रोत्साहन मिले तथा शिक्षण के साथ-साथ संचालन के कार्य में वे लोग रूचि भी लें तथा 
अपना कत्र्तव्य भी समझें। सभी शिक्षकों को अपनी बात कहने, सुझाव या प्रस्ताव देने तथा 
अपनी समस्या व्यक्त करने की आजादी प्रधानाध्यापक द्वारा मिलती है तभी उसे इनका पूर्ण 
सहयोग प्राप्त होता है। 
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७ शिक्षक वर्ग के अतिरिक्त छात्रों से भी सम्पर्क तथा सम्बन्ध स्थापित करना प्रधानाध्यापक 


का कत्रतव्य होता है। इस कार्य के लिये वह कभी कक्षाओं में जाकर, या छात्र संघ के माध्यम 
से छात्रों से सम्पर्क स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त छात्रों को भी किसी समस्या के 
निवारण के लिये प्रधानाध्यापक से सम्पर्क स्थापित करने की आजादी दी जानी चाहिये। 


विद्यालय के सफल संचालन के लिये प्रधानाध्यापक को अभिभावक वर्ग के सहयोग की भी 
आवश्यकता होती है, जिसके लिये उनसे सम्पर्क स्थापित करना भी आवश्यक है। अतः उसे 
समय-समय पर अभिभावकों की मीटिंग की व्यवस्था करनी होती है, तथा समय पर या 
विशेष परिस्थितियों में निजी रूप से भी उनसे सम्पर्क रखने की आवश्यकता होती है। 


इसके अलावा प्रधानाध्यापक को शिक्षा बोर्ड तथा प्रबन्धन समिति से भी सम्पर्क बनाये 
रखना होता है। 


निर्देशन में प्रधानाध्यापक की भूमिका:- 


विद्यालय का मुख्य अधिकारी होने के नाते सभी शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को समय- 


समय पर उचित निर्देशन देना प्रधानाध्यापक का कार्य होता है जिसका उल्लेख उसके पर्यवेक्षण तथा संगठन के 
कार्यों में किया जा चुका है। शिक्षा के बदलते स्वरूप के साथ आज शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने का नाम 
नहीं रह गई है, अपितु यह शिक्षण-संस्थान का कत्र्तव्य बनता जा रहा है कि वह छात्रों को न केवल उच्च 
शिक्षा के लिये विषयों के चयन में सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करे बल्कि उनकी अभिरूचियों तथा योग्यता 
को समझकर उनके लिये उचित व्यवसाय का चयन करने में भी उनको सहायता प्रदान करे। इसके लिये 
विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। चूंकि यह विद्यालय का तथा शिक्षा का अंग है, 
प्रधानाध्यापक को ही इसके संचालन का भार उठाना होता है। अतः प्रधानाध्यापक के निर्देशन कार्यक्रम निर्वाह 
में प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं - 


निर्देशन कार्यक्रम हेतु उचित भवन, धन तथा समय की व्यवस्था करना। 

छात्रों तथा अभिभावकों को निर्देशन सेवाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना। 
विद्यालय के शिक्षकों को, निर्देशन का महत्व, समस्याएँ तथा उद्देश्यों को समझने में सहयोग 
प्रदान करना। 

विद्यालय में योग्य एवं कुशल निर्देशन कार्य-कर्ताओं की नियुक्ति, उनके मध्य कार्य का 
वितरण, उन्हें इस कार्य को सम्पन्न करने हेतु समय-समय पर उचित प्रशिक्षण प्रदान करने की 
व्यवस्था करना, विद्यालय में निर्देश-समिति का गठन करना। 
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० इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम का नेतृत्व, संचालन तथा कार्यक्रम की प्रभावशीलता का 
मूल्यांकन करना भी प्रधानाध्यापक की भूमिका में सम्मिलित होता है। 


मूल्यांकन कार्य में प्रधानाध्यापक की भूमिका :- 


मूल्यांकन, प्रशासन का एक अभिन्‍न अंग होता है। किसी भी संस्थान के प्रभावी रूप से कार्य 
करने को सुनिश्चित करने के लिये न केवल कुशल नियोजन, संगठन तथा निर्देशन की आवश्यकता होती है 
बल्कि उचित नियंत्रण की भी आवश्यकता होती है। संस्थान की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने तथा उसकी 
कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता को बनाये रखने के लिये मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक होता है। 


मूल्यांकन को भी अनेक स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है। शिक्षण स्तर पर छात्रों का 
मूल्यांकन तथा प्रशासनिक स्तर पर अन्य कर्मचारियों, शिक्षकों तथा विद्यालय में गठित अनेक समितियों का 
मूल्यांकन। शिक्षकों, कर्मचारियों तथा अन्य समितियों के मूल्यांकन के लिये प्रधानाध्यापक पर्यवेक्षण की 
सहायता लेता है, परन्तु छात्रों के शैक्षिक मूल्यांकन के लिये उसे विद्यालय में मासिक, अर्ध-वार्षिक तथा 
वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन तथा संचालन करना होता है। इसके अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व विकास का 
मूल्यांकन करने के लिये उसे समय-समय पर विद्यालय में अनेक प्रकार की पाठ्य-सहगामी गतिविधियों, 
प्रतियोगिताओं तथा कार्यशालाओं का भी आयोजन करना होता है। 


अनुशासन स्थापना में प्रधानाध्यापक की भूमिका:- 


यह तो हम सभी को ज्ञात है कि विद्यालय में उचित शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना प्रधानाध्यापक का 
कत्र्तव्य होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उचित अनुशासन की आवश्यकता होती है। विद्यालय में 
अनुशासित वातावरण बनाये रखने का कार्य भी प्रधानाध्यापक का ही होता है। इसके लिये वह कभी समझौते 
की तो कभी दण्डात्मक नीति अपनाता है। विद्यालय में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिये प्रधानाध्यापक को 
निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं - 


० विद्यालय में अनुशासन समिति का गठन, उसका संचालन तथा समय-समय पर उसके कार्य 
का मूल्यांकन करना। 


० छात्रों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों से निरन्तर सम्पर्क में रहकर उनकी समस्याओं का ज्ञान 
रखना तथा सम्भव समाधान खोजना ताकि सभी को जहाँ तक सम्भव हो संतुष्ट रखा जा 
सके। 


७ छात्र-संघ, शिक्षक-संघ तथा कर्मचारियों से सामन्‍जस्य बनाये रखना। 


० विद्यालय में अराजक तत्वों के उदय को रोकने के लिये निदानात्मक नीति का पालन करना। 
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७ किसी अप्रिय घटना के घटित होने पर स्थिति का उचित अवलोकन कर उचित कार्यवाही 
करना। 


० समय आने पर अनुशासनहीन तत्वों के विरूद्ध सख्त एवं दण्डात्मक कार्यवाही करना भी 
प्रधानाध्यापक का कर्तव्य होता है। 


निर्णय लेने में प्रधानाध्यापक की भूमिका:- 


प्रधानाध्यापक की भूमिका एक नेता की अथवा एक मुखिया की होती है। एक नेता होने के नाते यह उसका 
उत्तरदायित्व होता है कि वह विद्यालय को अपने नेतृत्व में श्रेष्ठता तथा प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करे। इसके 
लिये उसे समय-समय पर आवश्यकतानुसार उचित निर्णय लेने होते हैं। विद्यालय से सम्बन्धित सभी 
क्रियाकलापों चाहें वह शिक्षण सम्बन्धी हो या प्रशासन सम्बन्धी, के लिये प्रधानाध्यापक को छोटे-बड़े निर्णय 
लेने होते हैं। 


नियोजन के स्तर पर कक्षाओं का विभाजन, पाठ्यक्रम, पुस्तकों, शिक्षकों के मध्य कार्य का विभाजन 
आदि, इसके अतिरिक्त विद्यालय के क्रियाकलापों से सम्बन्धित सारिणी, कर्मचारियों का अवकाश, वेतन 
आदि छोटी-छोटी बातों पर प्रधानाध्यापक को निर्णय लेना होता है। 


संकट की स्थिति में, या किसी समस्या के उत्पन्न हो जाने पर प्रधानाध्यापक में निर्णय शक्ति का होना और 
भी आवश्यक हो जाता है। इसके लिये आवश्यक है कि वह सर्वप्रथम समस्या को समझे, उसके पश्चात उसके 
निवारण हेतु अनेक प्रकार के सुझावों पर विचार करे, स्थिति का अवलोकन कर जो उपाय सबसे उचित हो 
उसका प्रयोग कर शीघ्र समस्या का समाधान करे। 


निर्णय लेना, एक प्रशासक के रूप में प्रधानाध्यापक का एक महत्वपूर्ण कत्रतव्य होता है। विद्यालय की 
प्रतिष्ठा तथा विकास, छात्रों का भविष्य तथा उनका विकास सभी कुछ प्रधानाध्यापक की कुशल निर्णय क्षमता 
पर निर्भर करता है। 


आर्थिक प्रबन्धन में प्रधानाध्यापक की भूमिका:- 

किसी भी संस्थान के कुशल एवं सफल संचालन के लिये जितनी आवश्यकता कुशल प्रशासन की 
होती है उतनी ही आवश्यकता आर्थिक संसाधनों की भी होती है। वैसे तो विद्यालय के पास आय के अपने 
साधन होते हैं जैसे कि छात्रों की फीस, शिक्षा बोर्ड से प्राप्त अनुदान आदि परन्तु इस आय को उचित रूप से 
छात्रों की, शिक्षा की तथा विद्यालय की प्रगति तथा विकास में लगाना तथा इन आर्थिक संसाधनों का लेखा- 
जोखा रखना यह भी प्रधानाध्यापक के कत्र्तव्यों में से एक है। आर्थिक प्रबन्धन के लिये प्रधानाध्यापक को 
निम्न कार्यों की पूर्ति करनी होती है। 


० विद्यालय के कार्यों तथा गतिविधियों के संचालन में कोई रूकावट न आये इसके लिये 
प्रधानाध्यापक को विद्यालय की आय के साधन बनाने होते हैं। परन्तु अन्य संस्थाओं को 
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विद्यालय के लिये दान करने हेतु प्रेरित करना, विद्यालय की आवश्यकतानुसार बोर्ड से 
अनुदान की मांग करना, प्रबन्धन समिति को विद्यालय की आवश्यकता से अवगत करना; 
यह सब प्रधानाध्यापक के ही उत्तरदायित्व होते हैं। 


* आर्थिक संसाधनों को किस प्रकार उचित तथा उपयुक्त रूप से प्रयोग करना है ताकि उसका 
उपयोग विद्यालय के श्रेष्ठम हित के लिये किया जा सके इसका निर्णय भी प्रधानाध्यापक 
को ही करना होता है। इसके लिये प्रधानाध्यापक को एक कुशल आर्थिक नियोजक होना 
अत्यन्त आवश्यक है। 


० प्रधानाध्यापक को विद्यालय की आय तथा व्यय का अभिलेख भी रखना होता है। इसके 
अन्तर्गत विद्यालय की आय तथा किन-किन क्रियाओं में कितना व्यय हुआ इस सब का 
विवरण उसे रखना होता है। 

७ विद्यालय की अनेक समितियों तथा विभागों को दिया गया धन उचित रूप से प्रयोग किया 
जा रहा है, अथव नहीं इसका भी निरीक्षण प्रधानाध्यापक को करना होता है। 

७ समय-समय पर विद्यालय का आडिट करवाना भी उसी के कत्र्तव्यों के अन्तर्गत आता है 
तथा वह बोर्ड तथा प्रबन्धन समिति के प्रति जवाबदेह भी होता है। 

इन सभी कलत्र्तव्यों के उचित निर्वहन के लिये प्रधानाध्यापक को एक प्रभावी व्यक्तित्व का स्वामी 


होना चाहिये। आइये विद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन में प्रधानाध्यापक की जिन भूमिकाओं का वर्णन हम ऊपर 
की पंक्तियों में विस्तार से कर चुके हैं उन समस्त भूमिकाओं पर पुनः एक दृष्टि डाल लें। 


किसी भी विद्यालय के कुशल संचालन के लिये- 


() सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक को एक अच्छा शिक्षक होना चाहिये। एक अच्छा शिक्षक ही उचित शिक्षा के 
महत्व को तथा छात्र हित को भली-भाँति समझ सकता है। 


(2) उसे एक अच्छा तथा कुशल नेता होना चाहिये। विद्यालय की सफलता तथा प्रगति पूरी तरह से 
प्रधानाध्यापक के कुशल नेतृत्व पर निर्भर करती है। 


(3) प्रधानाध्यापक को एक उच्च योग्यताओं वाला व्यक्ति होना चाहिय। उसकी सूझ-बूझ, शिक्षा-सम्बन्धी 
योग्यता, विचार, उत्साह तथा व्यक्तित्व ही विद्यालय की पहचान होती है। 


(4) प्रधानाध्यापक को एक कुशल मार्गदर्शक भी होना चाहिये। उसके कुशल मार्गदर्शन पर ही विद्यालय की 
प्रगति निर्भर है। 


(5) प्रधानाध्यापक के पास अपने कार्यो: तथा कत्र्तव्यों को कुशलता से पूर्ण करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण 
भी होना चाहिये। 
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(6) प्रधानाध्यापक एक उच्च कोटि का विद्वान होना चाहिए। जो अपनी विद्वता तथा ज्ञान के माध्यम से 
विद्यालय का श्रेष्ठतम्‌ संचालन करता है, तथा कुशल प्रशासन करता है। 


(7) प्रधानाध्यापक के पास एक सुदृढ़ तथा प्रगतिशील शिक्षा दर्शन भी होना चाहिये ताकि वह विद्यालय में 
श्रेष्ठ शिक्षा छात्रों के लिये उपलब्ध करवा सके। 


6.3.2 विद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन में शिक्षक की भूमिका 


वैसे तो यह सभी जानते हैं कि प्रधानाध्यापक का कार्य विद्यालय में सबसे मुख्य होता है। वह 
विद्यालय का मुखिया, नेता तथा प्रशासक होता है। परन्तु जैसे कि कहा जाता है कि अकेला चना भाढ़ नहीं 
फोड़ सकता उसी प्रकार प्रधानाध्यापक अकेला पूरे विद्यालय का कार्यभार नहीं सम्भाल सकता, उसे हर कार्य 
में विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सहायता लेनी पड़ती है। जिस प्रकार प्रधानाध्यापक शिक्षण तथा 
प्रशासनिक कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी प्रधानाध्यापक के आधीन रहकर विद्यालय 
के प्रशासन में अपना योगदान देता है। विद्यालय के प्रति उसकी भी जवाबदेही होती है, तथा उसे भी अपने 
कत्र्तव्यों तथा अपनी भूमिका निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करना होता है। विद्यालय के प्रशासन तथा संचालन में 
शिक्षक की भूमिका को निम्नलिखित रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है। 
गुरू ज्ञान का मूल है, और गुणों की खान। 
शीश दिये जो गुरू मिले, तो भी सस्ता जानि। 


शिक्षक क्या है:-शिक्षक वह व्यक्ति है जो अपने शिक्षण कार्य के द्वारा छात्र के व्यवहार मे परिवर्तन 
का प्रयास करता है। वह छात्र को पशुत्व से मनुष्यता की ओर और मनुष्यता से देवत्व की ओर ले जाता है। 
साथ ही वह छात्र का सर्वागीर्ण विकास करता है। 

प्रबन्धक क्‍या है:-वह व्यक्ति जो अपने क्षेत्र या व्यवसाय को क्रमबद्ध रूप प्रदान करने के लिए 
योजनाओं का निर्माण कर व्यवस्था का प्रबन्ध करता है तथा सारी आवश्यकताओं की पूर्ती करते हुए संसाधनों 
का उचित प्रयोग करता है प्रबन्धक कहलाता है। 

एक आदर्श शिक्षक में कलाकार, अभिभावक, पथ प्रदर्शक, मित्र, मनोवैज्ञानिक तथा संस्कृति के 
प्रतिनिधि होने का गुण विद्यमान है। एक आदर्श शिक्षक के गुणों के लिए बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं। यहाँ 
पर समय तथा स्थानाभाव के कारण हम शिक्षक के केवल उन गुणों का संकेत मात्र करेंगे जिनके अभाव में 
शिक्षक, शिक्षक हो ही नहीं सकता। 


आदर्श शिक्षक के गुण:- 
अच्छे शिक्षक में निम्नलिखित गुण अनिवार्य रूप से होने चाहिए- 
दरदर्शिता। 
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विश्वसनीयता। 


अनुशासन की भावना। 
विषय का अच्छा ज्ञाता। 
मद भाषी। 

ब्ऊ 

निर्णय लेने की क्षमता। 
अच्छा नेता होना। 
समायोजन की भावना। 
आत्मविश्वासी। 


ऊपर की पंक्तियों में हम आदर्श शिक्षक के अनिवार्य गुणों की संक्षिप्त चर्चा कर चुके हैं किन्तु यहाँ पर हमारी 
चर्चा का विषय “शिक्षक एक प्रबन्धक एवं प्रशासक' के रूप में है अत: यहाँ पर हमें एक आदर्श प्रबन्धक एवं 
प्रशासक के गुणों की चर्चा कर लेना भी अनिवार्य प्रतीत होता है। नीचे की पंक्तियों में एक आदर्श प्रबन्धक एवं 
प्रशासक के अनिवार्य गुणों की ओर संकेत किया गया है। 


आदर्श प्रबन्धक एवं प्रशासक के गुण :-एक अच्छे प्रबन्धक एवं प्रशासक में निम्नलिखित गुण अनिवार्य 
रूप से होने चाहिए- 


एक अच्छा योजनाकार। 
मृदु भाषिता। 
शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। 
सहयोग की भावना। 
संसाधनों का उचित प्रयोग करने की क्षमता। 
दूर-दर्शिता। 
नेतृत्व की क्षमता। 


शिक्षक एवं प्रबन्धक को परिभाषित करते हुए हमने एक आदर्श शिक्षक, प्रबन्धक एवं प्रशासक के गुणों पर 
संक्षिप्त दृष्टिपात किया है। उपरोक्त चर्चा के पश्चात्‌ हमारे लिए विद्यालय के प्रबन्धन एवं प्रशासन से सम्बन्धित 
शिक्षक के कार्यों को स्पष्ट करना सरल हो जायेगा। 


प्रबन्धक एवं प्रशासक के रूप में शिक्षक के कार्य :- 


शिक्षा देना:- 
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शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है छात्रों को अपने विषय का ज्ञान प्रदान करना तथा उन्हें इस प्रकार की 
शिक्षा देना कि उनके पूरे व्यक्तित्व का विकास हो सके। 


संगठन करना:- 


शिक्षक को कक्षा के स्तर पर शिक्षा का संगठन सुनिश्चित करना होता है। कक्षा के छात्रों के लिये विषय के 
अनुसार पुस्तकों की व्यवस्था, शिक्षण गतिविधियों का संचालन, प्रतियोगिताओं का आयोजन, पाठ्य- 
सहगामी क्रियाओं का आयोजन तथा शिक्षण सामग्री की उचित व्यवस्था का ध्यान रखना होता है। इसके 
अतिरिक्त कक्षा में चल तथा अचल संसाधनों की पूरी व्यवस्था तथा उसकी देख-रेख शिक्षक का ही 
उत्तरदायित्व होता है। 


निरीक्षण करना :- 


शिक्षक को छात्रों के दैनिक शिक्षण कार्यों का निरीक्षण करना होता है। उनका दैनिक गृह कार्य, कक्षा का कार्य, 
प्रतिदिन की उपस्थिति तथा समय से विद्यालय में आवागमन इन सब बातों का ध्यान शिक्षक को ही रखना 
होता है। इसके अतिरिक्त छात्रों के लिये प्रयोगशालाओं का आयोजन करना तथा अन्य सांस्कृतिक तथा 
सामाजिक गतिविधियों का आयोजन कर छात्रों के व्यक्तित्व विकास का निरीक्षण करना भी शिक्षक का कार्य 
होता है। 


अनुशासन:- 


विद्यालय में अनुशासन बनाये रखना प्रत्येक शिक्षक का कत्र्तव्य होता है। इस कार्य में वह प्रधानाध्यापक को 
अपना पूरा सहयोग देता है तथा कक्षा में शिक्षण कार्य अनुशासित रूप से पूर्ण हो सके इस बात का पूरा ध्यान 
रखता है। 


मूल्यांकन तथा अभिलेख रखना:- 


छात्रों की शैक्षिक प्रगति तथा योग्यता का मूल्यांकन करना भी शिक्षक का कार्य होता है। इसके लिये वह 
समय-समय पर कक्षाओं में विभिन्‍न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करता है। 


परीक्षाओं के आयोजन तक ही शिक्षक का कार्य समाप्त नहीं होता है, उसे इस मूल्यांकन का नियमित 
अभिलेख भी रखना होता है। इस प्रकार उसको छात्रों के बारे में, उनकी रूचियों, भावगाओं और सफलताओं 
का काफी ज्ञान हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसे छात्रों की उपस्थिति का रजिस्टर, अन्य क्रियाओं सम्बन्धी 
रजिस्टर तथा छात्रों के प्रवेश लेने तथा छोड़ने का रजिस्टर भी शिक्षक को रखना होता है। 


मार्गदर्शन:- 


शिक्षक को छात्रों की बुद्धि तथा उनकी मानसिक योग्यता के आधार पर न केवल विद्यालय के पाठ्यक्रम को 
समझने अपितु भविष्य के लिये उपयुक्त विषय चुनने तथा अपने लिये भविष्य की योजनाएँ तैयार करने हेतु 
सहायता प्रदान करनी होती है। 
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शिक्षक मूल्यांकन के माध्यम से कक्षा के सभी छात्रों की बुद्धि तथा उनकी शारीरिक तथा मानसिक 
क्षमताओं का ज्ञान प्राप्त करता है। तत्पश्चात इसी ज्ञान का उपयोग कर मनोवैज्ञानिक विधियों की सहायता से 
वह छात्रों को पाठ्यक्रम को समझने के लिये अनेक गतिविधियों का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त वह 
छात्रों का मार्गदर्शन कर आगे की कक्षाओं के लिये विषय चुनने तथा भविष्य में उन्हें व्यवसाय चुनने में भी 
सहायता प्रदान करता है। 


आयोजन:- 
वैसे तो यह कार्य मुख्यतः प्रधानाध्यापक का होता है, परन्तु प्रधानाध्यापक अपनी सहायता हेतु इस कार्य का 


विभाजन शिक्षकों के मध्य कर उनका निरीक्षण करता है। आयोजन के अन्तर्गत शिक्षक के प्रमुख कार्य 
निम्नलिखित हैं- 


(।) अध्यापक को पाठ्यक्रम की ठीक ढंग से व्यवस्था करनी होती है। उसे पाठ्यक्रम को महीनों तथा हफ्तों में 
बाँटकर पढ़ाना होता है। 

(2) ससे श्रव्य-दृश्य साधनों और अध्यापन-विधियों के प्रयोग करने की व्यवस्था करनी होती है। उसे 
मनोवैज्ञानिक रूप से इन सब विधियों का प्रयोग शिक्षण कार्य में सभी छात्रों की मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता 
को ध्यान में रखकर करना होता है। 


(3) इसके अतिरिक्त उसे विद्यालय में आयोजित होने वाली पाठ्य-सहगामी क्रियाएँ तथा अन्य क्रियाओं तथा 
प्रतियोगिताओं में भी अपना योगदान देना होता है। 


इस प्रकार हमने देखा कि एक प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक सभी मिलकर विद्यालय के सफल संचालन तथा 
प्रशासन में अपना योगदान देते हैं तथा अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। प्रधानाध्यापक जहाँ विद्यालय का 
प्रतिनिधित्व करता है, सभी शिक्षक उसके अधीनस्थ रहकर अपना कार्य करते हैं। 


6.4 सारांश 

विद्या का घर “विद्यालय' एक संस्था है। किसी भी दूसरी संस्था की ही भाँति विद्यालय को भी संचालित करने 
के लिए प्रबन्धन एवं प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। 

जिस प्रकार एक पहिया अपनी धुरी एवं अरों के माध्यम से संचालित होता है ठीक उसी प्रकार एक विद्यालय 
का प्रबन्धन एवं प्रशासन प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के माध्यम से संचालित होता है। 


विद्यालय का प्रधानाध्यापक एक कुशल शिक्षक, सफल नियोजक एवं पर्यवेक्षक तथा सक्रिय नेता होता है। 
संगठन कार्य में प्रधानाध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसे अपने विद्यालय में मानवीय सम्बन्धों की 
स्थापना करनी होती है। विद्यार्थियों को निर्देशन देना होता है तथा अनुशासन स्थापना के लिए महत्वपूर्ण निर्णय 
लेने होते हैं। विद्यालय के आर्थिक प्रबन्धन में भी प्रधानाध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 
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यद्यपि प्रधानाध्यापक विद्यालय का मुखिया होता है तथापि शिक्षकों की सहायता के बिना एक विद्यालय का 


सफल प्रबन्धन एवं प्रशासन असम्भव कार्य है। अध्यापक विद्यार्थियों को शिक्षा देने के साथ-साथ विद्यालय के 
संगठन, निरीक्षण एवं अनुशासन स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थियों को निर्देशन देने, 
उनका मूल्यांकन करने, अभिलेखों का रख-रखाव करने तथा विभिन्‍न आयोजनों में शिक्षक की भूमिका 
महत्वपूर्ण होती है। 


6.5 निबन्धात्मक प्रश्न 

. विद्यालय के प्रबन्धन तथा प्रशासन में प्रधानाध्यापक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 

2. शिक्षक को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त किन-किन भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है। 
3. अनुशासन स्थापना में प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक की भूमिका का विश्शेषण कीजिए| 


4. कक्षा कक्ष प्रबन्धन में शिक्षक को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 
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इकाई 77 शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन के आयाम 





7. प्रस्तावना 

]7.2 उद्देश्य 

7.3 शैक्षिक नियोजन 

]7.4 शैक्षिक प्रबन्धन 

7.5 शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन के विविध आयाम 
]7.6 प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक प्रबन्धन एवं नियोजन 
]7.7 माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक प्रबन्धन एवं नियोजन 
]7.8 उच्च स्तर पर शैक्षिक प्रबन्धन एवं नियोजन 
]7.8 सारांश 


7. प्रस्तावना 


हमारे जीवन में प्रत्येक वह कार्य सफल व सुफल होता है जिसे हम नियोजित रूप से करते हैं। अब चाहे वह 
कार्य साधारण हो अथवा विशेष। शिक्षा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमारे जीवन का अधिकांश 
भाग शिक्षा प्राप्त करने में ही बीतता है। शिक्षा हमारे जीवन की दिशा एवं दशा भी निर्धारित करती है। अतः 
सफल जीवन के लिए शैक्षिक नियोजन अनिवार्य हो जाता है। 


उचित प्रबन्धन के अभाव में श्रेष्ठ नियोजन भी अर्थहीन हो जाता है। किसी भी कार्य की योजना बनाने के बाद 
योजना के अनुसार हमें विशेष प्रबन्ध करने होते हैं। यदि हमारी प्रबन्धन की प्रक्रिया उचित नहीं है तो नियोजन 
पर किये गए हमारे सारे प्रयास निष्फल होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी दूसरे क्षेत्र की तरह शिक्षा 
के क्षेत्र में भी नियोजन एवं प्रबन्धन की महती आवश्यकता है। 


आगे की पंक्तियों में हम शैक्षिक नियोजन एवं शैक्षिक प्रबन्धन के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। 


7. 2 उद्देश्य 
प्रस्तुत इकाई के अध्ययन करने के पश्चात्‌ 


०» हम ''शैक्षिक नियोजन”' शब्द से परिचित हो सकेंगे। 
* हम 'शैक्षिक प्रबन्धन” शब्द से परिचित हो सकेंगे। 
*» हम 'शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन” के विविध आयामो से परिचित हो सकेंगे। 
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७ हम प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर 'शैक्षिक प्रबन्धन एवं नियोजन” के विषय में जान सकेंगे। 
७» हम विविध स्तरों पर 'शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन” के महत्व से अवगत हो सकेंगे। 


०» हम आवश्यकतानुसार 'शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन' में सहभागिता कर सकेंगे। 
आगे की पंक्तियों में हम शैक्षिक नियोजन एवं शैक्षिक प्रबन्धन के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। 


7.3 शैक्षिक नियोजन:- 


'शैक्षिक नियोजन” वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की अनिवार्य शर्त है। शैक्षिक नियोजन को समझने से पूर्व हमें 
नियोजन शब्द का अर्थ समझना होगा। 


नियोजन का अर्थ:- 


नियोजन का साधारण अर्थ किसी कार्य की योजना बनाने से है। जब हम किसी कार्य को पूर्ण गम्भीरता से 
सम्पादित करना चाहते हैं तथा उससे श्रेष्ठ परिणामों की अपेक्षा रखते हैं तब हम इस बात की विधिवत व 
लिखित रूप में योजना बनाते हैं कि हम क्या कार्य करने जा रहे हैं? उक्त कार्य को करने के पीछे हमारे उद्देश्य 
क्या हैं? हम अपने अपेक्षित कार्य को किस प्रकार सम्पादित करेगे? उक्त कार्य सम्पादन के लिए हमें किस 
प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी? इन संसाधनों की व्यवस्था कहाँ से होगी? कार्य सम्पादन में किस 
प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं? इन बाधाओं का निवारण कैसे होगा? कार्य सम्पादन के कया परिणाम प्राप्त 
होंगे? कार्य सम्पादन के उपरान्त भविष्य में किस प्रकार की योजना की आवश्यकता होगी? आदि प्रश्नों के 
विस्तृत व लिखित उत्तर देने की प्रक्रिया को ही हम '”नियोजन”” इस नाम से सम्बोधित कर सकते हैं। 


शैक्षिक नियोजन का अर्थ 


जैसा कि हम ऊपर की पंक्तियों में जान चुके हैं कि किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिये विस्तृत कार्य योजना 
बनाने को नियोजन करना”” कहते हैं। यही कार्य जब हम शिक्षा के लिये करते हैं तब इसे ''शैक्षिक 
नियोजन” कहा जाता है। 


आइये इस बात को थोड़ा विस्तार से समझे। 


भारत सहित विश्व के प्रत्येक देश में शिक्षा व्यवस्था को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा है। आधुनिक समाज 
को हम तकनीकि रूप से जटिल समाज की संज्ञा दे सकते हैं। तकनीकि जटिलता का सही आकलन एक दुष्कर 
कार्य है। तथापि '?भविष्य की शैक्षिक आवश्यकताओं का सही-सही आकलन करके तदनुकूल संसाधनों की 
व्यवस्था करते हुए, उत्तम परिणाम प्राप्त करने की प्रत्याशा में लिखित एवं व्यवस्थित कार्य योजना को हम 
>शैक्षिक नियोजन” इस नाम से सम्बोधित कर सकते हैं।”” 
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सुप्रसिद्ध शिक्षाविद डा0 आर0पी0 भटनागर ने शैक्षिक नियोजन को परिभाषित करते हुए लिखा है- ''शैक्षिक 


नियोजन को अन्य प्रशासनिक कार्यों से अलग करना कठिन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग 
प्रशासक को नेता, विनिश्चयकर्ता, परिवर्तन अभिकत्रता आदि की भूमिका निभाते हुए करना पड़ता है।”! 
शैक्षिक नियोजन के चरण:- 

शैक्षिक नियोजन को और अधिक स्पष्ट करने के लिये हमें शैक्षिक 

नियोजन के विविध चरणों को जान लेना चाहिये। किसी भी राष्ट्र, राज्य अथवा संस्था में शैक्षिक नियोजन 
करने के लिये हमें निम्नाँकित चरणों का अनुगमन करना होता है। 

सूचनाओं का एकत्रीकरण:-किसी भी प्रकार का शैक्षिक नियोजन करने से पूर्व हमें सर्वप्रथम विविध प्रकार की 
सूचनाओं को एकत्र कर लेना चाहिये। इन सूचनाओं को हम शैक्षिक नियोजन करते समय उपयोग में ला सकते 
हैं। 

आवश्यकता का आकलन:-सूचना एकत्रीकरण के पश्चात्‌ हमें इस बात का आकलन करना चाहिए कि आखिर 
हमारी आवश्यकता क्या है। यह कार्य हम प्राप्त सूचनाओं को आधार बनाकर कर सकते हैं। वस्तुतः जब तक 
हम अपनी आवश्यकता को नहीं समझते है तब तक हमारे लिये नियोजन का कार्य कठिन होगा। आवश्यकता 
का आकलन हमें शैक्षिक नियोजन हेतु उपयुक्त आधार प्रदान करता है। 

उद्देश्यों का निर्धारण:-शैक्षिक नियोजन करने के लिये हमें प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नियोजन के उद्देश्यों का 
निर्धारण भली-भांति कर लेना चाहिये। उद्देश्य निर्धारण हम जितनी अच्छी प्रकार से कर लेंगे शैक्षिक नियोजन 
उतना ही उत्तम होगा। क्योंकि किसी भी कार्य का वास्तविक आधार उसका उद्देश्य ही होता है। 

सम्भावित समस्याऐं:-उद्देश्य निर्धारण के उपरान्त हमें यह जान लेना चाहिये कि हमारे मार्ग में कौन-कौन सी 
बाधाऐएं आ सकती हैं तथा हम उन बाधाओं का निवारण किस प्रकार कर सकते है। सम्भावित समस्याओं तथा 
उनके समाधान के विषय में जान लेने पर हमारा नियोजन का कार्य सफलता की सम्भावनाओं से भर जाता है। 
स्रोतों की उपलब्धि:-नियोजन कार्य के उपरोक्त चार चरण पूरे कर लेने के पश्चात्‌ हमारे लिये यह जानना 
आवश्यक हो जाता है कि उक्त कार्य योजना के लिये हमें कितने संसाधनों की आवश्यकता है। हमारे पास 
कितने संसाधन उपलब्ध हैं? तथा हमें बचे हुए संसाधनों की पूर्ति किस प्रकार करनी होगी? स्रोत अथवा 
संसाधन तीन प्रकार के हो सकते हैं- 

]. मानव संसाधन 

2. आर्थिक संसाधन 

3. भौतिक संसाधन 


कार्य योजना:-शैक्षिक नियोजन का यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर हमें अपने 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिये बहुत ही सावधानी पूर्वक विस्तृत कार्य योजना बनानी होती है। ध्यान रहे इस चरण में 
जरा सी असावधानी पूरे शैक्षिक नियोजन को पथ भ्रष्ट कर सकती है। अतः हमें पूरी सावधानी एवं तत्परता के 
साथ शैक्षिक नियोजन की कार्य योजना का निर्माण करना चाहिये। 
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प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन:-शैक्षिक नियोजन के लिये जितना महत्वपूर्ण चरण कार्य योजना बनाना है उससे कहीं 
अधिक महत्वपूर्ण उक्त योजना का विधिवत प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन करना है। क्रियान्वयन के समय की गई 
त्रुटि पूरी योजना को अस्त-व्यस्त कर सकती है। अतः हमें शैक्षिक नियोजन के इस चरण में समस्त सहभागियों 
को सचेत रखना चाहिये। प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन को शैक्षिक नियोजन की आत्मा भी कहा जा सकता है। 


पुनरीक्षण/मूल्यांकन:-शैक्षिक नियोजन प्रक्रिया का यह अन्तिम चरण है। इस चरण में हम प्रक्रिया के समस्त 
चरणों का समय-समय पर पुनरीक्षण करते रहते हैं और बदली हुई परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन 
भी करते हैं। 


7.4 शैक्षिक प्रबन्धन:- 


प्रायः प्रबन्धन शब्द को अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य का विषय माना जाता है। किन्तु यह धारणा भ्रामक है। 
वस्तुतः प्रबन्धन जीवन के प्रत्येक चरण एवं प्रत्येक क्षेत्र का आवश्यक तत्व है। जीवन के जिस क्षेत्र में हम 
प्रबन्धन की बात करते हैं प्रबन्धन उसी क्षेत्र का विषय हो जाता है जैसे वित्त प्रबन्धन, समय प्रबन्धन, संसाधन 
प्रबन्धन, शैक्षिक प्रबन्धन आदि। 


प्रबन्धन का अर्थ:- 


“जेम्स लुण्डे”” ने प्रबन्धन को परिभाषित करते हुए लिखा है “* प्रबन्धन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के 
लिये प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियन्त्रित करने की कला है।”! 


द्चा4ए070०7/ ॥8 ज़लं)4॥फछ का का एण शि]क्रावाए, एाएशारया9, (07वकाभा९2, १४०ए४7॥8, 


॥6 98 0 €रिणिा8 णएि .ाश ?एल80णा5 40 76976 3 59९९०)ीि० 00]००ए८. 


प्रबन्धन की उक्त परिभाषा तथा अन्य विद्वानों के विचारों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ हम जान जाते हैं कि 
प्रबन्धन एक ऐसी कला है जिसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का पालन करते हुए व्यक्तियों से कार्य लिया जाता है। 
कार्य लेने की इस प्रक्रिया में नियोजन, संगठन, प्रशासन, निर्देशन एवं नियन्त्रण सम्मिलित हैं। प्रबन्धन की 
प्रक्रिया में प्रबन्धक को मानवीय, भौतिक एवं आर्थिक संसाधनों का प्रबन्धन करना होता है। 


शैक्षिक प्रबन्धन का अर्थ:- 
शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति के सन्दर्भ में यह प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन पर्यन्त चलती है 
तथा राष्ट्र एवं समाज के सन्दर्भ में यह प्रक्रिया राष्ट्र एवं समाज के जीवन पर्यन्त चलती है। जीवन पर्यन्त चलने 


वाली इस प्रक्रिया की व्यवस्था करने हेतु प्रशासक के रूप में निर्णय लेने वाले एक व्यक्ति अथवा संस्था की 
आवश्यकता होती है। 


शिक्षा से सम्बन्धित विविध प्रकार के कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय लेना, उन निर्णयों को लागू करना तथा निर्णय 
से प्राप्त परिणाम की जिम्मेदारी लेना शैक्षिक प्रबन्धन कहलाता है। एक अच्छे शैक्षिक प्रबन्धन के अन्तर्गत हम 
उपलब्ध न्यूनतम संसाधनों के उपयुक्ततम उपयोग के द्वारा अधिकतम श्रेष्ठ परिणामों को प्राप्त करने का प्रयास 
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करते हैं। शैक्षिक प्रबन्धन की इस प्रक्रिया में मानव रूपी संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ विकास करने का प्रयास किया 
जाता है। 


शैक्षिक प्रबन्धन मूल रूप से एक उद्देश्यपूर्ण व्यावहारिक क्रिया है। इस क्रिया में हम उपलब्ध संसाधनों का 
सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करके मानव को समाज की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का प्रयास करते 
हैं 

शैक्षिक प्रबन्धन के घटक :- 


“शैक्षिक प्रबन्धन”” शैक्षिक नियोजन की अपेक्षा जटिल प्रक्रिया है। वास्तव में 'शैक्षिक नियोजन” 'शैक्षिक 
प्रबन्धन” का एक घटक है। “शैक्षिक प्रबन्धन! एक कार्य न होकर विविध कार्यों का जटिल समूह है। इसीलिए 
इसमें एक प्रबन्धक न होकर प्रबन्धन कार्य की समग्र व्यवस्था के लिये प्रबन्धकों का एक समूह सम्मिलित रूप 
से अपने कार्यों का निष्पादन करता है। शैक्षिक प्रबन्धन के विविध घटक निम्नांकित हैं - 


शैक्षिक नियोजन:- 


'शैक्षिक नियोजन' "शैक्षिक प्रबन्धन! का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है यह शैक्षिक प्रबन्धन का प्रथम 
चरण भी है। शैक्षिक नियोजन के बिना शैक्षिक प्रबन्धन का कार्य आरम्भ ही नहीं किया जा सकता। 


शैक्षिक प्रबन्धन के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक शैक्षिक नियोजन पर हम पीछे के पृष्ठों में पर्याप्त चर्चा कर 
चुके हैं। अतः यहां इस विषय पर अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है। 


शैक्षिक संगठन:- 


शैक्षिक संगठन शैक्षिक प्रबन्धन का द्वितीय चरण है। “संगठन” शब्द को परिभाषित करते हुए इसे हम 
“व्यवस्थित ढांचा” कहकर सम्बोधित कर सकते हैं। संगठन के द्वारा हम व्यवस्था को विभाजित और 
व्यवस्थित कर सकते हैं। “लूथर गुलिक' संगठन को परिभाषित करते हुए लिखते हैं - 


संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है, जिसके द्वारा किसी औपचारिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कार्यों को 
विभाजित तथा निर्धारित किया जाता है और उनका समन्वय किया जाता है। 


शैक्षिक नियोजन को कार्यरूप में परिणित कर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये एक संगठन की आवश्यकता 
होती है जिसे हम शैक्षिक संगठन कहते हैं। यद्यपि भारत का शैक्षिक संगठन बहुत पुराना है तथापि अपनी 
परिवर्तनशील प्रकृति के कारण यह आज भी नवीन है। 


शैक्षिक संगठन औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। औपचारिक संगठन 
व्यवस्थित होता है तथा सत्ता द्वारा गठित एवं मान्यता प्राप्त होता है। इसमें प्रत्येक स्तर पर अधिकार एवं 
उत्तरदायित्व स्पष्टतः परिभाषित होते हैं। मंत्रालय एवं सचिवालय द्वारा लिये गए निर्णयों के अनुपालन के लिये 
नीचे के स्तर पर अधिकारी एवं कार्यकत्र्ता उत्तरदायी होते हैं। अनौपचारिक शैक्षिक संगठन का आधार 
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व्यक्तिगत एवं सामाजिक सम्बन्ध होते हैं। ये सम्बन्ध किसी भी प्रकार के नियमों से बंधे हुए नहीं होते। इस पर 


भी परस्पर अन्योन्याश्रित होने के कारण अनौपचारिक शैक्षिक संगठन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण 
भूमिका का निर्वहन करता है। अनौपचारिक संगठन अनेक प्रकार से औपचारिक शैक्षिक संगठन के कार्यों को 
सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके लिये प्रायः अनौपचारिक सम्बन्धों में जुड़े हुए व्यक्ति बिना किसी 
फल की प्रत्यांशा में अपना कार्यभार बढ़ाकर औपचारिक शैक्षिक संगठन की कार्यप्रणाली को सरल बना देते 


हैं। 


शैक्षिक प्रशासन:- 

अपने शाब्दिक अर्थों में शैक्षिक प्रशासन वह व्यवस्था है जिसमें शिक्षा व्यवस्था का सुचारू संचालन किया 
जाता है। शैक्षिक प्रशासन को शिक्षा पर शासकीय नियन्त्रण के रूप में भी देखा जा सकता है। शिक्षा प्रशासन 
का सम्बन्ध शैक्षिक नीति, शैक्षिक नियोजन, शैक्षिक निर्देशन आदि से होता है। शैक्षिक प्रशासन को हम 
“वाहय प्रशासन' एवं “आन्तरिक प्रशासन' दो भागों में बांट सकते हैं। वाहय प्रशासन के अन्तर्गत शैक्षिक 
नियन्त्रण यथा नियम, नीति, निर्देश आदि एवं आन्तरिक प्रशासन के अन्तर्गत आन्तरिक व्यवस्था से सम्बन्धित 
निर्णयों को रखा जा सकता है। शिक्षाविद्‌ रामबाबू्‌ गुप्त के अनुसार- 

“शैक्षिक प्रशासन का तात्पर्य शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने वाली उस व्यवस्था से है जिसके 
अन्तर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले व्यक्तियों, विचारों एवं प्रयासों में सामंजस्य या सम्बन्ध 
स्थापित किया जाता है और भौतिक तत्व एवं शिक्षा सम्बन्धी अन्य साधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाता 
है कि छात्रों में मानवीय गुणों का विकास प्रभावशाली ढंग से हो।'' 


इनसाइक्लोपीडिया आफ एजुकेशन रिसर्च के अनुसार - 


“शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यकर्ताओं के प्रयासों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है 
तथा उपयुक्त सामग्री का मानवीय गुणों का विकास प्रभावशाली ढंग से करने के लिये प्रयोग में लाया जाता 


हैः 


+9प्रट्काणा4॥] 44ग!)याश।[बाणा 5 ॥6 /00655 ए गाह्शाधााए 6 ढरीणिा$ ए #0श80०7व7 ॥70 ० 
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शैक्षिक निर्देशन:- 

शैक्षिक निर्देशन भी शैक्षिक प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण घटक है। शैक्षिक प्रबन्धन के प्रत्येक क्षेत्र से सम्बन्धित 
समस्याओं के समाधान में शैक्षिक निर्देशन सहायक है। शैक्षिक प्रबन्धन के अन्तर्गत सेवाएँ सततू रूप से 
चलती रहती हैं। ये सेवायें अधिकारी स्तर से न केवल प्राचार्य/प्रधानाचार्य स्तर तक, अपितु शिक्षकों के स्तर 
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तक सर्वत्र व्याप्त हैं। अपने पाठ्यक्रम में अन्यत्र शैक्षिक निर्देशन के विषय में आप विस्तार से अध्ययन कर चुके 
हैं। अतः यहाँ इतना संकेत पर्याप्त है। 
शैक्षिक नियन्त्रण:- 


शैक्षिक प्रबन्धन का यह अन्तिम घटक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय 
निकाय, प्रबन्धतन्त्र व समाज मिलकर शैक्षिक नियन्त्रण का कार्य करते हैं। शैक्षिक नियोजन व “शैक्षिक 
नियन्त्रण! शैक्षिक प्रबन्धन! के दो सिरे हैं। इनके द्वारा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित व सन्तुलित किया 
जाता है। सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को अनुशासित करने का कार्य “शैक्षिक नियन्त्रण” के माध्यम से ही किया 
जाता है। इस कार्य को करने में लिए शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा निदेशालय व शिक्षा सचिवालय का सदैव ही 
सक्रिय एवं जागरूक रहना अनिवार्य है। केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा पारित अनेक अधिनियम भी शैक्षिक 
नियन्त्रण का कार्य करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में समय-समय पर किये जाने वाले अनुसन्धान कार्य भी शैक्षिक 
नियन्त्रण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। शिक्षा संस्थानों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय- 
समय पर अध्यापकों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण भी “शैक्षिक नियन्त्रण” में सहायक होता है। इसी प्रकार 
केन्द्र व राज्य सरकार के आनुषांगिक संगठन आर्थिक अनुदान के माध्यम से “शैक्षिक नियन्त्रण” का कार्य करते 
हैं। शैक्षिक नियन्त्रण के द्वारा कार्य संचालन में आने वाली कठिनाइयों, अपव्यय तथा असन्तुलन को दूर किया 
जाता है समय-समय पर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा गठित विभिन्‍न आयोग भी “शैक्षिक नियोजन” एवं 
शैक्षिक नियन्त्रण” के गुरूतर दायित्व को भली-भाँति संपन्न करते हैं। 


7.5 शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन के आयाम 
विभिनन विद्वानों ने शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन के आयाम निम्नवत्‌ निर्धारित किये हैं। 


अन्त: शैक्षिक विस्तार आयाम:- 


इस आयाम के अन्तर्गत हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी एक लक्ष्य विशेष को 
पाने के लिये कितनी मात्रा में व्यवस्था की आवश्यकता है। इस अनुमान के आधार पर हम भविष्य की 
आवश्यकता का आकलन करते हैं। तत्पश्चात्‌ लक्ष्य विशेष की प्राप्ति हेतु समुचित नियोजन एवं प्रबन्धन करते 
हैं। यद्यपि नियोजन एवं प्रबन्धन का यह आयाम बहुत सरल एवं स्पष्ट है तथापि इसकी अनेक सीमाएंँ भी हैं। 
जैसे यह आयाम सम्पूर्ण शैक्षिक व्यवस्था पर कार्य न करके किसी एक लक्ष्य का आकलन करता है। इस प्रकार 
सम्पूर्ण शैक्षिक व्यवस्था के लिये यह एक लम्बी और उबाऊ प्रक्रिया में बदल जाता है। दूसरे यह आयाम 
केवल भौतिक एवं मानव संसाधनों के परिकलन व आवश्यकता के आकलन का कार्य करता है। मानव 
संसाधनों की सामश्र्य एवं योग्यता में वृद्धि के मूल्यांकन का कोई पैमाना इस आयाम में उपलब्ध नहीं है। 


जनांकिकीय प्रक्षेपण आयाम :- 
यह उपागम भावी शैक्षिक नियोजन एवं शैक्षिक प्रबन्धन के लिये जनसंख्या का अनुमान लगाने में सहायता का 
कार्य करता है। उदाहरणार्थ यह आयाम इस बात का अनुमान लगाता है कि भविष्य में एक निश्चित समय के 
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बाद एक निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या की स्थिति क्या होगी? उस जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताऐं क्या-क्या 
होंगी? तथा उनकी आवश्यकता पूर्ती के लिये कितने अध्यापकों की आवश्यकता होगी? 
स्कूल मैपिंग :- 
शैक्षिक नियोजन एवं शैक्षिक प्रबन्धन का यह आयाम जनांकिकीय प्रक्षेपण आयाम का उन्‍नत रूप है। इस 
आयाम में पूर्वोक्त आयाम के अतिरिक्त विद्यालयों की भौगोलिक एवं सामाजिक स्थिति का भी आकलन 
किया जाता है। इस आयाम में यह प्रयास किया जाता है कि ।. विद्यालय ऐसे स्थान पर स्थित हो जहाँ 
अधिकतम जनसंख्या उनसे लाभान्वित हो सके। 2. विद्यालय ऐसे स्थान पर स्थित हो जहाँ परिवहन के 
अधिकतम साधन सहज ही उपलब्ध हों। 3. विद्यालय का सामाजिक वातावरण राष्ट्र की आवश्यकताओं के 
अनुकूल हो। 
मानव संसाधन विकास आयाम:- 
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यह आयाम मानव संसाधन के विकास को अपना मुख्य लक्ष्य बनाता है। किसी भी 
समाज अथवा राष्ट्र का भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक अथवा चारित्रिक विकास उस 
समाज अथगवा राष्ट्र के मानव संसाधन का समुचित विकास करने पर निर्भर करता है। शैक्षिक नियोजन एवं 
शैक्षिक प्रबन्धक का यह आयाम अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। मानव संसाधन विकास 
उपागम के अन्तर्गत इस बात का आकलन किया जाता है कि राज्य के किस क्षेत्र में किस प्रकार के मानव 
संसाधन की कितनी मात्रा में आवश्यकता है। उदाहरणार्थ यह आयाम आकलन कराता है कि चिकित्सा के क्षेत्र 
में भविष्य की आवश्यकताएऐं क्यो होंगी तथा उसके लिये हमें किस-किस प्रकार के कितने चिकित्सक चाहिये। 
इसी प्रकार इंजीनियर, प्रबन्धक, व्यवसायी, शिक्षक, प्रशासक आदि की आवश्यकताओं का आकलन किया 
जाता है। तत्पश्चात्‌ इस आयाम में शैक्षिक नियोजन के अन्तर्गत उपरोक्त मानव संसाधनों का विकास किस 
प्रकार से किया जाऐगा। किस-किस प्रशिक्षण के लिये कितने प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी; कहाँ कितने 
नए प्रशिक्षण संस्थान खोलने होंगे तथा कितने पुराने प्रशिक्षण संस्थानों का उन्‍नतिकरण करना होगा आदि 
बातों का नियोजन किया जाता है इसी प्रकार उत्तम नियोजन में लगने वाला समय संसाधनों की व्यवस्था तथा 
आर्थिक आवश्यकताओं का आकलन तथा पूर्ति की व्यवस्था भी नियोजन आयाम के अन्र्तगत कर ली जाती 
है तत्पश्चात' मानव संसाधन विकास का प्रबन्धन आयाम” अपने कार्य को आरम्भ करता है तथा नियोजन को 
लागू करने से लेकर उसके प्रशासन, निर्देशन एवं उस पर नियन्त्रण करने तक की प्रक्रिया प्रबन्धन के आयाम के 
अन्तर्गत संपन्न की जाती है पुनश्च नियोजन एवं प्रबन्धन का यह आयाम अति महत्वपूर्ण आयाम है। 
सामाजिक माँग आयाम:- 
शैक्षिक नियोजन एवं शैक्षिक प्रबन्धन का यह उपागम मानव संसाधन विकास उपागम से भिन्‍न है। जहाँ एक 
ओर मानव संसाधन विकास उपागम में मानव संसाधन की प्रत्येक क्षेत्र में अपेक्षित माँग के अनुकूल नियोजन 
एवं प्रबन्धन पर बल दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक मांग उपागम में शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन 
का वास्तविक माँग से कोई सरोकार नहीं होता। 

इस उपागम में केवल इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष की वर्तमान समय में 
समाज कितनी माँग कर रहा है। स्वतन्त्रता से पूर्व एवं स्वतन्त्रता के संक्रमण काल में भारतीय समाज शैक्षिक 
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संपन्‍नता के प्रति जागरूक नहीं था। किन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारत में शैक्षिक माँग बढी है। इस उपागम के 
अन्तर्गत क्षेत्र विशेष में शैक्षिक जागरूकता अथवा सामाजिक माँग को आधार बनाते हुए शैक्षिक नियोजन एवं 
प्रबन्धन किया जाता है। सामाजिक माँग उपागम का वास्तविक माँग से कोई सम्बन्ध न होकर सामाजिक माँग 
से सीधा सम्बन्ध होता है जैसे वर्तमान समय में माँग और पूर्ती की चिन्ता किये बिना प्रत्येक अभिभावक अपने 
पाल्य को इंजीनियर अथवा डा:?क्टर बनाना चाहता है। यही कारण है कि इन दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगारी बड़ी 
तेजी से फैलती जा रही है। इस उपागम के कारण मानव विकास के अनेक क्षेत्र उपेक्षित भी रह जाते हैं। 


प्राप्ति दर अथवा विनियोग आयाम:- 

शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन का यह आयाम अपने नाम के अनुकूल शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय 
को विनिवेश मानता है तथा उससे प्रतिलाभ की अपेक्षा करता है। इस आयाम के अनुसार शैक्षिक तन्‍्त्र देश के 
अर्थतन्त्र को समृद्ध करने हेतु श्रेष्ठ मानव संसाधन तैयार करता है तथा अर्थतन्त्र इस मानव संसाधन का उपयोग 
करके राष्ट्र को समृद्ध बनाता है। इस आयाम के अनुसार शिक्षा” राष्ट्र का सामाजिक दायित्व न होकर राष्ट्र 
की समृद्धि का सशक्त साधन है। अतः इसे गौण विषयों में न रखकर सरकार के सबसे प्रमुख कर्तव्यों में रखना 
चाहिये। 

यद्यपि शैक्षिक नियोजन एवं शैक्षिक प्रबन्धन का यह आयाम एक महत्वपूर्ण आयाम है तथापि 
शिक्षित बेरोजगारी की दशा में यह आयाम असफल हो जाता है। भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थितियों में इस 
असफलता को स्पष्ट देखा जा सकता है। 0-20 लाख रूपया खर्च करने के बाद इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा 
प्राप्त करके विद्यार्थी 2-3 लाख रूपये प्रति वर्ष की दर से यदि आय प्राप्त करते हैं तो यह धन लागत पर मिलने 
वाले ब्याज से भी कम है किन्तु वर्तमान समय में राष्ट्र के प्रत्येक कोने में शिक्षित व्यक्तियों की यह दशा देखी 
जा सकती है। यह आयाम शैक्षिक निवेश में प्राप्ति दर के अनुकूल परिवर्तन का समर्थन करता है जो महत्वपूर्ण 
होते हुए भी भारत जैसे देश में सम्भव नहीं है। 


सामाजिक न्याय आयाम:- 


इस आयाम को हम सामाजिक विकास आयाम के नाम से भी सम्बोधित कर सकते हैं। इस आयाम में 
समग्र समाज के विकास के लिये शैक्षिक नियोजन एवं शैक्षिक प्रबन्धन किया जाता है। यह आयाम इस बात 
का ध्यान रखता है कि समाज के किसी वर्ग विशेष के साथ अन्याय न हो। भारतवर्ष में महिला तथा समाज के 
अन्य वर्गों का शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के प्रवेश व नियुक्ति के लिए आरक्षण इसी आयाम के अन्तर्गत 
प्रदान किया जाता है। इस आयाम के अन्तर्गत शिक्षा और समाज परस्पर अन्योन्याश्रित हो जाते हैं अर्थात 
सामाजिक विकास शैक्षिक विकास का कार्य करता है तथा शिक्षा समाज को विकसित करने में योगदान देती 
है। जैसे सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य सामाजिक न्याय है इसी सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के 
लिये “शैक्षिक नियोजन' एवं प्रबन्धन करते समय एक निश्चित आयु वर्ग के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 
का प्रावधान किया गया। मध्याहन भोजन तथा शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली इस प्रकार की अन्य अनेक 
महत्वपूर्ण योजनाएँ सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलाई जा रही है। 
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7.6 प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन के आयाम 


पीछे के पृष्ठों में हमने शैक्षिक नियोजन एवं शैक्षिक प्रबन्धन के जिन आयामों का वर्णन किया है उनमें से कोई 
भी आयाम स्वयं में पूर्ण नहीं है। इतना ही नहीं हम निश्चित रूप से शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन के आयामों की 
संख्या भी निर्धारित नहीं कर सकते। पूर्व वर्णित आयामों के अतिरिक्त अन्य आयाम भी हो सकते हैं। अथवा 
एक से अधिक आयामों का सम्मिश्रण भी किया जा सकता है। 


आगे के पृष्ठों में हम भारत में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन के आयामों 
की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। 


एक ओर भारतीय शिक्षा व्यवस्था विभिन्‍न आक्रमणकारियों के लिये प्रयोगशाला बनी रही तो दूसरी ओर यही 
व्यवस्था उनके स्वार्थों की पूर्ती का साधन। हिन्दू राजाओं से लेकर अंग्रेज सरकार तक किसी ने भी भारतीय 
शिक्षा व्यवस्था की वास्तव में चिन्ता नहीं की; फलस्वरूप भारत में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था भी दयनीय 
स्थिति में बनी रही। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में प्राथमिक शिक्षा की भावी 
योजना बनाते हुए “सामाजिक न्याय आयाम” के अन्तर्गत 0 वर्षों में [4 वर्ष तक के बालकों के लिये 
निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव किया तथा इसके लिये विभिन्‍न मदों से धन आवंटन की योजना भी 
बनायी। उक्त कार्य का प्रबन्धन करने के लिए 957 में अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्‌ तथा 96] 
में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ का गठन किया गया। प्राथमिक शिक्षा की योजना एवं 
प्रबन्धन को समय-समय पर अवलोकित व संशोधित करने की दृष्टि से ।964 में शिक्षा आयोग का गठन तथा 
968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रस्तुत किया गया। 


संविधान बनने के बाद 36 वर्षों तक निरन्तर डगमगाते कदमों से चलते हुए भारत सरकार अपने पूर्व 
निर्धारित लक्ष्यों से बहुत दूर बनी रही। अतः योजना एवं प्रबन्धन के समस्त कार्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
986 के द्वारा परिवर्तित कर दिया गया। उक्त नीति के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा हेतु ।987-88 से “आपरेशन 
ब्लैक बोर्ड'” नामक अभियान आरम्भ किया गया जो प्राथमिक विद्यालयों में मानवीय व भौतिक संसाधनों की 
पूर्ति करने वाला था। 994 में क्च्म्क्‌ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया गया। यह कार्यक्रम आरम्भ 
में केवल 7 राज्यों में चलाया गया था तथा यह धीरे-धीरे भारत के अनेक अन्य राज्यों में भी चलाया जाने 
लगा। बच्चों के लिए विद्यालयों में पुष्ठाहार की योजना लागू करने के बाद भी भारत सरकार आज तक 
“सामाजिक न्याय” के इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। 


भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले तथा महात्मा की उपाधि से विभूषित शिक्षाविद्‌ मोहनदास करमचन्द गाँधी 
ने अपने दीर्घकालिक अनुभव एवं अनेक प्रयोगों के पश्चात्‌ स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व ही “वर्धा शिक्षा योजना”! 
के नाम से ख्यात बुनियादी शिक्षा की योजना भारतवर्ष को प्रदान कर दी थी। किन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि 
प्राथमिक शिक्षा के लिये अगणित योजनाएं बनाकर उनमें बार-बार संशोधन करके तथा अपार धन व्यय करके 
भी आज तक हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सके हैं। वस्तुत: केवल योजना बनाने अथवा धन व्यय कर देने मात्र 


उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 24] 


शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन १७०) 202 


से ही कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपितु इसके लिये धुन का पक्का होना, लक्ष्य की ओर ईमानदारी 
से कदम बढ़ाना, समर्पण की भावना होना तथा समुचित रीति से धन का व्यय करना अनिवार्य है। 


7.7 माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन के आयाम 


स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा हेतु नियोजन का कार्य करने के लिये 948 में “तारा चन्द्र समिति! का 
गठन किया गया। ताराचन्द समिति ने उक्त कार्य हेतु एक आयोग गठित करने का सुझाव दिया। इसी बीच 
948 में गठित राधाकृष्णन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के नियोजन एवं प्रबन्धन हेतु अनेक उपयोगी सुझाव 
प्रदान किये। 


स्वतंत्रता से काफी पहले 923 में ही भारत में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ का गठन किया जा चुका था 
जो स्वतंत्रता के बाद केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहलाया। यह बोर्ड सम्पूर्ण भारत में एक जैसी माध्यमिक 
शिक्षा प्रदान करता है। इसे हम शिक्षा का सामाजिक समता आयाम कह सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा के 
नियोजन एवं प्रबन्धन के लिये 952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 964 में कोठारी आयोग का गठन 
किया गया। 968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा का पुनः नियोजन किया गया तथा 
986 की शिक्षा नीति में इस योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाया गया। 


भारतवर्ष की माध्यमिक शिक्षा में 'सामाजिक न्याय आयाम” के साथ-साथ “सामाजिक माँग आयाम” का भी 
ध्यान रखा गया तथा अन्य अनेक आयामों के मिश्रण के साथ भारत के किशोरों में लोकतांत्रिक नागरिकता, 
व्यावसायिक कुशलता एवं नेतृत्व शक्ति का विशेष विकास करते हुए बालक का सर्वागीर्ण विकास करना 
शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया गया। 


शैक्षिक प्रबन्धन के लिये “केन्द्रीय शिक्षा संस्थान! “केन्द्रीय पाठ्यपुस्तक अनुसंधान ब्यूरो” तथा राष्ट्रीय 
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌” आदि ने अपना-अपना कार्य आरम्भ कर दिया। भारत की सैन्य 
आवश्यकताओं की पूर्ती के लिये सैनिक स्कूल खोले गए। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर 
आश्रित बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिये “केन्द्रीय विद्यालय संगठन! की स्थापना की गई। 


प्राथमिक शिक्षा की ही भाँति माध्यमिक शिक्षा में भी अनेक बालक विविध कारणों से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं 
कर पाते। ऐसे विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए “राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय”? की स्थापना की 
गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986 के अन्तर्गत “शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन!” को अनेक नवीन आयाम प्रदान 
किये गए। माध्यमिक शिक्षा का आदर्श रूप समाज के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये 986 में ““नवोदय 
विद्यालय”? खोले गए| इन विद्यालयों में ग्रामीण पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली बच्चों को प्रवेश देकर उन्हें शिक्षा 
प्रदान की जाती है। इन आवासीय विद्यालयों के कुछ बच्चे कम से कम । वर्ष दूर के राज्यों में अवश्य बिताते 
हैं। इन विद्यालयों में शिक्षा का समस्त व्यय सरकार वहन करती है। इसे हम शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन का 
“प्रतिभा संरक्षक एवं सामाजिक समरसता आयाम”? कह सकते हैं। 
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सामाजिक न्याय आयाम के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा 
अल्पसंख्यकों के लिये शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी आयाम के अन्तर्गत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति 
योजना भी लागू की गई है। 


माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, खेलकूद, 
शारीरिक शिक्षा आदि समस्त विषयों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 


अभी भी भारत में माध्यमिक शिक्षा को लम्बी यात्रा तय करनी है। इसे अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करना है। 
पाठ्यचर्चा को और अधिक उपयुक्त बनाना है, पूरे देश की माध्यमिक शिक्षा एक जैसी की जानी है, शिक्षकों 
की कमी को दूर करते हुए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना है तथा परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली में पर्याप्त सुधार 
करेेे हैं। 


7.8 उच्च स्तर पर शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन के आयाम 


]9 विश्वविद्यालयों और 452 महाविद्यालयों के साथ स्वतन्त्र भारत में कदम रखते ही भारत सरकार ने उच्च 
स्तरीय शिक्षा के नियोजन एवं प्रबन्धन के लिये सुप्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ एवं यशस्वी शिक्षक डा0 सर्वपल्ली 
राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन 948 में किया। यह आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 
के नाम से जाना जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा के लिये अद्वितीय आयाम 
अपनाया। उक्त आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हुए भारतीय युवाओं को शारीरिक व 
मानसिक दृष्टि से स्वस्थ बनाने, उनके आनुवांशिक गुणों का विकास करने, उनमें दूरदर्शिता, बुद्धिमानी और 
विवेक का संचार करने ज्ञान का खोजी व उत्तम प्रबन्धक बनाने, तथा चारित्रिक एवं सांस्कृतिक विकास करने 
को प्राथमिकता प्रदान की। 


उच्च शिक्षा के नियोजन व प्रबन्धन की निरन्तर समीक्षा के लिये भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना की 
गई जहाँ वर्ष में दो बार अपनी नियमित बैठकों के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति प्रवेश, 
पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली अनुसंधान आदि कार्यों की निरन्तर समीक्षा करते हैं। उच्च शिक्षा में शैक्षिक 
नियोजन हेतु 953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। उच्च शिक्षा में शैक्षिक अनुसंधान 
कार्य को प्रोत्साहन देने एवं सेवाकाल में उच्च शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की दृष्टि से 96 में 
“शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌” की स्थापना की गई। 


964 में गठित शिक्षा आयोग, 968 तथा 986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी उच्च शिक्षा के नियोजन एवं 

प्रबन्धन पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसी प्रकार इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय, तथा राजर्षि टन्डन मुक्त 
विश्वविद्यालय, उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय एकेडमिन स्टाफ कालेज, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र आदि उच्च 
शिक्षा के नियोजन एवं प्रबन्धन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। 
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संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारत ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किसी एक आयाम का अनुसरण करते हुए 
शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन नहीं किया है अपितु भारतीय उच्च शिक्षा के नियोजन एवं प्रबन्धन में पूर्व वर्णित 
अनेक आयामों का मिश्रित रूप अपनाया गया है। 


उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन को अभी पर्याप्त गति प्रदान करना बाकी है। भारत में उच्च 
शिक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाऐं है। उच्च शिक्षा के दरवाजे निजी क्षेत्रों के लिये खुल जाने के पश्चात्‌ हमे 
अपेक्षाकृत अधिक सजग एवं सावधान रहने की आवश्यकता है। 


]7.8 सारांश 


व्यक्ति एवं समाज के विकास के लिये शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन अनिवार्य है। विद्यालय अथवा राज्यकी 
शिक्षा व्यवस्था की कार्य योजना बनाना “शैक्षिक नियोजन'; एवं उक्त कार्य योजना को क्रियान्वित करने की 
प्रक्रिया “शैक्षिक प्रबन्धन'” कहलाती है। शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन की प्रक्रिया अनेक चरणों में पूरी होती 
है। शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन के अनेक आयाम हैं जिनमें से अन्तः शैक्षिक विस्तार आयाम जनांकिकीय 
प्रक्षेपण आयाम स्कूल मैपिंग, मानव संसाधन विकास आयाम, सामाजिक न्याय आयाम आदि प्रमुख आयाम 
हैं। 

भारतवर्ष में शिक्षा के प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर शैक्षिक नियोजन एवं शैक्षिक प्रबन्धन के ऊपर 
वर्णित आयामों में से अनेक आयामों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से मिश्रित करके भारतीय शिक्षा व्यवस्था 
एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल आयाम प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 


यद्यपि प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्वतन्त्र भारत में बहुत कार्य हुआ है तथा उचित 
शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन के कारण भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है तथापि विकासशील देश 
होने के कारण अभी भारत में शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन के क्षेत्र में कार्य करने की अपार संभावनाएऐं 
उपलब्ध है। 


7.9 निबंधात्मक कार्य 

. 'शैक्षिक नियोजन' एवं शैक्षिक प्रबन्धन” को परिभाषित कीजिये। 

2. “शैक्षिक नियोजन”? एवं “शैक्षिक प्रबन्धनः” के विविध आयामों की चर्चा कीजिये। 

3. प्राथमिक/माध्यमिक अथवा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत किन समस्याओं का सामना कर रहा है। 

4. वर्तमान परिवेश में भारत की प्राथमिक/माध्यमिक अथवा उच्च्च, शिक्षा के लिये शैक्षिक नियोजन एवं 
प्रबन्धन का सर्वश्रेष्ठ आयाम निर्धारित कीजिये। अपने निर्णय के समर्थन में उपयुक्त तर्क भी प्रस्तुत कीजिये। 
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इकाई ॥8 राज्य में शैक्षिक प्रशासन 
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]8.0 सारांश 


8.] प्रस्तावना 


शिक्षा सभी मनुष्यों का जन्म सिद्ध अधिकार माना जाता है। आज के प्रगतिशील तथा आधुनिक समाज में 
शिक्षा की परिभाषा भी बदल गई है। प्रतियोगिता के इस युग में वास्तविक जीवन के अनुभवों को ही केवल 
शिक्षा नहीं माना जाता है। आज के युग में स्कूली शिक्षा का भी महत्व है। आज रोटी, कपड़ा और मकान की 
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तरह स्कूली शिक्षा भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं का हिस्सा बन गई है। इसी बात को ध्यान में रखते 
हुए संविधान के निर्माताओं ने भारत के संविधान में शिक्षा को सभी भारतीय नागरिकों की मूलभूत 
आवश्यकता घोषित करते हुए इसे सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार माना है, तथा देश की सरकार को यह 
कार्य भी सौंपा है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी नागरिकों को समय तथा जरूरत के अनुसार उचित तथा 
प्री शिक्षा सुनिश्चित हो। 

अब यह देश की सरकार के कत्र्तव्यों में से एक है कि वह सभी नागरिकों को उचित स्कूली शिक्षा 
प्रदान करे तथा यह सुनिश्चित भी करे कि इस क्रम में संसाधनों की कमी न हो तथा कोई भी नागरिक अपने इस 
अधिकार से वंचित न रह जाये। 

इस दिशा में आजादी के बाद से अब तक भारत पर शासन करने वाली प्रत्येक सरकार ने ठोस तथा 
सार्थक कदम उठाये हैं। आजादी के बाद से ही प्रत्येक सरकार इस कोशिश में लगी रही है कि भारतीय समाज 
के प्रत्येक नागरिक को उचित शिक्षा प्रदान की जा सके तथा समाज में व्याप्त निरक्षरता को समाप्त किया जा 
सके। 

परन्तु इतने बड़े देश में शिक्षा का आयोजन करना सरल कार्य नहीं है। भारत सरकार ने अनेक 
संशोधनों, नीतियों, समितियों और सुधारों के माध्यम से शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने तथा उसकी पहुँच को 
विस्तृत करने का प्रयत्न किया है। परन्तु इन संशोधनों तथा नीतियों का क्रियान्वयन बिना कुशल प्रशासन तथा 
नियोजन के सम्भव नहीं है। केन्द्र में बैठी सरकार के लिए इतने बड़े देश में शिक्षा का प्रशासन स्वंय करना 
सम्भव नहीं है, अतः कार्य का विभाजन करते हुए प्रत्येक राज्य में शिक्षा का प्रशासन तथा संचालन राज्य 
सरकारों के कत्र्तव्यों में शामिल किया गया है। केन्द्र सरकार समय तथा आवश्यकतानुसार शिक्षा नीतियों में 
बदलाव तथा सुधार करती है, तथा यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने राज्य में उन नीतियों 
का क्रियान्वयन सुनिश्चित करे ताकि शिक्षा का संचालन तथा प्रसार सुचारू रूप से चलता रहे। 

इस यूनिट में हम एक प्रदेश में शैक्षिक प्रशासन के ढांचे तथा अलग-अलग स्तर पर उनके 
उत्तरदायित्वों तथा भूमिका के विषय में अध्ययन करेंगे। 


8. 2 उद्देश्य 
इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात्‌ हम यह जान सकेंगे कि शैक्षिक प्रशासन का विभाजन किन-किन स्तरों 
पर किया गया है। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात्‌ 


० हम राज्य के शिक्षा सम्बन्धी उत्तरदायित्वों के बारे में जान सकेंगे। 

० हम इस बात से अवगत हो सकेंगे कि राज्य में शैक्षिक प्रशासन का ढाँचा कितने स्तरों पर विभाजित है। 
*» हमशिक्षा मंत्रालय, शिक्षा सचिवालय तथा शिक्षा निदेशालय के कार्यों से अवगत हो सकेंगे। 

० हम स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्षेत्र से अवगत हो सकेंगे। 

० हम राज्य की बेसिक शिक्षा के ढाँचे से अवगत हो सकेंगे। 
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७ हम माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक प्रशासन तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यों से अवगत हो सकेंगे। 


8.3 राज्य के शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी दायित्व 


किसी भी राष्ट्र की दिशा, दशा एवं गति का निर्धारण शिक्षा करती है। कोई राज्य किस दिशा में किस गति से 
आगे बढ़ेगा तथा अपने राष्ट्र एवं विश्व में उसकी क्‍या स्थिति होगी यह उस राज्य की शिक्षा का सबसे 
महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षा से सम्बन्धित होता है। 


एक राज्य में शैक्षिक प्रशासन के ढाँचे पर चर्चा करने से पूर्व हम उस राज्य के शिक्षा सम्बन्धी उत्तरदायित्वों को 
समझने का प्रयास करेंगे। 


हम भली-भाँति जानते हैं कि भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में अन्तिम 
अधिकार केन्द्र का है तथापि सामान्य परिस्थितियों में केन्द्र इस क्षेत्र में बहुत कम दखल करता है। 


किसी भी राज्य के शिक्षा से सम्बन्धित दायित्वों को हम मुख्य रूप से चार भागों में बाँट सकते हैं- 


वित्त से सम्बन्धित दायित्व। 

नियम निर्माण से सम्बन्धित दायित्व। 

निरीक्षण से सम्बन्धित दायित्व। 

नियुक्ति से सम्बन्धित दायित्व। 

पाठ्यक्रम से सम्बन्धित दायित्व। 
8.3.] वित्त से सम्बन्धित दायित्व 
राज्य की समस्त व्यवस्थाओं के संचालन में वित्त की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वित्त के अभाव में किसी 
भी प्रकार की व्यवस्था का संचालन सम्भव नहीं है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के वित्तीय दायित्व 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 


राज्य की शिक्षा व्यवस्था प्रायः तीन स्तरों में विभाजित होती है- 

प्राथमिक स्तर 

माध्यमिक स्तर 

उच्च स्तर 
उपरोक्त तीनों स्तरों की शिक्षा व्यवस्था के लिए राज्य अनेक प्रकार से वित्तीय प्रबन्ध करता है। वित्त की 
व्यवस्था के लिए राज्य सरकार अपने संसाधनों के अतिरिक्त प्रमुख रूप से तीन प्रकार के स्रोतों का उपयोग 
करती है- 

केन्द्रीय अनुदान 

स्थानीय निकाय 

निजी संस्थायें या व्यक्ति 
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प्रत्येक राज्य को केन्द्र सरकार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में अनुदान मिलते हैं यह अनुदान देने के लिए केन्द्र 
सरकार की अनेक संस्थायें कार्य करती हैं। वर्तमान में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था केन्द्र सरकार के अनुदान से 
लागू की जा रही है। इसी प्रकार 7700 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों को भारी अनुदान प्रदान करता है। 
8.3.2 नियम निर्माण से सम्बन्धित दायित्व:- 

राज्य की शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों एवं कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। समय- 
समय पर इन नियमों में परिवर्तन भी करना पड़ता है। राज्य सरकार आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर 
नियमों का निर्धारण एवं उनमें संशोधन करती रहती है। 
8.3.3 निरीक्षण से सम्बन्धित दायित्व:- 


राज्य में शिक्षा की विभिन्‍न संस्थायें ठीक प्रकार से कार्य कर रही हैं या नहीं यह जानने के लिए राज्य सरकार 
को निरीक्षण की व्यवस्था करनी होती है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्‍न विद्यालयों, 
महाविद्यालयों, वि0वि0 आदि का निरीक्षण कराया जाता रहता है। 


8.3.4 नियुक्ति से सम्बन्धित दायित्व:- 
प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक स्थायी नियुक्तियों का दायित्व राज्य सरकार का है। अपने इस दायित्व 
की पूर्ति के लिए वह विभिन्‍न समितियों अथवा आयोगों को माध्यम बनाती है। 
8.3.5 पाठ्यक्रम से सम्बन्धित दायित्व:- 

यद्यपि उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम निर्धारण का दायित्व राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों को दे रखा है तथापि 
प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्धारण का दायित्व राज्य सरकार ने अपने पास ही रखा है। इसके 
लिए राज्य सरकार विशेषज्ञों की विभिन्‍न समितियाँ बनाती है। 


8.4 राज्य में शैक्षिक प्रशासन का ढांचा 
राज्य में शैक्षिक प्रशासन तीन स्तरों में विभाजित होता है। 


मंत्रालय स्तर 

सचिवालय स्तर 

निदेशालय स्तर 
8.4. मंत्रालय स्तर:- 
राज्य शिक्षा मंत्रालय का मुख्य शिक्षा मंत्री होता है। यह एक केबिनेट स्तर का मंत्री होता है। इसकी सहायता के 
लिये शिक्षा राज्य मंत्री तथा उप मंत्री होते है। शिक्षा मंत्री जनता का प्रतिनिधि होता है, तथा राज्य विधान मंडल 
के प्रति उत्तरदायी भी होता है। शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में शिक्षा राज्य मंत्री या उप मंत्री उसके कार्यों की 
देखभाल करते हैं। शिक्षा मंत्री समग्र राज्य के शिक्षा विभागों तथा संस्थाओं का मुखिया होता है। शिक्षा मंत्री के 
कार्यों तथा उत्तरदायित्वों को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है - 
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].वह समस्त राज्य की शिक्षा व्यवस्था का नेता होता है। राज्य की शिक्षा के लिये नेतृत्व प्रदान करना उसका 
उत्तरदायित्व होता है। 

2.वह विधानसभा में उत्तरदायी होता है। शिक्षा के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न चाहे वह संचालन या प्रशासन से 
सम्बन्धित हों या नीति निर्धारण से का उत्तर शिक्षा मंत्री को देना होता है। 

3 राज्य में शिक्षा के प्रसार तथा शिक्षा के स्तर को ऊंचा बनाने के लिये विधान मण्डल को नीति निर्धारण तथा 
अन्य मामलों में सुझाव देने का कार्य भी शिक्षा मंत्री का होता है। 

4.समस्त राज्य में शिक्षा का समन्वयन करना भी शिक्षा मंत्री का कार्य होता है। यह शिक्षा मंत्री का उत्तरदायित्व 
होता है कि वह शिक्षा के लिये उचित संसाधनों का प्रबन्ध करे तथा यह भी सुनिश्चित करे कि सभी संसाधनों 
का प्रयोग उचित रूप से हो सके। 

5.राज्य के शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रभावीपन का मूल्यांकन करना भी शिक्षा मंत्री का ही कत्रतव्य होता है। 
6.इसके अतिरिक्त राज्य के स्थानीय निकायों तथा निजी शिक्षा संस्थाओं को हर प्रकार की सहायता प्रदान 
करना भी शिक्षा मंत्री का ही कत्रतव्य होता है। 

7.शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान तथा शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा सहयोग 
करना भी शिक्षा मंत्री का ही कत्रतव्य होता है। 
शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा मंत्रालय के कार्यों के क्रियान्वयन में उनकी सहायता के लिये राज्य में दो अन्य 
अभिकरण भी होते हैं - 

8.4.2 शिक्षा सचिवालय:- 
शिक्षा सचिवालय राज्य शिक्षा विभाग की नीति निर्माण के लिये गठित की गई शाखा होती है। यह शिक्षा मंत्री 
को नीतियों के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्य अधिकारी शिक्षा सचिव होता है। इसके अधीन 
कुछ उप-सचिव तथा सहायक सचिव होते हैं। शिक्षा सचिव का सीधा सम्पर्क शिक्षा मंत्री से होता है। जैसे कि 
बताया जा चुका है कि शिक्षा सचिवालय का गठन हर राज्य में शिक्षा से सम्बन्धित नीति निर्माण से सम्बन्धित 
कार्यों के लिये किया जाता है, अतः केन्द्र की नीतियों तथा आदेशों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए शिक्षा 
नीति का निर्माण करना तथा नीति निर्माण करते समय राज्य की आवश्यकता तथा संसाधनों की उपलब्धता 
का ध्यान रखना यह कार्य शिक्षा सचिवालय का ही होता है। शिक्षा सचिव आई0ए0एस0 स्तर का अधिकारी 
होता है। शिक्षा मंत्री को शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर सलाह देना, सरकारी नियमों के अधीन कार्य कराना, 
शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अनुशासन सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाना, यह सभी कार्य शिक्षा सचिव 
के कत्र्तव्यों के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाते हैं। राज्य सरकार के सभी आदेश उसी के नाम से निकलते हैं। 


8.4.3 शिक्षा निदेशालय :- 
शिक्षा निदेशालय राज्य शिक्षा विभाग की कार्यपालिका संस्था है। जहाँ एक ओर शिक्षा सचिवालय राज्य के 
लिये नीति निर्माण का कार्य करता है, वहाँ शिक्षा निदेशालय, सचिवालय द्वारा निर्मित नीतियों को लागू करने 


का कार्य करता है। यह सचिवालय तथा राज्य के विद्यालयों को जोड़ने वाली कड़ी का काम करता है। राज्य 
निदेशालय का सर्वोच्च अधिकारी शिक्षा निदेशक होता है। शिक्षा निदेशक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की प्रमुख 
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कार्यपालिका शक्ति होता है। वह राज्य की प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिये भी उत्तरदायी होता 


है। राज्य के निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों, स्थानीय निकायों की शिक्षा समस्याओं तथा उनके 
समाधान के लिये वही उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त राज्य में शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन करना, 
शैक्षिक आवश्यकताओं की सूचनाएँ राज्य सरकार तक पहुँ:3चाना तथा राज्य में प्रचलित शैक्षिक 
क्रियाकलापों तथा इन पर जन साधारण की प्रतिक्रिया की जानकारी सरकार को प्रदान करना यह सभी कार्य 
शिक्षा निदेशक के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित किये जा सकते हैं। इन सभी कार्यों का निर्वहन उचित रूप 
से करने के लिये संयुक्त निदेशक, उप शिक्षा निदेशक, शिक्षा अधिकारी आदि शिक्षा निदेशालय में नियुक्त 
किये जाते हैं। इस प्रकार राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का निम्नलिखित रूप से सारांश प्रस्तुत किया जा 
सकता है - 


मंत्रालय 


सचिवालय निदेशालय 


इन सभी स्तरों पर कार्यरत मंत्रियों तथा अधिकारियों की सूची निम्नवत्‌ है - 





मंत्रालय 
सचिवालय शिक्षा मंत्री निदेशालय 
शिक्षा है शिक्षा राज्य मंत्री शिक्षा निदेशक 
उप सचिव शिक्षा उप-मंत्री. संयुक्त निदेशक 
सहायक सचिव उप शिक्षा निदेशक 


शिक्षा 
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अभी तक हमने यह देखा कि किस प्रकार राज्य में उचित शैक्षिक प्रशासन के लिए तीन प्रशासनिक इकाईयाँ 
बनायी जाती हैं। परन्तु राज्य भी अपने आप में एक विस्तृत क्षेत्र होता है, तथा राज्य के शैक्षिक प्रशासन के 
लिये राज्य को पुनः छोटे-छोटे खण्डों में विभाजित किया गया है, तथा प्रत्येक खण्ड में एक प्रशासनिक ढांचा 
तैयार किया गया है, जो अपने क्षेत्र में शैक्षिक संचालन के लिये उत्तरदायी होता है। 


8.5 स्थानीय शिक्षा प्रशासन :- 


यह बात तो सभी को ज्ञात है कि प्रशासनिक स्तर पर राज्य की व्यवस्था मण्डल, जिला तथा ब्लाक में 
विभाजित की गई है। शिक्षा भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तथा इसका संचालन और प्रसार भी इन्हीं 
प्रशासनिक इकाईयों में विभाजित हैं। अब हम शिक्षा के स्थानीय प्रशासन का अध्ययन करेंगे। 


विभिन्‍न राज्यों में स्थानीय निकायों के भिन्‍न-भिन्‍न रूप हैं। कई राज्यों में शहरी शिक्षा का दायित्व 
नगरपालिकाओं के अधीन है, कुछ राज्यों में मात्र बड़ी नगरपालिकाओं का तथा शेष में शहरी शिक्षा सीधे 
राज्य सरकार के अधीन है, और वह उसका नियन्त्रण जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से करती है। 


ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा के लिये जिला परिषद्‌ स्थानीय निकाय के रूप में कार्य करते हैं। मुख्यतः राज्यों में इनकी 
तीन स्तरों की व्यवस्था है। यह तीन स्तर हैं - ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड-स्तर पर पंचायत समिति तथा 
जिला स्तर पर जिला परिषद्‌। 


इस आधार पर शिक्षा के स्थानीय प्रशासनिक ढाँचे को हम निम्न रूप में चित्रित कर सकते हैं - 


शिक्षा का स्थानीय प्रशासनिक ढाँचा 


जिला परिषद्‌/नगर पालिका 
पंचायत समिति 


| 


ग्राम पंचायत 
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स्थानीय शिक्षा प्रशासन का कार्य क्षेत्र... 


वैसे तो शिक्षा की प्रशासनिक इकाई होने के कारण इनका मुख्य कार्य अपने क्षेत्र या कार्य-क्षेत्र में शिक्षा का 
उचित प्रशासन करना कहा जा सकता है, परन्तु इनके कार्यों तथा उत्तरदायित्वों को विस्तृत रूप से इस प्रकार 
वर्णित किया जा सकता है- 


* अपने क्षेत्र के विद्यालयों तथा शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना। 


० मान्यता प्राप्त सरकारी तथा गैर-सरकारी विद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु 
अनुदान देना। 


० इन विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले शेक्षिक पाठ्यक्रम का निर्माण तथा निर्धारण करना। 


* इस पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्य-पुस्तकें स्वीकार करना तथा सरकारी विद्यालयों में इन 
पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना। 


० प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का चयन, उनका वेतन, कार्य करने की शर्ते तथा नियम, 
स्थानांतरण, उनकी संख्या इन सभी बातों की जिम्मेदारी स्थानीय शैक्षिक प्रशासन की होती 
है। इसके अतिरिक्त विद्यालय के अन्य कर्मचारियों के चयन, नियुक्ति तथा वेतन से सम्बन्धित 
क्रियाकलाप भी स्थानीय प्रशासन के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। 


* इसके अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों की वार्षिक अवकाश सूची तैयार करना भी स्थानीय 
प्रशासन का कार्य होता है। 


अब तक आपने राज्य में अलग-अलग स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन के बारे में अध्ययन किया। आपने देखा कि 
किस प्रकार राज्य में विभिन्‍न स्तरों पर तथा विभिन्‍न प्रशासनिक इकाईयों में अनेक अधिकारी कार्यरत होते हैं। 


वैसे तो शिक्षा के प्रसार तथा उचित संचालन के लिये शासन ने राज्य स्तर पर एक मजबूत प्रशासन व्यवस्था 
का निर्माण किया है। 


आजादी के बाद से ही शिक्षा के प्रसार तथा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये भारत में अनेक प्रयत्न किये गये परन्तु 
फिर भी शिक्षा के प्रसार के लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका। इसमें मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा 
का प्रसार शामिल है। भारत के सभी राज्यों में कम से कम प्राथमिक शिक्षा का उचित रूप से प्रसार किया जा 
सके, इसके लिये बेसिक शिक्षा प्रशासन अलग से स्थापित किया। 


राज्य स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के लिये “बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री” भी नियुक्त किया गया। इसका 
उत्तरदायित्व राज्य की बेसिक शिक्षा का प्रबन्धन एवं प्रशासन करना है। 
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8.6 राज्य की बेसिक शिक्षा का प्रशासनिक स्वरूप 


8.6.4 बेसिक शिक्षा मंत्री:- बेसिक शिक्षा मंत्री का कार्य राज्य में बेसिक शिक्षा का उचित प्रबन्धन एवं 
प्रशासन करना है। इसके लिये राज्य शिक्षा प्रशासनिक संरचना के अनुरूप बेसिक शिक्षा सचिवालय तथा 
बेसिक शिक्षा निदेशालय का गठन किया गया। 


8.6.2 बेसिक शिक्षा सचिवालय:- बेसिक शिक्षा सचिवालय का मुख्य अधिकारी बेसिक शिक्षा सचिव 
होता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा सचिव की सहायता के लिये उप-शिक्षा सचिव तथा सहायक शिक्षा सचिव 
आदि नियुक्त किये जाते हैं। 

8.6.3 बेसिक शिक्षा निदेशालय:- बेसिक शिक्षा निदेशालय का मुख्य अधिकारी बेसिक शिक्षा निदेशक 


होता है। इसके अतिरिक्त निदेशालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने तथा निदेशक की सहायता के लिये 
उप-शिक्षा निदेशक तथा सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को भी नियुक्त किया जाता है। 


यह तो हम जान चुके हैं कि शैक्षिक प्रशासन की संरचना में निदेशालय एक कार्यपालिका संस्था होती है। इस 
कारण इस संस्था को प्रत्येक स्तर पर शिक्षा को उचित व्यवस्था का ध्यान रखना होता है। उसी प्रकार बेसिक 
शिक्षा निदेशालय स्थानीय स्तर पर शिक्षा के प्रशासन तथा प्रबन्धन के लिये भी जिम्मेदार होता है। इसके लिये 
जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा ग्रामीण 
स्तर पर ग्राम पंचायत सरपंच ही स्थानीय प्रशासन की देखरेख की जिम्मेदारी लेते हैं। 


8.7 बेसिक शिक्षा प्रशासन के कार्य 
राज्य में बेसिक शिक्षा के निम्नलिखित कार्य हैं:- 


० राज्य के बेसिक शिक्षा विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना तथा मान्यता की शर्तों एवं नियमावली को 
बनाना। 


० बेसिक शिक्षा विद्यालयों में कक्षा | से 8 तक के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना। 


० पाठ्य-पुस्तकों का चयन अथवा रचना करना और उनका प्रकाशन कराना। राज्य के कक्षा | से 8 तक की 
पुस्तकों की रचना तथा प्रकाशन बेसिक शिक्षा विभाग ही कराता है। 


० पाठ्य-सामग्री तथा पाठ्य-सहगामी क्रियाओं का निर्धारण तथा व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग करता है। 


० बेसिक शिक्षा के लिये शिक्षको की शैक्षिक योग्यताओं का निर्धारण तथा नियुक्ति का कार्य बेसिक शिक्षा 
अधिकारी करता है। 


० बेसिक शिक्षा के लिये अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा शिक्षकों के लिये अभिविन्यास 
पाठ्यक्रमों का आयेजन बेसिक शिक्षा विभाग करता है। 
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० बेसिक शिक्षा के अनुदान प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन का भुगतान भी बेसिक शिक्षा अधिकारी 
करता है। 

० बेसिक शिक्षा के प्रशासनिक, शैक्षिक तथा वित्तीय कार्य, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया 
जाता है। 

* बेसिक विद्यालयों के पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण का कार्य, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया 
जाता है। 


० इन विद्यालयों में परीक्षाएँ भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा आयोजित की जाती हैं। 


8.8 माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक प्रशासन 


राज्य में माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन संचालित करने के लिए मंत्रालय, सचिवालय एवं निदेशालय स्तर की 
व्यवस्थाओं पर हम पूर्व के पृष्ठों में चर्चा कर चुके हैं। जिस प्रकार प्राथमिक शिक्षा के लिए राज्य को प्रशासनिक 
व्यवस्थायें करनी होती हैं। लगभग उसी प्रकार की व्यवस्थायें माध्यमिक शिक्षा के लिए की जाती हैं। 
माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 
स्थापना की गयी है जो सीधे माध्यमिक शिक्षा मंत्री के लिए उत्तरदायी होता है। किसी-किसी राज्य में 
प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की व्यवस्था एक ही मंत्री देखता है। 


आगे की पंक्तियों में हम सामान्य रूप से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यों की चर्चा करेंगे। 





8.9 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य 





* नये माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। 

० विद्यालयों में नये विषयों को मान्यता प्रदान करना। 

० पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। 

* पाठ्य पुस्तकों का लेखन कार्य कराना तथा उन्हें प्रकाशित करना। 
० परीक्षा संचालन करना। 

० परीक्षाफल घोषित करना। 

० छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान करना। 

० शिक्षकों की योग्यता एवं कार्यक्षमता को बढ़ाने का प्रयास करना। 
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8.0 सारांश 


शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अतः यह राज्य का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है राज्य की शिक्षा 
व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य सरकार शिक्षा मंत्री की नियुक्ति करती है। राज्य की 
आवश्यकता के अनुसार प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक, तकनीकी आदि की शिक्षा के लिए अलग- 
अलग शिक्षा मंत्री भी हो सकते हैं और एक ही मंत्री भी सारी व्यवस्थाओं को देख सकता है। शिक्षा मंत्री की 
सहायतार्थ सचिवालय एवं निदेशालय की व्यवस्था की जाती है। सचिवालय एवं निदेशालय की सहायता से 
शिक्षा मन्त्री नियम निर्माण, वित्तीय व्यवस्था, निरीक्षण नियुक्ति एवं पाठ्यक्रम आदि से सम्बन्धित अपने 
दायित्वों की पूर्ति करता है। 


राज्य की शिक्षा व्यवस्था प्रायः तीन भागों में विभाजित रहती है- प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च 
शिक्षा। 


8.4 निबंधात्मक प्रश्न 


3. राज्य में शैक्षिक प्रशासन का विभाजन किन मुख्य स्तरों पर किया गया है? 

2... जणज्य में शैक्षिक प्रशासन के ढाँचे को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 
3. स्थानीय शिक्षा प्रशासन का कार्य क्षेत्र बताइये। 

4... माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठन के विषय में बताइये। 
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इकार्ड 9 शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकार के कार्य 


9.] प्रस्तावना 

9.2 उद्देश्य 

9.3 प्राथमिक स्तर पर राज्य सरकार के शिक्षा से सम्बन्धित कार्य 
9.4 माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकार के शिक्षा से सम्बन्धित कार्य 
9.5 उच्च स्तर पर राज्य सरकार के शिक्षा से सम्बन्धित कार्य 
]9.6 सारांश 





9.| प्रस्तावना 


यदि हम मानव सभ्यता के विकास पर दृष्टि डालें तो हम पायेंगे कि आरम्भ में मानव तथा अन्य प्राणियों के 
व्यवहार में कोई विशेष अन्तर नहीं था। किन्तु धीरे-धीरे मानव के बौद्धिक विकास ने उसे आविष्कारक बना 
दिया तथा वह अन्य प्राणियों की अपेक्षा उन्‍नत होता चला गया। मानव के बौद्धिक विकास में शिक्षा की 
भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 

हमें शिक्षा का व्यवस्थित इतिहास वैदिक काल से प्राप्त होता है। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था स्वतन्त्र थी। 
ब्राह्मणों (अत्यन्त विद्वान व्यक्तियों) को गुरूकूल चलाने की स्वतन्त्रता थी। गुरूकुल प्रायः प्रकृति के सानिध्य में 
बनाये जाते थे। विद्यार्थी गुरूकुल में रहकर ही विद्या अध्ययन करते थे। गुरूकुल में विद्यार्थी केवल विद्यार्थी 
होता था। वहां राजा और रंक में कोई भेद नहीं था। शिक्षा पर राज्य का कोई नियन्त्रण नहीं था और न ही राजा 
गुरूकुल की व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते थे। वैदिक काल में शिक्षक समाज का सर्वाधिक 
सम्मानित (राजा से भी अधिक) नागरिक होता था। 

बौद्ध काल में शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की भूमिका आरम्भ हो गई थी। राज्य की ओर से मठों को आर्थिक 
सहायता व दिशा निर्देश प्रदान किये जाने लगे थे। मुगल काल में राज्य ने शिक्षा पर पूर्ण नियन्त्रण कर लिया 
था। उसी समय में अध्यापकों को वेतन मिलना भी आरम्भ हुआ। अंग्रेजों के द्वारा भारत में विधिवत्‌ राज्य 
स्थापित कर लेने के पश्चात शिक्षा राज्य का दायित्व हो गया व सरकार के नियमो-अधिनियम के द्वारा शिक्षा 
व्यवस्था संचालित होती रही। 

स्वतन्त्र भारत में ।976 तक शिक्षा राज्य का विषय रही। 976 में संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में 
केन्द्र सरकार को दखल देने का अधिकार मिल गया। शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया गया। 
शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र सरकार का दखल हो जाने से राज्य सरकार की भूमिका पर केवल इतना सा प्रभाव पड़ा 
कि किसी विषय पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में मतभेद होने की दशा में केन्द्र 
सरकार का नियम/निर्णय मान्य होगा। 

आगे के पृष्ठों में हम शिक्षा के विभिन्‍न स्तरों पर राज्य सरकार के कार्य की चर्चा करेंगे। 
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9.2 उद्देश्य 
इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात छात्र जान सकेंगे कि अब शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 
इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात्‌ 


० छात्र प्राथमिक स्तर पर शिक्षा से सम्बन्धित राज्य सरकार के कार्यों को जान सकेंगे। 


० छात्र शिक्षा के प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च स्तर पर केन्द्र व राज्य सरकार की सहभागिता 
के विषय में जान सकेंगे। 


० छात्र राज्य में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासनिक ढाँचे से अवगत हो सकेंगे। 

० छात्र माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकार के कार्यों से अवगत हो सकेंगे। 

० छात्र माध्यमिक स्तर पर राज्य के प्रशासनिक ढाँचे को समझ सकेंगे। 

० छात्र उच्च स्तर पर राज्य सरकार के कार्यों एवं प्रशासनिक ढाँचे से अवगत हो सकेंगे। 
9.3 प्राथमिक स्तर पर राज्य सरकार के शिक्षा से सम्बन्धित कार्य 


प्राथमिक शिक्षा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार है तथा इसे सर्वाधिक 
प्राथमिकता दी जानी चाहिये जैसा कि आप जानते ही हैं कि स्वतन्त्र भारत में संविधान लागू होने के साथ 
संविधान के अनुच्छेद 45 में 4 वर्ष तक की आयु के बच्चों के किये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का 
प्रावधान किया गया। इस कार्य के लिये 0 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई। यद्यपि अपनी समय सीमा में 
केन्द्र व राज्य सरकारें इस लक्ष्य को प्राप्त न कर सकीं तथापि इस दिशा में सरकारों ने पर्याप्त प्रयास किये। 
प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिये 957 में ”अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्‌" का गठन 
किया गया। इस परिषद्‌ के संगठन में राज्य सरकारें भी भागीदार होती हैं। इस परिषद्‌ के माध्यम से प्राथमिक 
शिक्षा की विभिन्‍न समस्याओं पर शोध कार्य किया जाता है तथा उन समस्याओं का निदान करने का प्रयास 
किया जाता है। 
राज्य में प्राथमिक शिक्षा का कार्य मुख्य रूप से बेसिक शिक्षा मंत्री का उत्तरदायित्व है। कुछ राज्यों में मंत्री 
अथवा राज्य मंत्री के स्तर पर प्राथमिक शिक्षा राज्य मंत्री की नियुक्ति अलग से भी की जाती है। इसी प्रकार 
शिक्षा सचिवालय एवं शिक्षा निदेशालय में शिक्षा सचिव एवं शिक्षा निदेशक की सहायतार्थ शिक्षा उपसचिव 
प्राथमिक अथवा शिक्षा उप निदेशक प्राथमिक की नियुक्ति भी अलग से की जा सकती है। 
राज्य में प्राथमिक शिक्षा का प्रशासकीय ढाँचा 
निम्नांकित रेखाचित्र के माध्यम से हम राज्य में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासकीय ढाँचे को भलीभाँति समझ 
सकते हैं। 

केन्द्र सरकार 


* 


राज्य सरकार 
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मुख्य मंत्री 
शिक्षा शत (बेसिक) 
निदेशक (बेसिक धूप, (बेसिक शिक्षा) 
मण्डल स्तर पर - संयुक्त शिक्षा निदेशक 


सहायक शिक्षा निदेशक 


जिला स्तर पर 


ाणणणरा | [कक 


प्राचार्य जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला बेसिक शिक्षा 
अधिकारी सहायक वित्त एवं लेखा निरीक्षक 


जिला समन्वयक - समेकित शिक्षा 
जिला समन्वयक - प्रशिक्षण 
जिला समन्वयक - सामुदायिक सहभागिता 
जिला समन्वयक - बालिका शिक्षा 
जिला समन्वयक - निर्माण 


जिला समन्वयक - मध्याहन भोजन 


ब्लाक स्तर पर खण्ड नगर अधिकारी 


सह समन्वयक हिन्दी 


सह समन्वयक विज्ञान 
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सह समन्वयक गणित 


सामाजिक विज्ञान 


सह 
सह सा अंग्रेजी 


नगर पंचायत स्तर पर - संकुल प्रभारी 


सर 


गांव स्तर पर - प्रधानाध्यापक - अध्यापक 


प्रशासकीय ढाँचे के रेखाचित्र से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक शिक्षा हेतु राज्य में एक शिक्षा निदेशक होता है 
जिसकी सहायतार्थ मण्डल जिला, नगर, ब्लाक और न्याय पंचायत स्तर पर अनेक अधिकारियों की नियुक्ति 
की जाती है। थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ भारत के प्रायः प्रत्येक राज्य में उपरोक्त व्यवस्था लागू है। 


प्राथमिक शिक्षा के लिये राज्य सरकार प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों की व एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति 
करती है। नियुक्ति का कार्य राज्य सरकार “जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान” के माध्यम से करती है। जिला 
प्रशिक्षण संस्थान अध्यापकों को नियुक्ति से पूर्व पूर्णकालिक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। 


एक न्याय पंचायत क्षेत्र की सीमा में आने वाले सभी प्रधानाध्यापकों के ऊपर एक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र 
समन्वयक होता है जो प्रायः क्षेत्र के सबसे बड़े जूनियर हाईस्कूल का प्रधानाध्यापक होता है। इसकी नियुक्ति 
जिला प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान द्वारा की जाती है। उक्त समन्वयक अपने क्षेत्र के विद्यालयों में जाकर 
“आदर्श पाठ” प्रस्तुत करता है तथा “शैक्षिक गुणवत्ता” में सुधार के उपाय करता है। 


इसी प्रकार नगर/ब्लाक स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान व गणित विषय के आदर्श पाठ 
प्रस्तुत करने व शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के उपाय करने के लिये 5 सहायक ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक 
होते हैं। उक्त सभी “खण्ड शिक्षा अधिकारी” के लिए उत्तरदायी होते हैं जो अपने खण्ड में शैक्षिक गुणवत्ता के 
सुधार के लिये समय-समय पर निरीक्षण करता रहता है। खण्ड शिक्षा अधिकारी” जिला बेसिक शिक्षा 
अधिकारी” के लिये उत्तरदायी होता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने जिले में बेसिक शिक्षा से 
सम्बन्धित समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व निर्वाह करता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहायक/उप शिक्षा 
निदेशक के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो आगे चलकर शिक्षा निदेशक बेसिक के लिये उत्तरदायी होते हैं। 


राज्य सरकार अपने उपरोक्त अधिकारियों, स्थानीय निकाय एवं समाज के साथ मिलकर प्राथमिक शिक्षा के 
लिये शिक्षकों की नियुक्ति करती है, धन की व्यवस्था करती है; निर्माण कार्य का निरीक्षण करती है; अध्यापकों 
को प्रशिक्षण देती है; शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करती है, केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित 
मध्याहन भोजन की व्यवस्था करती है तथा बालिका शिक्षा एवं समेकित शिक्षा पर ध्यान देती है। 


प्राथमिक शिक्षा परिषद्‌ के कार्य :- 





उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 259 


शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन ७०) 202 


प्रत्येक राज्य में प्राथमिक शिक्षा के लिये प्राथमिक शिक्षा परिषद्‌ अथवा इससे मिलते जुलते नाम से एक संस्था 
का गठन किया जाता है जिसके द्वारा राज्य सरकार निम्नांकित कार्य सम्पन्न करती है 


० राज्य में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। 

० प्राथमिक शिक्षकों के लिये शिक्षक प्राशिक्षण की व्यवस्था करना। 
० राज्य सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। 

० परीक्षा आदि की व्यवस्था करना। 

* विद्यालयों का निरीक्षण करना। 


9.4 माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकार के शिक्षा से सम्बन्धित कार्य 


"माध्यमिक शिक्षा? शिक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी है। यह? प्राथमिक शिक्षा! और” उच्च शिक्षा” को जोड़ने का 
कार्य करती है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति की अवस्था में बालक के कोई संस्कार नहीं होते और' उच्च शिक्षा प्राप्ति 
की स्थिति में बालक के संस्कार दृढ़ हो चुके होते हैं। किन्तु माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते समय बालक 
किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहे होते हैं। इस समय में उनमें संस्कारों को दृढ़ करने की आवश्यकता 
होती है, अतः माध्यमिक शिक्षा प्राप्ति काल बालक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। 


माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का प्रशासन:- 


जैसा कि हमें विदित ही है कि प्रत्येक राज्य में शिक्षा की व्यवस्था देखने के लिये शिक्षा मंत्री का एक पद होता 
है। कुछ राज्यों में माध्यमिक शिक्षा के लिये अलग मंत्री का पद भी सृजित किया जा सकता है, कुछ राज्यों में 
माध्यमिक शिक्षा के लिये राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है और कुछ राज्यों में शिक्षा मंत्री ही शिक्षा की 
समस्त व्यवस्था को देखता है। अगले पृष्ठ पर हम राज्य में माध्यमिक शिक्षा के प्रशासनिक ढाँचे को समझने 
का प्रयास करेंगे 


मुख्य मंत्री 

शिक्षा मंत्री 

शिक्षा राज्य मंत्री (माध्यमिक शिक्षा) 
शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) 


के युक्त शिक्षा निदेशक विज्ञान, संयुक्त शिक्षा निदिशक महिला 


* 
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उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) 


के स्तर पर माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ 
उप शा निदेशक - प्रशिक्षण 

उप शिक्षा निदेशक - शिविर 

उप शिक्षा निदेशक - संस्कृत/उर्दू 

उप शत निदेशक - सेवा 


उप शिक्षा निदेशक - वित्त 


| उप शिक्षा निदेशक - सेवा 
सहायक उप शिक्षा निदेशक - वित्त 

| 
सहायक उप शिक्षा निदेशक - विज्ञान 


उप शिक्षा निदेशक - महिला 


जिला विद्यालय निरीक्षक 

जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका 

सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक 

सहायक लो बालिका विद्यालय निरीक्षिका 

राज्यों में प्रायः दो प्रकार के माध्यमिक विद्यालय संचालित होते हैं - 


. राजकीय विद्यालय 
2. अनुदानित विद्यालय 


राजकीय विद्यालयों की समस्त व्यवस्थायें सीधे राज्य सरकार देखती है। जबकि अनुदानित विद्यालयों का 
प्रबन्धन अपना प्रबन्ध तन्त्र देखता है। राज्य सरकार उन्हें केवल अनुदान व शिक्षकों का वेतन प्रदान करती है। 





उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 26] 


जैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन ७7) 202 


माध्यमेकस्तर पर राज्यसरकार के कार्य:-. ...........>.ऑ..>ह7)प ्70ज्ज्जपज्न्-झ्+॥््-्-्-्-/-.-.-.ः 
शिक्षकों की नियुक्ति $- 


माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षक उपलब्ध कराना राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए राज्य 
सरकार शिक्षा सेवा आयोग का गठन करके विज्ञापन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार आदि के द्वारा योग्य एवं श्रेष्ठ 
शिक्षकों का चयन करती है। शिक्षकों को नियुक्ति देने से पूर्व राज्य सरकार उन्हें सेवा शर्तों से अवगत करातें हैं। 
कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात्‌ शिक्षकों को एक निश्चित समय तक परिवीक्षा पर रखा जाता है। परिवीक्षा अवधि 
में उनके कार्य एवं कार्य प्रणाली से सन्तुष्ट होने पर ही उन्हें नियमित किया जाता है। 


नये विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना :- 
जैसा कि आप जानते ही हैं कि राज्य में दो प्रकार के माध्यमिक विद्यालय संचालित किये होते हैं। सरकारी एवं 
प्रबंधतंत्रीय। यदि समाज के किसी क्षेत्र में समाज सेवी लोगों द्वारा विद्यालय चलाया जा रहा है और वे राज्य 


सरकार से मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो राज्य सरकार निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले विद्यालयों को 
मान्यता प्रदान करती है। 


मान्यता प्राप्त विद्यालयों का उच्चीकरण:- 

यदि हाईस्कूल की मान्यता प्राप्त कोई विद्यालय अपने यहां इण्टर की कक्षाएँ संचालित करना चाहता है तो 
सरकार निर्धारित मानकों के अनुसार उस विद्यालय को उच्च कक्षाओं की मान्यता प्रदान करती है। 

विद्यालयों का निरीक्षण करना :- 


जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से राज्य सरकार समय-समय पर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का निरीक्षण 
करती रहती है। निरीक्षक के माध्यम से वह विद्यालयों में विसंगतियां आने से रोकती है। निरीक्षण के समय 
शिक्षण कार्य, भौतिक संसाधन, कार्यालय, वित्त एवं लेखा आदि सभी का निरीक्षण किया जाता है। 


पाठ्यक्रम निर्धारित करना :- 


राज्य में विभिन्‍न विषयों का पाठ्यक्रम निर्धारित करने का कार्य राज्य सरकार करती है। इसके लिये वह 
विशषज्ञों की एक समिति बनाती है तथा उस समिति के सदस्य विचार मन्थन करके विभिन्‍न विषयों का 
पाठ्यक्रम निर्धारण अथवा उनमें अपेक्षित परिवर्तन करते हैं। 


पाठ्य पुस्तकें तैयार करना:- 


कुछ राज्यों में पाठ्य पुस्तक तैयार करने का कार्य निजी प्रकाशकों को दे दिया जाता है। वे राज्य सरकार द्वारा 
निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकें तैयार करते हैं। किन्तु अधिकांश राज्यों में पाठ्य पुस्तक तैयार 
करने के लिये राज्य सरकार अपनी प्रेस तथा विषय विशेषज्ञों का एक मण्डल बनाती है जो मिलकर पाठ्य 
पुस्तकों के लेखन और सम्पादन का कार्य करते हैं। 





उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 262 


शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन 4७०) 202 
अनुदादेना:............<ए३ए३ए३ए३्य्य्य्य्य्य्<्<्<्<्<्<्<य्य्य्य्य्य-य---र॒औय|_ 

राज्य में जितने भी गैर सरकारी विद्यालय चल रहे हैं उन विद्यालयों को समय-समय पर भवन निर्माण, भौतिक 
संसाधन तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकार अनुदान प्रदान करती है। 

राजकीय विद्यालयों का संचालन :- 

राज्य में चल रहे समस्त राजकीय इण्टर कालेज व हाई स्कूल के संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकार 
का है। 

छात्रवृत्ति प्रदान करना :- 

सामाजिक न्याय की दृष्टि से राजकीय व गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत प्रतिभाशाली, निर्धन, 


अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व कुछ अन्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का कार्य राज्य 
सरकार करती है। 


परीक्षा :- 
राज्य में संचालित सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में हाईस्कूल व इण्टर की परीक्षाएं संचालित करने का 


कार्य राज्य सरकार करती है। इस कार्य के लिये राज्य सरकार राज्य में एक बोर्ड के माध्यम से परीक्षाऐं 
संचालित करती है। 


अधिनियम:- 

राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संचालित करने के लिये राज्य सरकार विभिन्‍न 
प्रकार के अधिनियम बनाने का कार्य भी करती है। 

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण :- 

शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं “सेवा पूर्व” तथा 'सेवा कालीन' शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य भी राज्य सरकार 


का है। इसके लिये राज्य मे ''राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌?” का गठन किया जाता है तथा 
राज्य सरकार उसके माध्यम से अनुसंधान एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य संपन्‍न करती है। 


अन्य कार्य :- 


राज्य सरकार के शिक्षा से सम्बन्धित कार्यों की सूची कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि राज्य में शिक्षा का सम्पूर्ण 
दायित्व राज्य सरकार का है तथापि उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार राज्य में कृषि, उद्योग, वाणिज्य 
आदि की शिक्षा व्यवस्था भी करती है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों का शैक्षिक विकास शैक्षिक योजना बनाना, 
शैक्षिक परिवीक्षण करना आदि कार्य भी राज्य सरकार ही विभिन्‍न संस्थाओं के माध्यम से सम्पन्न करती है। 
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9.5 उच्च स्तर पर राज्य सरकार के शिक्षा से सम्बन्धित कार्य 


भारत में वैदिक काल से ही उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था रही है। उच्च स्तर पर व्यावहारिक विषयों का उत्तम 
ज्ञान देना भारतीय शिक्षा की प्राचीनतम विशेषता है। सम्पूर्ण विश्व में उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 'सत्य की 
खोज' करना है। 


माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद पहले अधिकांश छात्र किसी न किसी व्यवसाय अथवा जीविकोपार्जन 
के अन्य साधनों में व्यस्त हो जाते थे। केवल मुट्ठी भर छात्र जिनमें ज्ञान की ललक होती थी उच्च शिक्षा की 
ओर आते थे। किन्तु, अब स्थिति भिन्‍न है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ अधिकांश छात्र उच्च शिक्षा 
प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान की ललक न होने पर भी सरकारी अनुदान प्राप्त करने का लालच अनेक नौकरियों में 
न्यूनतम योग्यता स्नातक, राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा इसी प्रकार के अन्य कारणों से उच्च शिक्षा बढ़ती जा 
रही है। इतना ही नहीं निजी क्षेत्रों के उच्च शिक्षा में प्रवेश के बाद भी महाविद्यालयों में भीड़ कम नहीं हो रही 
है। आगे के पृष्ठों में हम राज्य में उच्च शिक्षा के प्रशासन पर चर्चा करेंगे। 


राज्य में उच्च शिक्षा का प्रशासन:- 


उच्च शिक्षा का कार्य केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर करते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहायता देने 
के लिये केन्द्र ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” का गठन किया है। तथापि राज्य में उच्च शिक्षा के प्रशासन 
को हम निम्नांकित रेखाचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं- 


राज्यपाल - कुलाधिपति 


मुख्यमंत्री 


। 
| मंत्री 


| राज्य मंत्री (उच्च शिक्षा) 


शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) 


उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 264 


शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन 4७०) 202 


सहायक 


सहायक लेखाधिकारी सहायक 


उपशिक्षा निदेशक (वित्त) उपशिक्षा निदेशक (शिविर) 


क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी (मण्डल स्तर पर) 


उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के :- 


अग्रंकित बिन्दुओं के अन्तर्गत राज्य सरकार के उच्च शिक्षा से सम्बन्धित कार्यों की चर्चा की जा सकती है। 


० उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों में प्राध्यापकों, प्राचार्यों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु 


मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना। 


उक्त नियुक्तियों हेतु आवश्यकतानुसार परीक्षा, साक्षात्कार आदि आयोजित करना। तथा उक्त 
कार्य के लिये विशेषज्ञों की नियुक्ति करना। 


राज्य के विभिन्‍न महाविद्यालयों में प्राध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या निर्धारित 
करना तथा उन पदों पर निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति प्रदान करना। 


उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को वेतन व अन्य भत्ते प्रदान करना। 
शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण करना। 
उच्च शिक्षा संस्थानों के अभिलेख आदि का निरीक्षण करना। 
महाविद्यालयों को शिक्षणेत्तर गतिविधियों से सम्बन्धित निर्देश प्रदान करना। 


केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य में उच्च शिक्षा नियोजन और समन्वय हेतु 'राज्य उच्च 
शिक्षा परिषद्‌” का गठन व संचालन करना। 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वार प्रदत्त अनुदान को प्राप्त करना व नियमानुसार उक्त 
अनुदान को व्यय करना। 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार उच्च शिक्षा के 
कार्यक्रम तैयार करना तथा उन्हें लागू कराना। 


उच्च शिक्षा के विकास के लिये योजना बनाना। 
राज्य में नए महाविद्यालय आरम्भ करने के लिये दिशा निर्देश जारी करना। 
नियमानुसार खोले गए महाविद्यालयों को मान्यता एवं सम्बद्धता प्रदान करना। 


पहले से चल रहे महाविद्यालयों में क्षेत्र की आवश्यकता एवं नियमों का अनुपालन करते हुए 
नए विषयों को मान्यता प्रदान करना। 


सेवारत प्राध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। 
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० उच्च शिक्षा में अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करना व इसके लिये अनुदान प्रदान करना। 
० शिक्षाविदों को विभिन्‍न पुरष्कार प्रदान करना। 
० केन्द्र से अनुदान प्राप्त करना व उपयुक्त रीति से प्राप्त अनुदान का वितरण करना। 


इसके अतिरिक्त वे सभी कार्य जो राज्य में उच्च शिक्षा के उन्‍नयन व संवर्धन के लिये आवश्यक हों, 
राज्य सरकार के कार्य कहे जा सकेंगे। 


उक्त सभी कार्य राज्य सरकार उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उच्च शिक्षापरिषद्‌, विश्वविद्यालयों के कुलपति 
तथा उच्च शिक्षा के लिये नियुक्त विभिन्‍न पदाधिकारियों के माध्यम से सम्पन्न करती है। 


9.6 सारांश 


पहले भारत में शिक्षा राज्य का विषय थी। 976 के संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में 
डाल दिया गया। राज्यों में सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को मोटे तौर पर हम तीन भागों में बांट सकते हैं। प्राथमिक, 
माध्यमिक और उच्च शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिये राज्य में एक निदेशक होता है जो शिक्षा मंत्री एवं राज्य 
सरकार के लिये उत्तरदायी होता है। प्रदेश, मण्डल, जिला और स्थानीय स्तर पर विभिन्‍न पदाधिकारी शिक्षा से 
सम्बन्धित राज्य सरकार के कार्य को सम्पादित करते हैं। 


विभिनन स्तरों पर राज्य सरकार के कार्यों में मुख्य रूप से शिक्षकों की नियुक्ति, केन्द्र सरकार की शिक्षा 
से सम्बन्धित योजनाओं को राज्य में लागू करना, केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करना, शिक्षा की गुणवत्ता में 
सुधार करना, अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, समय-समय पर विद्यालयों महाविद्यालयों का निरीक्षण 
करना, वित्त से सम्बन्धित निरीक्षण करना, नए शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, स्थापित विद्यालयों 
का उच्चीकरण, पाठ्यक्रम निर्धारण, पाठ्य पुस्तक प्रकाशन आदि सम्मिलित हैं। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को 
उत्तम प्राकार से संचालित करना राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था 
किसी भी राज्य की अर्थ व्यवस्था एवं सामाजिक ताने-बाने का प्रबल आधार होती है। 





9.7 निबंधात्मक प्रश्न 





].“विभिनन स्तरों पर राज्य सरकार के शैक्षिक कार्य” एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये। 


2. प्राथमिक, माध्यमिक अथवा उच्च स्तर पर आपके राज्य में शिक्षा की कौन-कौन सी समस्याएं हैं? समाधान 
हेतु सुझाव दीजिये। 
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इकाई 20 बेसिक शिक्षा परिषद्‌, माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ एवं विश्वविद्यालय के 


कार्य संरचना 
20. प्रस्तावना 
20.2 उद्देश्य 
20.3 बेसिक शिक्षा परिषद्‌ 
20.3. बेसिक शिक्षा परिषद्‌ का गठन। 
20.3.2 बेसिक शिक्षा परिषद्‌ के कार्य। 
20.4 माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ 
20.4. माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ का गठन। 
20.4.2माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ के कार्य। 
20.5 विश्वविद्यालय 
20.5.]विश्वविद्यालय के प्रकार। 
20.5.2विश्वविद्यालय का गठन 
20.5.3 विश्वविद्यालय के कार्य 
20.6 सारांश 
20.7 निबन्धात्मक प्रश्न 
20.8 सन्दर्भ 


20. प्रस्तावना 


भारत के प्रत्येक राज्य में शिक्षा व्यवस्था प्राय: तीन भागों में विभक्त है। प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च। तीनों 
प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिये राज्य सरकार ने अलग-अलग संस्थाओं का गठन किया है जो 
शिक्षा व्यवस्था से सम्बद्ध समस्त क्रियाकलापों को देखती है। इस यूनिट में हम शिक्षा परिषद्‌ बोर्ड आफ स्कूल 
एजूकेशन एवं विश्वविद्यालय के कार्यों की चर्चा करेंगे। 

20.2 उद्देश्य 


प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के पश्चात्‌ हम बेसिक शिक्षा परषिद्‌ का गठन किस प्रकार होता है यह जान 
सकेंगे। प्रस्तुत इकाई के द्वारा हम 


० बेसिक शिक्षा परिषद्‌ के कार्यों के विषय में जान सकेंगे। 
० माध्यमिक बेसिक परिषद्‌ एवं उसके गठन के विषय में जान सकेंगे। 
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० हमें माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ के कार्यों का ज्ञान करा सकेगी। 
० विश्वविद्यालय एवं उसके प्रकारों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। 
० विश्वविद्यालय का गठन कैसे होता है यह बता सकेगी। 
० विश्वविद्यालय के कार्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। 


20.3 बेसिक शिक्षा परिषद्‌ 


भारत के प्रायः प्रत्येक राज्य में प्राथमिक शिक्षा के संचालन के लिये “बेसिक शिक्षा परिषद्‌ का गठन किया 
गया है। प्राथमिक शिक्षा से सम्बद्ध अधिकांश कार्य उक्त परिषद्‌ के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। 


20.3.। बेसिक शिक्षा परिषद्‌ का गठन:- 
राज्य की बेसिक शिक्षा परिषद्‌ में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ प्रायः निम्नांकित सदस्य होते हैं - 


शिक्षा निदेशक - अध्यक्ष 

क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत के अध्यक्षों में से काई दो सदस्य - राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट 

एक नगर प्रमुख -राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट 

वित्त विभाग का सचिव। 

राज्य शिक्षा संस्थान का प्रधानाचार्य 

माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ का सचिव। 

प्राथमिक शिक्षा संघ का अध्यक्ष। 

राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दो शिक्षाविद्‌] 

शिक्षा उप निदेशक-सचिव 
प्रायः प्रत्येक राज्य मे उक्त सदस्य मिलकर बेसिक शिक्षा परिषद्‌ के समस्त कार्यों को संचालित करते हैं। 
20.3.2 बेसिक शिक्षा परिषद्‌ के कार्य:- 


बेसिक शिक्षा परिषद्‌ द्वारा निम्नांकित कार्य सम्पादित किये जाते हैं। 


अध्यापको को प्रशिक्षण प्रदान करना। 
प्रशिक्षण के लिये साहित्य रचना अथवा साहित्य का चयन करना। 
बेसिक तथा जूनियर हाईस्कूल की परीक्षाओं का संचालन करना। 
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उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करना। 


प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के लिये मानकों का निर्धारण करना। 

राज्य शिक्षा संस्थान का पर्यवेक्षण व नियन्त्रण करना। 

प्राथमिक शिक्षा में अनुसन्धान को प्रोत्साहित करना तथा इस हेतु अनुदान का अनुमोदन करना। 
राज्य सरकार से अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करना। 

प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्‍न संस्थाओं को समय-समय पर निर्देश प्रदान करना। 
आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यों के सम्पादन के लिये उप समितियों का गठन करना। 


ऐसे सभी कार्य जो राज्य में प्राथमिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार अथवा राज्य के कल्याण के लिये 
अनिवार्य है तथा परिषद्‌ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं अथवा राज्य सरकार ने अस्थायी रूप से परिषद्‌ के 
अधिकार क्षेत्र में प्रदान किये हैं; सम्पादित करना। 


20.4 माध्यमिक शिक्षा परिषद 


माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक और उच्च शिक्षा को जोड़ने वाली कड़ी है। माध्यमिक शिक्षा छात्र जीवन को दिशा 
प्रदान करती है। वास्तव में राष्ट्र का भविष्य निर्माण करने का महत्वपूर्ण कार्य माध्यमिक शिक्षा ही सम्पादित 
करती है। प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना की गई है। भारत के अनेक राज्यों में तो 
स्वतन्त्रता से पूर्व ही माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना कर दी गई थी। मद्रास में ।9, बंगलौर में 93, 
नागपुर तथा उत्तर-प्रदेश में ।922, दिल्‍ली में ।926 तथा अजमेर में 925 में ही माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ की 
स्थापना कर दी गई थी। शेष राज्यों में स्वतंन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना की गई। 


20.4. माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ का गठन:- 

राज्यों में माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ का गठन करते समय प्राय: निम्नांकित सदस्यों को स्थान दिया जाता है - 
निदेशक-अध्यक्ष। 
राज्य सरकार द्वारा पोषित शिक्षा संस्थाओं के दो प्रधान जिनके नाम राज्य सरकार निर्देशित करे। 


राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय अथवा विद्यालयों के दो अध्यापक जिनके नाम राज्य सरकार 
निर्देशित करे। 


राज्य प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का निदेशक। 
रज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान का निदेशक। 


पत्राचार शिक्षा का निदेशक। 
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व्यावसायिक शिक्षा का निदेशक। 
विज्ञान शिक्षा का निदेशक 
मनोविज्ञान ब्यूरो का निदेशक। 
राज्य सरकार द्वारा निर्देशित शिक्षा से सम्बन्धित दो व्यक्ति। 
राज्य सरकार द्वारा निर्देशित शिक्षा से सम्बन्धित दो महिलायें। 
माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्‌ का सचिव। 
राज्य सरकार द्वारा निर्देशित एक जिला विद्यालय निरीक्षक। 
राज्य सरकार द्वारा निर्देशित एक क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक। 
माध्यमिक शिक्षा की केन्द्रीय परिषद्‌ का क्षेत्रीय अधिकारी। 
राज्य सरकार द्वारा निर्देशित एक महाविद्यालीय शिक्षक। 
राज्य सरकार द्वारा निर्देशित इंजीनियरिंग कालेज का शिक्षक। 
राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कृषि विश्वविद्यालय का शिक्षक। 
राज्य सरकार द्वारा निर्देशित मेडिकल कालेज का एक शिक्षक। 


माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ के उक्त सदस्य (पदेन सदस्यों को छोड़कर) सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि 
के लिये अपने पद पर रह सकेंगे। राज्य सरकार छः माह के लिये उनकी पदावधि को बढ़ा सकती है जो 
अधिकतम दो बार अथवा एक वर्ष के लिये हो सकती है। 


20.4.2 माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ के कार्य :- 
पाठ्यक्रम निर्माण:- 
हाईस्कूल व इण्टर की कक्षाओं के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ विभिन्‍न विषयों के पाठ्यक्रम का निर्माण 


करती है। इसके लिये वह विषय के विद्वान शिक्षकों की एक समिति गठित करती है तथा यह समिति सम्बन्धित 
विषय का पाठक्रम निर्धारित करती है। 


पाठ्य पुस्तक लेखन:- 


पाठ्यक्रम निर्धारण के उपरान्त “माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌? का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य पाठ्य पुस्तक का लेखन 
करवाना है। इस कार्य के लिये परिषद्‌ विभिन्‍न विषयों के विद्वानों की एक समिति बनाकर उनको लेखन कार्य 
का दायित्व सौंपती है। 


पाठ्य पुस्तक प्रकाशन:- 
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पाठ्य पुस्तक लेखन के उपरान्त “माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌” उनके प्रकाशन व मुद्रण का कार्य भी स्वयं की 
देखरेख में ही करती है। इसके लिये परिषद्‌ राजकीय मुद्रणालय का प्रयोग करती है। कार्याधिक्य के कारण 
माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ राज्य के प्रकाशकों व मुद्रकों को भी यह कार्य सौंप सकती है; किन्तु पुस्तक का 
आकार, छपाई का प्रकार, कागज एवं पुस्तक के मूल्य पर परिषद्‌ का ही नियन्त्रण होता है। 


पाठ्यक्रम/पाठ्य पुस्तक में संशोधन :- 


“माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌” समय-समय पर पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का अवलोकन करती रहती है तथा 
आवश्यकतानुसार विभिन्‍न विषयों के पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों में संशोधन अथवा परिवर्तन का अधिकार 
रखती है। 


शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना:- 


“माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌” हाईस्कूल व इण्टर की कक्षाएँ संचालित करने के लिये शिक्षण संस्थाओं को 
मान्यता भी प्रदान करती है। मान्यता प्रदान करने से पूर्व परिषद्‌ यह सुनिश्चित कर लेती है कि प्रस्तावित संस्था 
उसके द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा कर रही है अथवा नहीं। 


निरीक्षण:- 


शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से तथा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का मानक, लेखा 
परीक्षा आदि का निरीक्षण करने के उद्देश्य से परिषद्‌ निरीक्षकों की नियुक्ति करती है तथा उनके माध्यम से 
शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण करती है। 


शुल्क वसूलना:- 


“माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌” अपनी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उसमें अध्ययनरतू विद्यार्थियों से विभिन्‍न 
शुल्क प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त विधि सम्मत अन्य अनेक शुल्क भी प्राप्त करने का कार्य परिषद्‌ करती है। 


परीक्षा:- 


परीक्षा का आयोजन करना माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ का अति महत्वपूर्ण दायित्व है। परिषद्‌ द्वारा मान्यता प्राप्त 
शिक्षण संस्थाओं में नियमित व व्यक्तिगत रूप से अध्ययनरत्‌ छात्र-छात्राओं के लिये “माध्यमिक शिक्षा 
परिषद्‌? परीक्षाओं का आयोजन करती है। इसके अन्तर्गत परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार करना, उन्हें सुरक्षित परीक्षा 
केन्द्रों तक पहँचाना, परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था करना, परीक्षा के उपरान्त 
उत्तर पुस्किऐं सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना आदि अनेक कार्य आते हैं। 


मूल्यांकन:- 
परीक्षा कार्य संपन्न हो जाने के पश्चात्‌ माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ का महत्वपूर्ण दायित्व आरम्भ होता है और वह 


है उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। परिषद्‌ विषय के विशेषज्ञ योग्य शिक्षकों द्वारा उत्तर-पुस्तिकाओं का 
मूल्यांकन कार्य संपन्‍न कराती है। इसके लिये वह उन्हें पारिश्रमिक भी देती है। 
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परीक्षा परिणाम:- 


परीक्षा तथा मूल्यांकन कार्य विधिवत संपन्न हो जाने के पश्चात्‌ 'माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌? का महत्वपूर्ण कार्य 
आरम्भ होता है “परीक्षा परिणाम” घोषित करना। परिषद्‌ विभिन्‍न समाचार पत्रों के माध्यम से तथा इन्टरनेट के 
द्वारा परीक्षा परिणाम पूरी सावधानी एवं तत्परता के साथ घोषित करती है। 


प्रमाण पत्र प्रदान करना:- 


जिन परीक्षार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌” द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रतिभाग किया होता है उनकी 
उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा परिणाम की घोषणा के उपरान्त परिषद उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रदान करती है जिसमें छात्र-छात्रा की कक्षा विषय, प्राप्तांक, जन्म तिथि आदि का 
विवरण दिया होता है। परिषद्‌ द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र प्रामाणिक दस्तावेज की तरह प्रयुक्त होता है। 


बजट बनाना:- 


“माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌” वर्ष पर्यन्त स्वयं द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों पर होने वाले व्यय का 
आकलन करके वार्षिक बजट तैयार करती है। तथा आवश्यकतानुसार राज्य सरकार से अनुदान, ऋण आदि 
प्राप्त करती है। 


अन्य कार्य:- 


इसके अतिरिक्त “माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌? कुछ अन्य कार्यों का सम्पादन भी करती है जैसे समय-समय पर 
पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों का पुनरावलोकन, परीक्षा आयोजन के लिये संस्थाओं को मान्यत प्रदान करना, 
समय-समय पर राज्य सरकार को स्वयं के कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित विचार प्रेषित करना, अंशकालिक 
अध्यापकों का सेवायोजन आदि। 


20.5 विश्वविद्यालय 


किसी भी राज्य की वास्तविक शक्ति उसकी उच्च शिक्षा होती है। उच्च शिक्षा तक आते-आते छात्र के संस्कार 
दृढ़ हो चुके होते हैं। प्रायः छात्र अपने लिये ज्ञान की एक निश्चित धारा का चयन करेे में सक्षम होता है अपितु 
उस धारा का चयन माध्यमिक स्तर पर ही कर चुका होता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात विद्यार्थी यथा 
सामश््य स्वयं एवं राष्ट्र की उन्नति हेतु कार्य करता है। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों के माध्यम से दी जाती है। 
प्रत्येक राज्य में अनेक प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं जिनमें प्रमुख प्रकार निम्नांकित हैं। 


20.5. विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रकार:- 


जैसा कि हम ऊपर की पंक्तियों में स्पष्ट कर चुके हैं कि यहाँ पर विश्वविद्यालयों के कतिपय प्रमुख प्रकारों की ही 
चर्चा की जा रही है इसके अतिरिक्त भी विश्वविद्यालयों के अनेक प्रकार हो सकते हैं। 


सम्बद्धक विश्वविद्यालय :- 
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ऐसे विश्वविद्यालय से अनेक महाविद्यालय समबद्ध होते हैं तथा विश्वविद्यालय उनसे सम्बन्धित समस्त 
प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करता है। 


सम्बद्धक एवं शिक्षण विश्वविद्यालय:- 

इन विश्वविद्यालयों से अनेक महाविद्यालय तो सम्बद्ध होते ही हैं किन्तु साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में भी 
कतिपय विशिष्ट स्तर की कक्षाऐँ लगती हैं। 

आवासीय विश्वविद्यालय:- 

ये विश्वविद्यालय एकल होते हैं। इनसे कोई अन्य महाविद्यालय सम्बद्ध नहीं होता। विद्यार्थी को इस प्रकार के 
विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध होती है। 

20.5.2 विश्वविद्यालय का संगठन:- 

प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय का संगठन प्रायः एक समान होता है। निम्नांकित पदाधिकारी विश्वविद्यालय के 
संगठन के अन्तर्गत आते हैं- 

कुलाधिपति:- 

राज्यपाल राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। वह उपस्थित रहने की दशा में दीक्षान्त 
समारोह की अध्यक्षता करता है तथा विश्वविद्यालय के प्रशासन से सम्बन्धित सर्वोच्च शक्तियाँ उसके अधीन 
होती हैं। 

कुलपति:- 

यह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। 
इसकी कार्यावधि 3 वर्ष की होती है तथा यह कुलाधिपति के लिये उत्तरदायी होता है। 

प्रति कुलपति:- 

यह प्रायः विश्वविद्यालय का वरिष्ठतम आचार्य होता है। कार्य परिषद्‌ अपने विवेक से किसी अन्य आचार्य को 


भी यह दायित्व सौंप सकती है। प्रति कुलपति कुलपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन करता है 
तथा यह कुलपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है। 


वित्त अधिकारी :- 


वित्त अधिकारी भी पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। 
यह विश्वविद्यालय के वित्त से सम्बन्धित समस्त कार्यों के लिये उत्तरदायी होता है। 


कुलसचिव:- 
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यह भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णालिक वैतनिक अधिकारी होता है। यह कार्य परिषद्‌ का पदेन सचिव 
होता है तथा कुलपति की ओर से कार्यों का संचालन करता है। विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासनिक कार्य का 
अधिकांश भार कुलसचिव पर होता है। 


परीक्षा नियंत्रक:- 

कुलसचिव तथा वित्त अधिकारी की ही भाँति परीक्षा नियन्त्रक की नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा पूर्णकालिक 
वैतनिक अधिकरी के रूप में की जाती है। यह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होता है। 

कार्य परिषद्‌:- 

कार्य परिषद्‌ विश्वविद्यालय प्रशासन का केन्द्र होती है इसका गठन कुलपति, प्रति कुलपति शिक्षा संचालक, 
सीनेट के प्रतिनिधि, संकयाध्यक्ष तथा प्राचार्य आदि को सदस्यता प्रदान कर किया जाता है। 

विद्या परिषद्‌:- 

यह विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्रशासकीय संस्था है। कार्य परिषद्‌ की ही भाँति इसमें भी विश्वविद्यालय एवं 


समाज के गणमान्य लोगों का प्रतिनिधित्व रहता है इसमें राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य भी होते है यह 
विश्वविद्यालय के नीतिगत निर्णय लेने के लिये भी अधिकृत है। 


वित्त समिति:- 

कुलपति तथा वित्त अधिकारी सहित अनेक सदस्यों वाली यह समिति विश्वविद्यालय के वित्त से सम्बन्धित 
समस्त विषयों में निर्णय लेने के लिये अधिकृत है। 

परीक्षा समिति:- 


कुलपति, परीक्षा नियन्त्रक तथा अन्य सदस्यों से युक्त यह समिति विश्वविद्यालय की समस्त सामान्य व विशेष 
परीक्षाओं के संचालन से सम्बन्धित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है। 


20.5.3 विश्वविद्यालय के कार्य :- 
विश्वविद्यालय के कार्यों को सामान्यतः हम निम्न प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं- 


. सम्बद्ध विभागों एवं महाविद्यालयों के कार्यकलापों पर नियन्त्रण रखना। 

. प्रवेश के नियम बनाना व प्रवेश लेना। 

. शिक्षा सत्र को समुचित रीति से संचालित करना। , 

. विभिन स्तरों पर भिन्‍न-भिन्‍न कक्षाओं का पाठ्यक्रम निर्धारित करना व उसके लिये पाठ्य- 
पुस्तकों का प्रकाशन/अनुमोदन करना। 

5. सम्बद्ध विभागों एवं महाविद्यालयों में परीक्षाओं का आयोजन करना। 


-» (५० [>> 
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6. विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाना। 

7. परीक्षा परिणाम तैयार करना। 

8. परीक्षा परिणाम घोषित करना। 

9. परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अंकतालिका प्रदान 
करना। 

0. दीक्षान्त समारोह का आयोजन करना। 

]. सफल परीक्षार्थियों को उपाधि प्रदान करना। 

2. सम्बद्ध विभागों व महाविद्यालयों से प्रवेश, परीक्षा आदि विभिन्‍न मदों में शुल्क वसूलना। 

3. सम्बद्ध विभागों एवं महाविद्यालयों को अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्रदान करना। 

4. सम्बद्ध विभागों एवं महाविद्यालयों की विभिनन गतिविधियों का निरीक्षण करना। 

5. सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक बुलाना तथा आवश्यकतानुसार उन्हें निर्देशित 
करना। 

6. शिक्षकों, कर्मचारियों तथा प्राधिकारियों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्‍न मदों 
में भुगतान करना। 

7. पुराने महाविद्यालयों में नए विषयों को पढ़ाने की अनुमति प्रदान करना। 

8. नए महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करना। 

9. अनुसन्धान कार्य करना तथा इसके लिये सम्बद्ध विभागों/ महाविद्यालयों को प्रोत्साहित 
करना व उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। 

20. ऐसे सभी कार्य सम्पादित करना जो शैक्षिक हित में हों तथा विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र 
में आते हैं। 


20.6 सारांश 


शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार होती है। मोटे तौर पर शिक्षा को तीन भागों में बाँठा जा सकता 
है। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा। राज्य में शैक्षिक नियोजन के लिये शिक्षा मंत्रालय होता है। 
प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के अलग-अलग निदेशक होते हैं। राज्य में प्राथमिक व माध्यमिक 
शिक्षा का कार्य प्राथमिक शिक्षा परिषद्‌ व माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ देखती हैं। ये संस्थाएं विभिन्‍न स्तरों के 
पाठ्यक्रम निर्माण, पुस्तक लेखन, प्रशिक्षण, शुल्क, परीक्षा सम्पादन एवं प्रमाण पत्र देने आदि के समस्त 
महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित करती हैं। उच्च स्तर पर इन कार्यों के करने के लिये विश्वविद्यालयों का गठन किया 
जाता है। विश्वविद्यालय निजी अथवा राजकीय, आवासीय, सम्बद्धक, संघात्मक आदि अनेक प्रकार के हो 
सकते हैं। विश्वविद्यालय का प्रधान राज्य का राज्यपाल होता है वह कुलाधिपति कहलाता है। इसके अतिरिक्त 
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पूर्णकालिक वैतनिक कुलपति, कुल सचिव, वित्त अधिकारी आदि भी विश्वविद्यालय का कार्य देखते हैं। 


विश्वविद्यालय कार्य परिषद्‌, विद्या परिषद्‌ वित्त समिति आदि भी होती हैं। विश्वविद्यालय में अनुसन्धान कार्य 
भी होता है जिसके लिये अलग प्रकोष्ठ होता है। 


20.7 निबन्धात्मक प्रश्न 


.माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ का गठन कैसे होता है। राज्य में माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ के कार्य लिखिये। 


2.विश्वविद्यालय के विभिन्‍न कार्य लिखिये यह भी बताइये कि विश्वविद्यालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 
कौन सा है? और क्‍यों? 


3.विश्वविद्यालय का कोई एक ऐसा प्रकार बताइये जिसका वर्णन इस पुस्तक में न किया गया हो। अन्य प्रकार 
के विश्वविद्यालय से उसकी तुलना भी कीजिये। 


20.8 सन्दर्भ 

भटनागर आर0पी0; शैक्षिक प्रशासन; लायल बुक डिपो मेरठ। 
वर्मा जी0एस0 शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबन्ध, इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ। 
गुप्ता रामबाबू; विद्यालय प्रशासन, संगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा; आलोक प्रकाशन लखनऊ। 
जायसवाल सीताराम; शिक्षा में निर्देशन और परामर्श; अग्रवाल पब्लिकेशन्स आगरा। 
कोचर एस0के0; स्कूल आर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी पब्लिशर्स जालन्धर। 
कर्ण सिंह; भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास; गोविन्द प्रकाशन लखीमपुर खीरी। 
लाल रमन बिहारी; भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याऐं; आर0लाल बुक डिपो मेरठ। 
पारीक महेश कुमार, शैक्षिक प्रबन्ध एवं विद्यालय संगठन, नीलकण्ठ पुस्तक मन्दिर जयपुर। 
शर्मा आर0ए0; शिक्षा प्रशासन एवं प्रबन्ध; आर0 लाल बुक डिपो मेरठ। 
0. शर्मा आर0ए0; भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास आर0लाल बुक डिपो मेरठ। 
]. शर्मा आर0०0; एजूकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेंन्ट:आर0लाल बुक डिपो मेरठ। 
2. श्रीवास्तव एस0एन0, एजूकेशन मैनुअल, हिन्द पबिलशिंग हाउस, इलाहाबाद। 


जि अर ता पल ही जन. कद 2 
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